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प्रस्तावता 


भारत के सविधान मे प्रत्येफ राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है राज्य 
की कार्यपालिका घतित राज्यपात में तिहित होती है, जो इप्त का प्रयोग संविधान के 
ग्रनुगार या तो स्वय प्रववा श्रपने प्रधीतस्थ परदाधिकारिया के द्वारा करता है। राज्य 
की सरकार की समस्त कार्यपातिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम में की जाती है । 

राज्यपात भी राष्ट्रपति की ही भाति भ्रपरे मन्तरिमडल की सलाह पर बाय बरता 
है, किन्तु राज्यपाला को बुद्धेक मामलों में भ्रपती विवेजी शिया भी प्राप्त हैं। इन्ही 
विवेडी शक्तियों के कारण राज्यपाल विशेषतयां [967 के बाद, श्रालोचता को विपय 
बने रहे है। प्रस्तुत पुस्तक भें डा० जे० आर० सिवाच ने 950 से 974 तक भारत के 
विभिन्‍न राज्यों भे नियुक्त राज्यपालों के कृत्यो का तथ्ययुक्त एवं रागत विवेचन प्रस्तुत 
किया है । 

ग्राशा है यह पुस्तक प्राज वी राजनीति के राज्द्भ मे राज्यपाल के पद को 
समझने में राजनीतिश्ञास्त्र के अध्येताओं और प्मान्य पाठकों के लिए उपयांगी 
सिद्ध होगी । 


आठ # भोज 


शिक्षामन्त्री, हरियाणा एवं प्रध्यक्ष, 
हरियाणा हिन्दी प्रन्य प्रकादमी 


| 
४4% ५ १६४४९ 
निदेशक, 
हरियाणा हिन्दी ग्रन्य प्रकादमी 


भूमिका 


/पराद पावभा शिध्ञापंदाए५" नामक प्रपनी पहली पुस्तक लिखते समय 
मुझे राज्यपाल के पद से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई थी। उस समय्‌ मैंने 
यह निशंय कर लिया था कि मैं इस विप्य पर भी एक प्रत्तक लिखूँगा। लेकिन समय 
के भ्रभाव के कारण मुझे यह पुस्तक लिफने मे कुछ विभम्ब हो गया जिसके लिए मैं 
प्रपने श्राप को भाग्यशाली समझता हैं, वयोंति 967 से पहले जो पद परास्त तथा 
प्रसन्‍्तुष्ट राजनीतिज्ञों श्रौर प्रवकाइ-प्राप्त भ्रसेतिक सेवकों (0५) ४८/४४0|5) के 
लिए स्वर्ग समभा जाता था, बही पद 967 के पश्चात एक प्रकार से काँटा का ताज 
बन गया | इसका सुरंप कारणा यह था कि इस चुनाव मे काग्रेस की सत्ता | एक 
जोरदार फंटका लगा जिसके कारशा श्राधे सं श्रंघक्त राज्यां में थिपक्षी दन्नोंद्वारा 
मसन्त्रिमडल बनाये गये । इन राज्या में राज्यपाला ने जिस ढगे से अपनी शंब्नियों का 
प्रथोग किया उसके कारण यह पद ग्रत्यधिक विवादग्रस्त बन गया, क्योंकि भिन्न-भिस 
राज्यपालो ने भिन्न-मिन्न राज्यों में भ्रपनी शक्तियों का प्रयाग अलग-अलग हग से 
किया । कुद्धेक राज्यों में तो उसी राज्यपाल ने भिन्न-भिन्न मन्निमडलों के समय झंपत 
भ्रधिकारों का प्रयोग जिस ढग से क्या उसके कारण ससद तथा संद के बाहर उन 
की कडी आलोचगा मो हुई, थहा तक कि उसके काररा कुद्ेक राजनीतिज्ञों ने ता यह 
भों माग की कि राज्यपाल के पद को ही समाप्त वर दिया जाना चाहिए । 


इस पुस्तक में 950 से 974 तक, जिस प्रकार से राज्यपालों ने भ्रपने अधि- 
कारों का प्रयोग किया है, उनका तुलनात्मक तथा विवेदनात्मक वर्योट क्रिया गया है। 
यह वर्णन निष्पक्ष तथा तटस्थ दृष्टिकोण से किया गया है या नही इसका निर्णय तो 
पाठक ही कर सकते है, लेकिन मैने श्पनी आर से यवावभव ऐसा करने का प्रयास 
ग्रवश्य किया है । 


कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा भारतीय उच्च अ्नुमघाव सम्धान, शिमला के 
पुस्तकालयों के कमंचारियों से मुके इस पुस्तक के लिखने मे जो सहयोग मिला है, उसके 
लिए मैं उनका प्रामारी हूं । मैं हरियाणा हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी के निदेशक डा ० कृष्ण 
मधोक तथा प्रकादमी के श्रस्य क्मचारियों का भी श्रामारी हूं जिन्होंने इस पुम्तक के 
प्रकाशन में मेरी सहायता की है । भारतीय उच्च अनुसधान संध्थान के निदेशक, डॉ० 
एस० सौ० दुबे का मी मैं भ्राभारी हूं, जिन्होंने मुझे यह पुस्तक लिखने की पेरणा 
दी। प्रन्त मे मैं अपनी धर्मपत्नी सुदेश तथा अपने दानों पुत्रो सजय झौर भजय के 
प्रति भ्राभार प्रकट करता हूँ जिन्‍्होने इस पुस्तक को तैयार करने मे मेरी सहायता की । 


ज्रे० आर० सियाँच 
कुरुक्षेत्र 4 मार्च, 4975 
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]0.. राज्यपाल वां श्रभिभाषण देने तथा सन्देश भेजने का प्रधिकार 
सत्र झारम्भ होने का समय 
राज्यपाल तथा बने को ग्रध्यक्षता 
ग्भिभावषण वा साराश तेथा भन्त्रिमडल की सलाह 
अभिभाषण की संवैधानिक सीमाए 
राज्यपाल का मापणा सभा पटल पर रखा जाना 


8!. कानून बनाने से राज्यपाल का योग 
विषेयता को अनुमति देने का अधिकार 
पया श्रनुमति देते के अधिकार का प्रस्यायोजन 
विय्रा जा सकता है ? 
पुनविचार वे लिये बिल वापस भेजने का अधिकार 
राष्ट्रपति की झनुमति के लिये विधेयत सुरक्षित रखने का अधिकार 
सर्वंधानिक सशोधन वा भ्रनुसमर्थन तथा राज्यपाल की ग्रनुमति 
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भ्रध्यादेश जारी करने का ग्रधिकार 
फ्या वजट श्रध्यादेम द्वारा पास किया जा सकता है ? 
अध्यादेश की स्वीक्षति 
]2... राज्यपाल तथा ज्ञात्तन प्रकधच 
नियुक्ति का अधिकोर 
पद से हुटाने का अ्रधिकार 
सरवारी कार्यवाही का प्तचालन 
राज्ययात बतौर चॉन्मतर 
क्षमादान को अधिकार 
)3.. राज्यपाल कॉन्द्रीय प्रतिनिधि के रुप मे 
संवंधानिक मशीनरी की विफलता का प्र 
राज्यपाल केद्रीय एजेंट के रूप में 
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निन्रियों की नियुदित तथा चरणास्तगी 
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ए्रज्यपाल तथा मन्त्रिमडल का परामर्श 
कार्यकारी शवितयों के प्रयोग का ढंग 


ऐसे कार्य जहा राज्यपाल मन्त्रिमडल की सलाह को रह कर सकता है 
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नामांकन दा अधिकार 

नामांकन की अहताए 

नामांकन का समय 

सदस्यों की अ्रनहेंता 
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विधानपालिका का सत्न दुलाने का श्रधिकार 
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मुख्यमन्त्री के परामर्थ के बिना सन्न बुलाना 
सत्रावसान का अ्रधिकार 
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को भंग करना 


मुख्यमन्त्री का सन्देहननक बहुमत होने पर विधान-समा का 
मंग करना 
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राज्यपाल को नियुक्ति 
कार्यकाल 
अहुताएं तथा वेतन 


नियुवित का ढग 
न चुनाव सविधान के प्रनुच्छेद 55 के प्रनुमार राज्यपाल की 
नियुतित राध्ट्रपति द्वारा को जाती है । [पविकान सभा की परास्तीय समिति ते इस सब सभा की भा/त्तीय समिति ते इस सबध 


पल स्तन बाज हाल किया लय उन बन परम जनम यह सिफारिश की थी पि राज्यपाल का चुनाव वयस्क मताधिकार के द। र' 
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्रिया जाना चाहिये |! |परन्‍्तु जब प्रारूप समिति ने इस 
विपय पर विचार किया तो उस के कुछेक सदस्यों ने यह कहा कि यदि राज्यपाल तथा 
मुख्यएत्री दोतों को ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया तो उम्र दोनों में कगठा 
होने की समावना हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप शासन प्रबन्ध मे गतिरोध पैदा 
हो सकता है ।? इमत्रिए उन्होंने यहू सुभाव दिया कि राज्यप्रात्न की निपुक्त राष्ट्रपति 
हारा उन चार नामों में से की जाये जो विधान-सभा हारा, और जहाँ विधानपालशिका 
दिसिदतात्मक हो बहा विधान-समा तथा विधान १रियद्‌ के सदस्यों क्रो धयुतत बैठक में 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सक्रमणीय पद्धति के श्राधार पर, चुने जाएँ ६ 
सेकिन तदुपरान्त जव विज्ेप श्रमिति ने राज्यपालो की नियुवित के बारे में पुततिचार 
किया तो उसने थह सिफारिश की कि उनत्त की नियुक्ति के लिए नामिका की कोई 
ग्रावश्मकता नही, उन को नियुवित प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा दी जानी चाहिए ॥4 
ग्रव जब सब्रिधान सभा ने सविधात के ध्राल्प के अनुच्छेद 3! पर विचार किया तो 
उस समय उसके सामने, राज्यपालों क्री भिशुक्रि के सबंध में निम्नलिखित तोम 
प्रस्ताव थे 

. वे जनता द्वारा वचल्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप सै चुने 
जानै चाहिये । 

2. वे राष्ट्रपति द्वारा, नामिका के उन चार नामों में से नियुक्त किये जाने 
चाहियें जो विधानपालिका द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सक्मणीय पद्धति 


द्वारा चुने गए हो | 





>> 
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3. वे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने चाहियें | 


प्रत्यक्ष चुनाव : यह प्रस्ताव कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
वयस्क मताधिकार के श्राधार पर हो, निम्नलिखित कारणों से श्रस्वी कार कर दिया गया : 


() 


(7) 


(7) 


(४) 


(५) 


ऐसा करने से राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री में झगड़े के बढ़ जाने की 
संभावना हो सकती थी, श्रीर कगड़ा होने पर राज्यपाल यह कह सकता 
था कि वह राज्य की सारी जनता द्वारा चुना गया है, जबकि मुख्यमंत्री 
केवल विधान-सभा में वहुमत दल का नेता ही है। इसलिए बह 
मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुमार काम करने से इन्कार कर 
सकता था ।? 

संविधान द्वारा वास्तविक णवितर्याँ मुख्यमंत्री तथा उस के मन्त्रिमण्डल 
को दी गर्ट हैं, श्रत: राज्य के प्रमुख राजनंतिक नेता मंत्री बनना चार्टेंगे 
न कि राज्यपाल । टडसके परिगशामस्वरूप राज्य का सत्तारूढ़ दल 
साधारगा व्यवित को ही राज्यपाल के चुनाव के लिए खट्टा करेगा 
श्रौर राज्यपाल साधारणतया मुख्यमत्री द्वारा मनोनीत किया हुआा 
व्यक्ति होगा । ऐसे सावारण व्यक्त के चुनाव में प्रान्त द्वारा इतना 
श्रधिक व्यय करना उचित नहीं सममा गया ॥7 

इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि प्रान्तों तथा देश में सफल 
संसदीय प्रणाली के लिए एक निरपेक्ष संबंधानिक तथा नाममात्र की 
कार्यपालिका की श्रावश्यकता है । यदि राज्यपाल का प्रत्यक्ष रूप से 
जनता द्वारा चुनाव किया गया तो वह राजनैतिक दलबन्दी के बाता- 
वरगा में फंस जायेगा और निरपेक्ष संवंघानिक कार्यपालिका के रूप में 
कार्य नहीं कर सकेगा |? 

इस के अतिरिक्त इस बात की भी संभावना थी कि यदि राज्यपाल का 
चुनाव किया गया तो वह साधारणतया श्रल्पर्संस्यक जाति से नहीं 
होगा । जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि श्रल्पसंस्यक जाति के उ 
व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनने का अवसर मिलना चाहिए जो योग्य 
हैं, और ऐसा केवल तब ही हो सकता था जब उनके चुनाव के स्थान 
पर उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाये 

प्रत्यक्ष चुनाव के विरुद्ध यह तके भी दिया गया कि दूसरे राज्यों में 
रहने वाले उन प्रतिग्ठित व्यक्तियों को राज्यपाल बनाना श्र्विक 
श्रच्छा होगा जिन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया हो । ऐसे व्यवित 
दिन-प्रति-द्विन के शासन में कम से कम हस्तक्षेप करेंगे श्रौर सरकार 
को अ्रधिक से श्रश्विक सहयोग दे सर्केगे ।? 


नामिका पद्धति : संविधान समा के कुछ सदस्यों ने प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान 
पर यह सुझाव भी दिया था कि विधानपालिका द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की 
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एफल सक्मणीय पद्धति के श्राधार पर तीन या चार व्यक्तियों का चुनाव किया जाये । 
इस नामिता में से राष्ट्रति पिगी एक व्यवति को राज्यपाल मनोनीत करे | परन्तु 


एस नांमिका पद्धति के सुझाव को भी निम्भलिएित वारशों से प्रस्वीगार शझर 
दिया गया 


(0) ग्राव लीजिये राज्य वी विधानप्रालिका चार या प्रॉँच नामों कौ 
नामिका, राष्ट्रपति के सामने, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत 
करती है श्लौर यदि राष्ट्रवात उन सामों से से पहले नाम का छांड कर 
दूमरे या तीसरे नाम वाल व्यक्ति को राज्यपाल नियुतत कर दे ता 
ऐसी स्थिति में विधानपालिका उस्त राज्यपाल वो इस लिए पसन्द 
नही बरेगी क्योंकि बह उन द्वारा सुभाया गया प्रथम उम्मीदवार नहीं 

' #था | इस प्रवार मत्रियों या विधानपालिका तथा नये राज्यपाल के 
पारस्परिक सबंध मधुर नही होगे | श्रत विधानशमा तथा राज्यपाल, 
मन्त्रिमण्डल तथा राज्यपाल, केन्द्र तथा राज्या के बीच मधुर गबघ 
बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई प्रौर उिकत्प नहीं होता प्िवाय 
इरा के कि बह उस व्यक्रित को राज्यपाल नियुक्त करे जिसे वियान- 
दालिया में सब से अधिक मत मिले हैं, श्रौर मामिका मे जिसका नाप 
सब से प्रथम है। यदि वहू ऐशा नहीं करता तो उस से कैर्द्र भौर 
राज्यों» सबधों मे तनाव झाने का डर था। दूसरे छाब्दो मे, इस वा 
भ्र्थ यह होता कि केरद्र तथा राज्यों के श्रापपी सबधो को मधुर बनाए 
रपने के लिए राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त 
करना पडता जो नामिका में प्रथम होता ?! 

(॥) यह भी महसूरा किया गया कि देश की एकता बनाए रखने के लिए 
यह पश्रावइयक है कि के रद्रीय सरकार का प्रान्ता पर नियन्त्रण बना रहे 
ग्रौर यदि राष्ट्रपति के लिए यह भनिवार्य कर दिया जाता कि वहू 
केवल नामिका भें दिए गश नामों में से ही राज्यपाल की वरिधुकित 
फरेगा तो उस प्वस्था भे ऐसा न हो पाता, क्योंकि राज्यपात का 
वास्तविक चुनाव विधानपलिया के हाथ में होता न कि राष्ट्रपति के 
हाथ में | प्रत यह प्रावश्यक समझा गया कि राज्यपाल की नियुक्तित 
मे राष्ट्रपति वो पूर्ण स्वतन्त्रता हो झौर विधानपालिका का उस पद 
बोई प्रभाव न हों। इस के भ्रतिरिकत_ यह मी प्रावश्यक सभभका गया 
कि किसी ऐसे व्यवित को प्रान्त का राज्यपाल तियुवत नही किया जानता 
चाहिए जो स्वय उसी प्रात्त का रहने वाला हो। भरत ग्रही उचित 
समभा गया कि राज्यपाल को नियुवित में राष्ट्रपति को पूर्ण 
स्व॒तन्तता होनी चाहिए ।!१ 

सनोनयन प्रत्यक्ष तथा अ्रप्रत्यश घुनाव की परद्धतियों वो रहू करने के 
पदचार्‌ संविधान सभा के सदस्मों से यह वनिर्शंय किया कि राज्यपाल की नियुवित 
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राष्ट्रपति क्षरा की जानी चाहिये। यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि भारत के 
समान कैनेडा के संविधान के श्रनुसार राज्यपालों की नियुवित वहाँ के गवर्नर जनरल 
द्वारा मंत्रिमण्डल के परामर्ण से की जाती है ।?* 

नियुक्ति की इस पद्धति के समर्थन में बोलते हुए हृष्णास्वामी अ्रय्यर ने जो कि 
प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य थे कहा, कि साधारणतया भारत सरकार राज्यपालों की 
नियुक्ति करते समय प्रान्तीय मन्नीमण्डल से परामर्थ करेगी?! श्रौर जो राज्यपाल इस 
प्रकार से नियुक्त किए जायेगे वे निर्वाचित राज्यपालों से श्रधिक प्रच्छे होगे, वर्योकि 
यह संभव है कि ऐसे राज्यपालों का सबंध किसी भी राजनतिक दल से न हो। ऐसे 
व्यक्ति मन्त्रिमण्डल के मित्र तथा मध्यस्थ के रूप में अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते 
है ।! नेहरू जी का मी यही मत था और उन्होंने यह कहा भी था कि (सकता है कि 
राज्यपाल की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से परानर्श करे ॥९ 

बी० श्रार० अम्वेडकर ने, जो कि प्रारूप समिति के श्रध्यक्ष थे, इस विपय पर 
बोलते हुए कहा कि राज्यपाल के चुनाव के विरुद्ध यह तर्क दिया गया है कि ऐसा करने 
से मुख्यमन्नी तथा राज्यपाल के बीच भगड़ा होने की सभावना है । जहाँ तक मेरा 
(श्रम्वेदकर) संबंध है मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ श्रौर न ही में इस तक से 
प्रभावित हुत्रा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता कि राज्यपाल का चुनाव होने के 
कारण मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच प्रतिस्पर्धा हो जायेगी । ऐसा इसलिए नहीं 
हो सकता क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो नीति के श्राधार पर होगा, लेकिन राज्यपाल 
का चुनाव नीति के श्राधार पर संभव नहीं, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जहाँ 
तक मैं समभता हूँ राज्यपाल का चुनाव उस के व्यक्तित्व के श्राधार पर होगा | इसलिए 
यदि हम राज्यपाल के चुनाव के सिद्धान्त को भी माने तो मी मुख्यमंत्री श्र राज्यपाल 
में कगड़े की कोई संभावना नहीं |? 

ग्रत: पद के सभी पहलुओं पर विचार करने के पच्चात्‌ यह निर्गोय किया 
गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जानी चाहिये । परन्तु प्रश्न यह 
उठता है कि इस प्रकार से नियुक्ति की जाने की पद्धति द्वारा मविधान निर्माताश्रों की 
प्राथाएँ कहाँ तक पूरी हुई हैँ। मनोनयन के पक्ष में तथा चुनाव के विरुद्ध एक तर्क यह 
दिया गया था कि यदि राज्यपाल का चुनाव हुत्ना तो वह किसी न किसी राजर्नतिक 
दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा और यदि उसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
किया गया तो यह हो सकता है कि वह्द एक ऐसा व्यक्ति हो जिस का किसी भी राज- 
नतिक दल से संबंध न हो । परन्तु संविधान निर्माताओं की ये श्राणाएँ पूरी नहीं हो 
सकी क्योकि पिछले 24 वर्षो में साधारणतया ऐसे व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियकक्‍त 
किया गया जो राजनंतिक दल (कांग्रेस) से संदंध रखते थे । यहाँ तक कि कुछ राज्यपाल 
तो ऐसे थे जो राज्यपाल होते हुए भी सक्तिय राजनीति में भाग लेते रहे तथा राज- 
नेतिक भापण देते रहे हैं। उदाहरण्तः श्री श्रजीत प्रसाद जैन ने केरल कप राज्यपाल 
होते हुए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर थास्त्री की मृत्यु के पश्चात, प्रधानमंत्री के चुनाव में 


है 


राज्यपात् का पद कि 


विद्येप रूप से सत्रिय माय लिया झौर श्रीमती दन्द्रा गाधी का पुलवर समर्थन क्या 
तथा मोरारजी भाई का विर।ध किया ।!* इसी श्रश्नार ब्जीत प्रसाद जैन ने केरल का 
राज्यपाल होते हुए यहूं कहा था कि वामपस्थी कम्यूनिस्ट नेता नम्बूदरीयाद 
की नीति मारत विराधी! है एवं ग्रविकतर वामपस्थी वम्यूनिस्ट दी नीति 
पर चलने हैं, भौर कम्यूनिस्ट दल वेजल दिखावे के लिए प्रतिरक्षा सबधी प्रयत्तों में 
भाग ते रहा हैं। उन्हाव यह भी कहां था कि नम्वूदरीपाद तथा उनके मित्र यह चाहते 
है कि झाजाद कश्मीर पाकिस्तान को और अक्साइजिन चीन को दे दिया जाये । इस- 
लिए उन्होने केन्द्रीय गृहमची भुलजारी तात नन्‍दा द्वारा वामपन्‍्थी कम्युनिस्दों को बेल 
में दिए जाने का समथन किया ॥१ एन० बी० गेंडगिल ने पजाय का राज्यपान हांते हुए 
इसी प्रकार की।जनैतिक मापण दिए थे। उदाहरणत उन्होंने मुक्तसर में हरिजनों से 
कहा था कि वे फिसी भी राजनैतिक दल के दबाय या प्रभाव में न भ्राये और अपने मत 
का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से करे । झ्रागे चतकर उन्होने कहा क्रि यदि प्रधातमत्री नेहएह' 
की सरकार नही बनी दो विश्व शाति की सतरा पैदा हां जायेगा ।* मैसूर के राज्य- 
प्राल धमवीर ने एक ऐसे समाराह को अन्यक्षता की जिसमें छुलसीदास दलापां का 
कांग्रेस ससदीय दल के सचिव निर्वाचित होते पर स्वागत क्या गया था |“ यहाँ तक 
किब्नी के नेहरू ने भी जा प्रसम के राज्यपाल थे प्रपने कायकाल के दौरान काग्रेस के 
पक्ष में दो लेख लिखे ।*श जब 967 का चुता।व हुआझ्ा तो उस समय राजस्थान के रज्य- 
पाल सम्पूर्णाननन्‍्द ने स्पष्टतया यह वहा कि कवल वाग्रेस ही देश मे स्थायी सरकार 
बना सकती है | अजीत प्रसाद जैन ने प्रधानमत्नी के चुनाव में जो भाग लिया था, 
उस पर टिप्पणी करने हुए श्रीप्रकाश ने जो प्रश्नस, बम्बई तथा मद्रास के राज्यपाल 
रहे हैं वहा, कि “इस बात से दृत्कार नहीं क्रिया जा सकता कि जब तक कोई भी 
व्यक्ति कसी पद पर है तब तक उसे उस पद द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं में ही 
रहना घाहिये, चाहे ने कितनी हीं कष्टदीयक क्यो ने हो मुझे अजीत प्रमाद जैन के 
साथ सहायुभूति तो है परन्तु मेरा विचार है कि उन्हे राज्यपाल के पद पर रहते हुए 
विवादग्ररत राजनोति मे भाग नहीं लेना चाहिये था | झ 

लेकिन भ्रजीत प्रसाद जैन इस दृष्टिकोण से सहमत॑ नही ये | उन्होंने अपने पक्ष में 
कहा, कि जब उन्हे राज्यपाल नियुक्त क्रिया गया था तो उस्त समय उन्होंने यह स्पष्ट 
कर दिया था कि झगले चुनाव हाने से पहले वे राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे कर 
सक्तिय राजनीति में भाग लेना पग्रारम कर देंगे। उन्होंने अपनी प्रनेक प्रेस कान्फ्सो मे 
भी इस दिशा मे सकेत दिए थे। इप्तलिए वे इव् वात को नहीं मानते कि राज्यपाल 
नियुक्त हाने के पश्चात्‌ उन्होंने सक्रिय राजनीति से सन्‍्यास से लिया था।” उन्होंने श्रागे 
चलकर यह भी कहा कि राज्यपातों के लिए कोई एक जैसी प्राचरण-सहिता (कोड 
प्रॉफ कटक्‍ट) नही है। भ्रमेरिता के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते 
हैं। वया उस (अजीत प्रसाद जैन) जसे राज्यपाल को जो राजनेतिक निर्णयों तथा 
केन्द्रीय सरकार की झनेक समितियों में सर्त्रिय भाग लेता है, सयुक्त राज्य समेरिका के 


6 राज्यपाल का पद 


राज्यपालों के समान नहीं समझा जाना चाहिये ।७ यहां पर यह तथ्य ध्यान में रखने 
ये ग्य है कि जब डा० राजेन्द्रग्साद मारत के राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने यह प्रयत्त 
किया था कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में भाग न लें। उदाहरगात: एक व्यक्ति 
र।म्यपाल होते हुए भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य बनना चाहते थे, 
लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हे ऐसा करने की श्राज्ञा नही दी ।!? इसी प्रक/र एक राज्यपाल 
ग्रप्ने राज्य की राजनीति मे भाग लेने के लिए राजन तिक दौरे करते थे, जब यह 
राष्ट्राति को यह मालूम हुम्ना तो उन्हींने राज्यपाल को एसा करने से रोक दिया । जो 
राज्यपाल इन प्रतिबन्धो को नहीं मानते थे उन्हे त्यागपत्र देना पड़ा।” लेकिन 
डा० राजेन्द्र प्रसाद को भी इस दिया में श्रांथिक सफलता ही मिली क्योंकि उस समय भी 
कुछ राज्यपाल ऐसे थे जो कांग्रेस के पक्ष में ऐसे मापणा दे दिया करते थे'जो राजन तिक 
दृष्टि से साधारणतया एक राज्यपाल को नहीं देने चाहिये ।?* 
यहाँ पर यह चर्चा करना भी ग्रावब्यक है कि यदि राजनैतिक व्यक्तियों को 
राज्यपाल नियुक्त विया जायेगा तो उन का संबंध श्रवश्य ही राजनेतिक दलों से होगा 
और श्रीप्रकाश का विचार है, कि “राजन तिक जीवन से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को 
राज्यपाल नियुक्त किया जाना उचित है, लेकिन उन मन्त्रियों को जो चुनाव में पराजित 
दो गये हैं. राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हों, 
उन्हें चाहिये कि वे सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लें । वे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति 
तो ढन सकते हैं लेकिन इन के श्रतिरिक्त उन्हें कोई भी श्रन्य पद स्वीकार नहीं करना 
चाहिये। यदि यह प्रथा स्थापित हो जाये तो वेव्यक्ति जो केन्द्र में मम्त्री रहने के 
पदन्‍चातू राज्यपाल वने हो बड़ी श्रासानी से दतगत राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं । 
यदि राज्यपाल कुछ समय के पद्चात्‌ स्वयं ही मन्त्री वन जायें तो इस पद की प्रतिष्ठा 
को व्रकक्‍क्ा पहुँचता है ॥/० 
लेकिन यह खेद की बात है कि श्रसल में ऐसा नहीं होता श्रौर हमें श्रनेक ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर राज्यपाल अपना कार्यकाल पुरा करने के पदचातू या तो 
स्त्री बने हैं या उन्होंने कोई और पद स्वीकार कर लिया | उदाहरणत:ः विश्वनाथ 
दास उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने के पल्चात उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने । श्रजीत प्रसाद 
जैन ने केरल का गवर्नर रहने के पच्चातू लोकसभा का चुनाव लड़ा | श्रीमती विजयलद्ष्मी 
पंडित बम्बई की राज्यपाल रहने के परच्चान्‌ संसद सदस्य बनीं | हरेकृप्ण मेहताब 
उम्बई के राज्यपाल रहने के पच्चात्‌ 958 में उठ्ीसा के मुख्यमंत्री बत्ते | उड़ीसा के 
म्तपृव राज्यपाल बाई० एस० सुखतांकर बाद में एक पठिलिक सैक्‍्टर कम्पनी के अ्रध्यक्ष 
बने । बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल डी० क्े० बम्था केन्द्र में मंत्री नियक्‍त किए गए । 
सदि राज्यपाल के पद की प्रतिप्ठा को बनाये रखना है तो उसके लिए यह ग्रावबथ्यवा है 
कि राज्यपाल की श्रपना कार्यकाल पूरा करने के पथ्चात, राष्ट्रपति या उपराष्टपति के 
पद को छू टूकर, किसी और पद को स्वीकार करने की श्राज्ञा नहीं होनी चाहिये ! 
लेकिन ऐसा करने से पहले यह सुझाव दिया जाता है कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति 
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की तरह से उसके पद के अनुसार पेन्शन मिलनी चाहिये ताकि रिटायर हाने के पश्चात 
बह सम्मानपूृथक अपना जीवन व्यतीत कर सके | यह सुकाव कि राज्यगाल के पदमुक्त 
होने के पश्चात उसे पेन्शन मिलनी चाहिये, प्राफेसर क० टी० झाह ले संविधान सभा मै 
भी रखा था, परन्तु इमे रहू कर दिया गया १ राज्यपाल के पद की प्रतिप्ठा को 
बनाए रखने के लिए पराजित, ग्रसन्तुप्ट तथा बदनाम राजनीतिज्ञों को भी राज्यपाल 
नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्‍्याकि ऐसे व्यक्ति संबिद्वान की रक्षा नहीं कर 
सकते |! इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब कि पराजित राजनीतिज्ञों का 
राज्यपाल नियुवत किया गया | एडमिनिस्ट्रेटिद रिकॉस्स कप्ती यन ने अपनी रिपाट मे 
थोक ही कहा है, कि 'पिछले 9 वर्षों मे जिन व्यक्तियों को राज्प्रपात नियुश्त क्या 
गया उन में से अधिकतर ऐसे थे जिन्हे राज्यपाल नियुकत्र नहीं क्िप्रा जाना चाहिए 
था । ठीक प्रकार के व्यक्तियों की कमी के कारण नहीं बल्कि राज्यपाल के पद को 
महन्वटीन बताने के लिए ऐसा क्या गया । इस पद को प्राराप की नौकरी समझ कर 
बेन्द्र मे सनारूड दन मे अपने दन के बुड़े राजतीतिज्ञों को अधिकतर राज्यपाल नियुक्त 
किया है ।?! ग्रत केन्द्रीय सरवार को राज्यपात के पद के प्रति अपने व्यवहार में 
वाफी परिवर्तन लाना चाहिये | इस पद को आराम की नौकरी न समझ कर, संघीय 
सरकार का एक महत्त्वपूर्णा पद समका जाना चाहिए प्लौर वेवल ऐसे ब्यकितियों को जा 
पोग्य हो यह पद दिया जाना चाहिये | इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पद उन्‍हें नही 
दिया जाता चाहिये जिन्होंने राजनीति मे सक्रिय भाग लिया हो, बत्वि इत् वा श्रर्व॑ 
यह प्रवश्य है कि केन्द्र मे मत्तारढ दल को केवल अपने ही दल से सबन्धित राज 

तीतिज्ञों का राज्यपाल नहीं बनावा चाहियें। यदि किसी भ्रन्य राजनेतिक दल मे 
फोई योग्य व्यक्ति हो तो उसे भी राज्यपाल निम्ुवत्त कर देना चाहिये । 


यहाँ पर इस बात की चर्चा करनी भी आवश्यक है कि उन राज्यपाल मे से जो 
भूतपूर्व असंनिक कर्मचारी थे वुझ ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो भ्रच्छे राज्यपाल नही थे 
झौर दुछ ऐसे व्यक्त जो भूतपूर्व राजनीतिन्ञ थे, भ्रच्छे राज्यपाल सिद्ध हुए हैं। भ्रत 
हम कह सकते है कि राज्यपाल की निगुक्तित के समय व्यवित की योग्यता को अधिक 

हैत्तच दिया जाता चाहिये । 

नामाकन के पक्ष में दूसरा तक यहू था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 
राज्यसरवार के परामर्श से करेगा झौर ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य- 
सरवार दोनो को स्वीवृत्त हो, केरद्र तथा राज्यों के बीच मधुर सम्बन्ध बंनान में सहायक 
होगा। 950-67 के बीच इस प्रकार की प्रथा अवश्य रही है जबकि केन्द्र ने राज्य 
सरकार के परामर्श से राज्यपाली वी नियुक्ति की है।लेक्ति उस समय केन्द्र तथा 
राज्यों में काग्रेस वा हो शासन था । 967 के चुताव के पश्चात्‌ जब बुछ प्रातों में गेर- 
बग्रेसी रारकारें बनी तो उस समय इस प्रया को छोड दिया शवा। उदाहरणत 
पदिचमी वगाल में सयुक्त मोर्चे की सरकार ने धमंवीर की नियुक्त का विरोध 
किया, लेकिन फिर भी उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया।! जब 


8 राज्यपाल का पद 


संयवत मोर्चे की सरकार ने धर्मवीर को छुट्टी पर जाने के लिए विवश कर दिया तो 
फिर से यह प्रश्न उठा कि राज्यपाल किस को बनाया जाये। संयुवत्त माच का सरकार 
ने इस सम्बन्ध में कुछ नामों का सुझाव दिया जिन्हें प्रधानमंत्री ने रह कर दिया। 
इसी प्रकार 967 में नित्यानन्द कानुनगों को माहामाया प्रसाद मिन्‍्हा के मन्‍्त्रीमंडल 
की इच्छा के विरुद्ध विहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया ।” हरियाणा में भी 
967 में तत्कालीन मुख्यमत्नी राववीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल की नियुवित के बारे में कुछ 
नामो का सुझाव दिया था जिन्हे केन्द्रीय सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया था। 
जब राज्य में सत्तारढ़ दल की इच्छा के विरुद्ध राज्यपाल की नियुवित की जाये तो उस 
बेन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों में तनाव होने की सम्मावना है। इसके श्रतिरिवतत ऐसा 
बस्ने से राज्यपाल तथा मन्च्रीमण्डल के सम्बन्ध मी ठीक नहीं रहते। यही कारगा है 
कि केन्द्रीय सरकार पर प्राय: यह दोप ठीक ही लगाया जाता है कि वह राज्यपालों की 
नियुवित में दोहरी नीति श्रपनाती है। प्रोफेसर के.टी. थाह का यह सन्देंह ठीक ही था 
कि राज्यपालो की नियुक्ति के सम्बन्ध में मारतवर्प में किसी प्रकार की प्रथा का स्थापित 
द्वाना सन्देहहजननक है । 

कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो राज्यपालों की नियवित राज्यसरवारों के परामर्श से 
किए जाने के विरुद्ध हैं, तथा इस परम्परा को समाप्त करना चाहते हैं। / लेकिन 
एटमिनिस्ट्रिटिव रिफास्स कसीशन उन से सहमत नहीं है। उस ने सिफारिश सं 
है, कि “राज्यपालों को नियुक्ति, राज्य सरकारों के परामर्श से की जानी ठीक है । 
लेकिन वुबछ लोग इस प्रथा को इसलिए समाप्त करना चाहते हैं वयोकि सविधान में 
राज्ययालो की नियुवित राज्य सरकारों के परामर्ण से किए जाने की कही भी चर्चा 
नहीं है । इस के श्रतिरिक्त उन के अनुसार यह प्रथा इसलिए भी हानिकारक हो सकती 
है बयो।कि ऐसा करने से मुख्यमन्त्री ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल निगयुबत्त करवाना 
चाहेंगे जो उन के श्राज्ञाकारी हों | वह यह भी तक देते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 
तो पांच वर्ष का है लेकिन मुख्यमन्त्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है । श्रत: उस 
व्यक्ति के साथ परामर्ण करने का कोई विशेष महत्त्व नहीं जो राज्यपाल की नियुद्दित 
के समय भमुल्यमन्त्री है, क्योंकि हो सकता है, कि कुछ समय पर्चात वह व्यवित सुख्य- 

न्त्री न रहे । लेकिन एडमिनिस्ट्रिदिव रिफाम्स फमीशन ने इन तर्कों के बावजुद यह 

मसिफान्शि की है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमन्त्री से परामर्ण करना 
लामदायक है क्योकि ऐसा न करने से राज्यपाल का कार्य शौर भी अधिक कठिन हो 
जायेगा | इसलिए हम राज्यपाल की नियुवित से पहले मुस्यमन्त्री से परामर्श करने की 
जो टस समय प्रथा है उसे समाप्त करने की सिफारिय नहीं करते । लेकिन फिर नी 
हम इस पर बस अवबध्य देगे कि योग्य ब्यवितयों को राज्यपाल नियुवत करने का पूर्गां 
उत्तरदायित्व कैन्द्रीय सरकार पर है ओर मसुख्यमन्त्री के साथ परामर्श करने से यह 
उत्तरदायित्व कम नहीं हो जाता" ३० 

राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियवित के पक्ष में तीसरा तर्क यह था कि एस से 
प्रान्तीय पृथकतावादी प्रवृतियों को दबाने में सहायता मिलेगी। ४ लेकिन यह बात 


स 


ँ 
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समझ में नहीं भाती कि राज्यपालों की सियुत्तित की इस पद्धति से यह उद्देइप कैसे 
पूरा हो जायेगा | 


प्रत यह वहां जा सकता है नियुक्त की इस पद्धति के पक्ष से तक यह है कि 
पह कम सर्चोरती है, श्रत्यगरप्क जाति के लोगो को राज्यपाल नियुक्त किया जा सयता 
है | इससे येन्द्रीय धरवार का प्रभुत्त बता प्रभाव बना रहता है तथा राज्य के बाहर 
के व्यक्ति को राज्यपाल बताया जा सत्ता ।९ लेकिन इन लाभों के होते हुए भी यह 
प्रमुगव किया जा रहा है कि निपुविति की इस परद्धात में कुद् परिवर्तव करने थी 
श्रावश्यकता प्रवश्य है और ससद ये तथा ससद से बाहर, बार-वार यह सागर की गई है 
सथा इस सम्बन्ध में तिम्तति्सित सुझाव दिए गए हैं 


(7) 
(॥] 


(॥॥)) 


(५ ) 
(५) 


(५) 


(५॥) 
(४॥॥) 


(४) 


राज्यपाल की तियुद्ित केवल राज्य सरकार वी सहमति से होती 
साहिए 6 2 

उप वी नियुवित राष्ट्रपति, राज्य सरकार द्वारा तैयार की हुईं बाम- 
सूची में से करे [४ 

उस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उत्त नामसूची में से नी जानी 
चाहिये जो केन्द्रीय सरकार ने ससदीय विपक्ष के परामश से हँवार 
की हो | (१ 

राज्यपालों की नियुवित का श्रतुमोदन संसद द्वारा किया जाना 
चाहिये | ४४ 

राज्यपात की नियुवित राष्ट्रपति द्वारा उम नामावली मे से की जानी 
चाहिये जा राष्ट्रपति की उसे परामश्न॑दात्री समिति हारा तैयार की 
जाये जिस मे सर्वोच्च न्यायालय के प्रवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो । 
राज्यपालों वी तियूवित राष्ट्रपति, मन्च्रियों के परामर्श से न करे बल्कि 
एक उच्चाधिवार प्राप्त सम्रति (साहा 70फ८ए एणजाणाएं(टढ) 
को सलाह से करे | * 

राज्यपातों की नियुक्त राष्ट्रपति अपने विवेक से करे भौर इस बारे 
में उसे मस्ती मण्डल का परामर्श मही मानना चाहिये। ** 

राज्यपाल वा चुनाव राज्य की विधानपालिका द्वारा किया जाना 
चाहिए। 

उस का चुताव एक ऐसे निर्वाचन महल द्वारा होना घाहिये, जिस मे 
विधान-रामा, विधान परिपद (जहां हो) तथा स्थानीय स्वायत्त सस्थाश्रो 
के सदस्वप भी शामिल हो | !! 


ऐसा लगता हैं कि जी सुभाव ऊपर दिए गए हैं उत में से वह सुझाव सब्वसे 

घच्छा हैं जो भारत के मतपूर्व मृझ्यज्यायाधीश के० सुब्बाराव ने दिया है ६ पूना 
-“विष्वधियालय में बं।लते हुए उन्होंने कहा, कि राज्यपाला वी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
मन्रिमदल ये परामर्श रे नहीं दी जानी चाहिये, बिक एक उच्चा्िवार प्राप्त क्रमिति 


हे 
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की सलाह से की जानी चाहिये | उन्हें उनके पद से तब हटाया जाना चाहिये जब 
सर्वोच्च न्यायालय उनके दुराचरण की घोषणा कर दे, और जिस राज्यपाल को इस 
प्रकार पद से हटाया जाये उसे केन्द्र तथा राज्य सरकार में काई श्रन्य पद नहीं दिया 
जाना चाहिये [०९ 
नियुक्ति के लिए श्रहँताएं 

संबियाव के अनुच्छे के अनुच्छेद 57 के श्रतुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक राज्य- 
पाल नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक वह मारतवर्प का नागरिक न हो और उस 
की ब्रायु 35 वर्ष की न हो । इसके श्रतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी राज्यपाल नियुक्त 
नही किया जा सकता जो संसद सदस्य हैँ या उन विधयानपालिकाग्रों फे सदस्य हैं 
जिन का नाम सविधान की प्रथम सूची में दिया गया है । यदि किसी व्यक्ति को, जो 
ससद या विधानपालिका का सदस्य है, राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाये तो उस की 
वह सदस्यता उसी समय समाप्त समभी जायेगी जब वह राज्यपाल के पद की शपथ 
लेगा ।४ इसके अतिरिक्त राज्यपाल किसी अ्रन्य लाभ के पद पर भी नहीं रह 
सकता ।४3 
कार्यकाल 

सविवान के प्रनुच्छेद 56 के अनुसार राज्यपाल अपने पद पर उस समय तक 
हता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हा, परन्तु राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुए 
अपने हस्तलिखित त्यागपत्र द्वारा वह किसी मो समय अपने पद को छोड़ सकता है। 
लेकिन सावारणतया उम्तका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है श्रौर यह कार्यकाल उम्र तिथि 
से आरम्म होता है जिस दिन से वह अपने पद का कार्यमार समालता है। पाँच वर्ष के 
कार्यफाल का ध्यान न रखते हुए वह श्रपने पद पर उस समय तक काम करता रहता है 
जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका तात्पयं यह है कि 
राज्यपाल अपने पद पर पांच वर्ष से अधिक श्रवधि तक रह सकता है ४ हरियाणा में 
बी० एन० चक्रवर्ती और पजाव में डी० सी० पावते का कार्यकाल समाप्त होने पर भी 
वे राज्यपाल बने रहे क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने उनके उत्तराधिकारियों को नियुक्ति 
नहीं की । लेकिन संविधान के कुछ विशेषज्ञ यह श्रनुमव करते हैं कि श्रनुच्छेद 58 (2) 
इस उद्देषय के लिए नहीं है जिसके लिए केन्ध सरकार उस का प्रयोग कर रही है | इस 
का वास्तविक उद्देष्य तो यह था कि यदि किसी कारण मनोनीत किया हुड्मा राज्यपाल 
ठीक समय पर पद ग्रहण न कर सके तो ऐसी अ्रसाधारण परिस्थिति में राज्यपाल 
अपने पद पर थोड़े समय तक काम करता रहे ।/ इस दृष्टिकोण की संविधान के श्रनु- 
च्छेद 56 (८) से पुष्टि होती है, जिस में यह कहा गया है कि नये राष्ट्रपति का 
चुनाव होने के पथ्चात्‌ मी पद छोट्ने वाला राष्ट्रपति श्रपने पद पर उस समय तक 
काम करता रहेगा जब तक कि नव-निर्वाचित राष्ट्रपति श्रपना पद नहीं संभाल लेता | 
लेकिन इस अनुच्छेद का यह अर्थ कदापि नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित समय 
पर ने शिया जाये सयथोंकि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्टपति का 
चुनाव उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले किया जाये ।४/ सर्वोच्च स्यायालय ने भी 
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टुसी दृष्टिकोग का स्मंधन दिया है । इसी प्रकार से नये राज्यपाल की नियुक्तित भी 
टीऊ समय पर हातती चाहिये ताकि बह उम्र दिन अपना पद ग्रहरा कर सके जिस दिन 
पहले रॉज्प्रपाय का कार्यकाल पूरा होता हो | यदि किसी वारणश से राज्यपाल का पद 
झचानक ही पाती हा जाये लिए ही व्यवस्था कर सकता है जो हेह जकत गे“ राष्ट्रपति संविधान के प्रनच्छेद 60 के प्रन्तर्गत्त राश्य- ह। 
प्राद्य के हृत्यों के निवहन के लिए ऐसी व्यक्षत्था कर सकता है जो वह उक्षम मम के। 

सर्विधान के प्राख्य में यह ब्यवस्टा की गई थी कि किसी भी न्‍ग्शक्ति का कैवल 
एवं ही धार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है # परन्तु बाद मे इस प्रतिबन्ध को 
रदा दिया गया और,श्रव एक ही व्यदित को फ्ितनी ही बार राज्यपाल नियुक्त विया 
जा सकता है। लेजिन्‌ यह नियुक्ति पुन पाच वर्ष के लिये होनी चाहिए। उन का 
कार्मबाल समाप्त हाने पर उन्हें श्रभ्य सरकारों पदाधिकारियों के समान प्रग॒ला श्रादेश 
मिलन तज़ (47॥/ म्रिखश एाप्ंशउ) ये छू छ महीने' तह का समय देकर [2१/275/02) 
उ्दें पद पर रसना बहुत ही अनुचित तथा पब्रापन्तिजनक है । 

जय अनुच्छेद 256 पर मविवान सभा में बहस हो रही थी सो प्रोफैसर शिवन 
लाल सततेता ने यह कहा था कि यदि राज्यपाल केवल उस समय तवा भ्पने पद पर 
गहेगा, ज्व॑ तक राष्ट्रपति चाहता है तो इससे उप्तकी स्थिति बहुत ही कमजार हो 
ज'पेगी पग्रौर घट मवतम्च नी रह पायेगा । ग्रत उसने यह प्रस्ताव पेश किया था फ़ि 
राज्यपल वी संविधान का उल्लघन पाने के लिए सह्राशियोंग हारा उस पद में 
हैंटाया जाना चाहिये, लेकित स वधान सभा ने यह सुभाव रहू कर दिया क्योंकि 
डा० भ्रम्यैटपर इसस सहमत नहों थे ।४९ कु कि ग्रत् राज्यपात उस समय तक अपने पद 
पर रहता है जल तज़ कि राष्ट्रपति चाहे प्रत उसरी म्थिति चहत ही कमज़ोर है और उसे 
केन्द्रीय मरवार विसी भी समय हटा सक्तती है। इसीलिए बुछ राजतीतिज्ञों का यह विचार 
है कि इपी कारण से राज्यपात्त राज्य के औपचारिक कार्यपालक के रूप में बाम करने 
की बजाय ऊेन्द्र ५ सरवार के एजेन्ट के रूप में काम करते है | इमोलिए सर्वोच्च त्याया- 
लग के धृठपूर्व मुख्य न्यायधीश के ० सुब्बाराव ने कहा है कि जब तके राज्यपाद को 
बेन्रीय सरकार अपनी इन्छानुसार हटा सकती है तव तक बह सविधाय वे बनुसार अपने 
काये नही कर सकता । 
पद की शपथ 

प्रत्येफ राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के समुरय न्याय्रघीद्ा 
की उपस्थिति मे श्ौर यदि वढ़ उपस्थित न हो तो सब से बरिप्ठ स्पायवीश की उप- 
स्थिति में झ्रग्ने पद दी अपने लेता है ।११ शफऐथ लेते समय वह या तो ईहवर के नाम 
बते सौगर्ध था सवता है या सत्यभाव से प्रतिज्ञा (5००७९) द/एिए्ट) कर सफता है । 
सत्पभाव से प्रतिज्ञा,करने को व्यवस्था उनके लिए की भई है जो ईईवर में विश्वास 
मही रखते । प्रंजातन्त्र मे किसी मी व्यक्ति को उस की इच्छा के विरद्ध रेवर के नाम 
की सौगन्ध खाने के लिए विश नहीं किया जाना चाहिय जब तक कि वह स्वयं तैयार 
ने हो ।४ एस एस मोरे के शब्दों में; ' शपथ केवल वही ले सकते हैं जित का ईश्वर मे 
निदबास हो । वे सदस्य जो ईसाई नही है या जिन का ईइब्र में विश्वास नहीं है, अपने अन्त - 
करण के प्रनुतार शपथ नही ले सकते | इग्लैंड मे ऐसे सदस्यों को शपथ लेने के स्थान पर 
प्रतिज्ञा करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए एक लम्बा संघपं करना पडा था । इनका 
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ग 55 2220 हिल 
संघप करन वाला न चाल्प् त्राइल सब स प्रमुख थ | झनन्‍्त ने उन सदस्यथा का वभापव 
टन घट 7 न न आल 0 गज 7 220 प्य ने प प 
का स्थान पर प्रातज्ञा करत का श्रावकार दे दिया गया जा बह हऋहुते थक शपथ सना 
जल. 30 बह 4222० ४ का को 
उनक घन के विरुद्ध हूं । ६8 
टन सेने से पहले मारतवासी शयपय लेने कौ वजाब सत्यनाव 5 
नारत के च्वतन्त्र हाव से पहल नारतवासा शपथ झन का दजाब चसत्यनाव प- 
प्रतिन्ता करते थे ।७ लेकिन प्रब्न यह पैदा होता है हि जब भारतवानी स्वतन्त्रता ने 
प्रत्तणा बन्त थ | न दिन प्रश्न यह पदा हाता ह 'ए जब सारतवाना च्चवतन्त्रतारस 





हक ःि कल्प “पक हो ्ज थ ००» 3 9" व्यवस्ण की >अकलहे 
पहल प्राततना करत थ ता च्वतन्त्र हाने के पहच त्‌ शपथ लगन का व्यवस्तञ का वंया 
जब अ्ग्रेज्ों का शासन था तो उस 

समय सत्यभाव पी आल बट धा और चज्वतर आम गउचात सिवाय 
समय सत्यभाव स॒ प्रतिज्ञा करन हा। टाक था आर स्वतन्त्र हांव के पश्चात्‌ सिव 


ब्ज्ज्ल्त्ञ5 >> ग्रात्मा नही >> क्र बे िलननक दावउय लेना 
उनको छोड़कर जिन का धर्म शपथ लेने को आजा नहीं देता शप के लिए शपब ले 


श्रावब्यकता था। इस का उत्त यह 








ही उचित है। यद्यपि भारत की भविकतर जनसन्या ईश्वर में विश्वास रखती है 

लेकिन फिर नी उन थोदे से लं,भगों के लिए जो ईइवर में विश्वास नह रखते ऐसी 
व्यवस्था करना आावब्यक या । 

संविधान सना में इस विपय पर वहत वहमस हुई कि सत्यनाव से प्रतिज्ञा करना, 

लाईन से ऊपर लिखा जाय या लाईन से नीचे । डा० अम्वेडकर इस वाक्य को लाईन 

ऊपर इसलिए लिखने के पक्ष में थे व्योकि हिन्दू, जिनका इस देश में वहुमत है, जब 

वे न्यायालय में गवाही देने जाते हूँ तो साधारणातया वे प्रतिज्ञा करते है। केवल 


रे 
ईसाई, ऐग्लोइंडियन्स तथा मुमनलमान ही सौगन्ध खाते हैं। हिन्दू, ईश्वर के नाम पर 

घ खाना पसन्द नहीं करते । इस वहसंख्यक जाति की भावनात्रों का आदर करते 
हुए अम्बेडकर ने यह उचित समक्का कि प्रतिज्ञा बाल दाक्य को लाईन से ऊपर 
गनन्‍्ध वाले वाक्य को ला नीचे रखा जाये ५ लेकिन महावरी त्यागी तथा 
ग़मथ ने इसका विरोध किया और कहा, कि “ईइवर के नाम की शपय 
लेने को लाईन के ऊपर रखा जाये । उन के कहने के कारण ही सत्यमाव से प्रतिन्ना 


। बे €ः ( ल्‍ 


लन का लाइन स नाच रचा गया ।८८ 
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जब दाज्यपाल की एक राज्य से दूसरे राज्य में बदली की जाती है तो उस 
समय उसे दोबारा घपथ लेनी पड़ती है क्योंकि अनुच्छेद 59 के अनुसार पद की शपथ 
उस राज्य के मुस्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधी 


कट 


७ | 
व्थक | 

१ 
कि 
| 


द्वारा दिलाई जायेगी जिस राज्य का राज्ययाल नियुक्त किया गया हो ।% द्वमे ऐसे 


का उदाहरण मिलते हूँ जब एक राज्यपाल की दूसरे राज्य में बदली की गई है। 
उदाहन्णतथा धर्मवीर पब्चिमी बंगाल से मैसूर में, उज्जल सिंह मंजाब से तमिलनाडु 
मे थ में, वी० वी० गिरी को उत्तर प्रदेश से केस्ल 
में, दामकृष्ण राव को केरल से उत्तर प्रदेश में तथा जोगिन्दर सिह्त को उदीसा से 

मै इस प्रकार से एक राज्य से दूसरे 














राज्य ने खदला करना, जस या का एक्त र्वान स दसर स्थान पर 
हर कस हे चित 3 ये 
कं जाती है, बहत ही अनुचित है वयोकि कुछ राज्यपाल तो केदल अपनी बदली के 
न ५ 5 कक ० & 77“... नम »«० ५ » 
प्रतोनन को घ्यान में रखते हए अपने सर्वधानिक कत्तंव्य निष्पक्ष रूप से करने में संकोच 
आन टी टन 2 न्नी थे; लिए एक वहत कि ८ 
कनन्‍्त हू जा हमारा सन्नद्ाय प्रसातला के लए एक बहुत वा खतरा हू । 
वतन 
इन भय? डे अनसा 2 छह के है 272 है 726 वर इफ्र कराये कक 52० जल्द दपल्म 
अ्रनुच्छद [58 (3) दा अनुसार राज्यवाल का बिना किराये का निवास-रू वन लधा 


ग तथा विशेधाधकार मिलेंगे जो संसद कानून द्वारा निश्चित विये जायेंगे, 
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ग्रौर जब तेके ससंद ऐसा नहीं करती तप्र तक बह वेतन, भत्ता तया विशेषाधिक्तर 
मिलेंगे जा संविधान की दूसरी सूची में दिए गए हैं। जय दा या दो से अधिक राज्यों 
बंप एत्र हो राज्यपाल हू) तो उसे दिए जाने वाला वेचन तथा भत्ता उन राज्यों से उस 
श्रनुगात से बाद दिया जाता है, जो राष्ट्रपति निश्चित दारता हैं । राज्यपाल के वेतन 
तथा भत्ता को उसे के बायकाल में घटाया नहीं जा सवता । 

सबिवान के पहले प्रास्प मे इस सबंध में यह ब्यवस्था की गई थी कि राज्यपाल 
वा बैतन तथा भत्ता राज्य की विधानपाजिया वानून द्वारा निश्चित करेगी, श्रौर जब 
तय विधानपालिवा ऐसा नहीं करती तब तक उसे वह बेतन तथा भत्ता मिलेगा जो 
संविधान की दूसरी सूची में दिया गया है। लेकिन जय दंग उिपय पर सविधान सभा 
में वहस हुई ता उस समय यह अनुमय किया गया कि ऐसा उरना इस लिए उचित 
मही होगा क्योंकि ऐसा करने से मिश्च-मिन राण्यों के राज्यपातों के भिन्न-भिन्न वेतन 
तथा भत्ते होंगे। श्रत सव राज्यपालों को समान रखने के लिए सविधान में यह 
व्यवध्था कर दीं गई कि राज्यपाद का वेतन निश्चित करने का श्रधिकार सक्षद को होगा 
झ्ौर जब तऊ ससद इस सम्बन्ध में कायून नहीं बताती तब तक उसे 5500 झपये माप्तिक 
वेतन मिलेगा जैसा कि सविवात की दूसरी सूंची मे कहा गया है। लेकिन इस वेतन 
से हम यह श्रमुमान नहीं लगा सकते कि राज्यपाल वे पद पर वास्तविक सर्च कितना 
है वधाकि उगके निवास स्थानों तथा वारो इत्यादि पर बहुत ही ग्रधिक खर्च होता है । 
उदाहरणएतया तमिलतनादु में गिर्दी तथा ऊटकमडद के राजमबनों पर 70,000 झुपये, 
महाराष्ट्र के वस्वर तथा गनेद्ञक्रिड राजसत्रता पर ॥3,000 रुपये, कलकत्ता तथा 
दारजलिंग के राजमवनों पर 87500 रपये, उत्तर प्रदेश मे लसनऊ, इताहाबाद तथा 
मैनिताल वे राजभवनों पर 93000 रपये, विहार भें पटना तथा राघी के राणभवनों 
पर 50900 रुपये, भ्रसम में शिलाग के राजभवन पर 40000 रुपये, तथा उड़ीसा में 
भुवनेश्वर एवं पुरी के राजमबन पर 46000 सर्पये सर्च होते हैं ।* 

शस के ग्रतिरिक्त प्रत्येक राज्यपाल को कारो, स्टॉफ तथा दौरों और झ्ातिध्य- 
सत्वार के लिए वृद्ध गपये दिऐ जाते हैं। इन कामा के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल 
का 320,000 रपये, महाराष्ट्र के राज्यपाल को 500 00 रपये, पश्चिमी बगाल के 
राज्यपाल को 370.000 सपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार पजाव में 203,000 
ग्पये, उत्तरप्रदेश में 300,000 दंपये, बिद्दार में 794,000 स्पय, श्रतम मे 770,000 शंपये 
उद्दीमां में 453,000 द॒पये प्रास्क्म में 273,000 रुपये, बे रत में 67,000 छपये, मध्यप्रदेश 
मे 2!5,000 रपये, मंसूर में 25509000 मप्गे, तथा रागस्थान में 205,000 इपये 
राज्यतातों को इत कार्यों के लिए दिए जाते हैं ।7४ 

इुग के प्रतिरिता बिजली, पादी तेथु| राशमव॒त के बागीयों दे जिए तमितनाडु 
के राज्यपाल को 335,000 रपये, महाराष्ट्र के राज्ययाल की 6550,000 दपये, परिचिमी 
घगाल मे राज्यपाल सो 590,000 ग्पये तथा उत्तरप्ररेश, विहार, केरल प्र मैसूर वे 
राज्यपालों को इस से झ्राधे रवये मिलते हैं | 
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इस के अतिरिक्त राज्यपाल तथा उस के परिवार के पाने-पीने तथा श्रोढ़ने-पह 
के लिए जो सामान विदेश्ञों से मंगाया जाता है उस पर मीमा शुल्क नहीं लगता। 
राजनवन की सजावट के लिए जो सामान आता है, उस पर भी सीमा शुल्क्र नह 
लगता ।7£ 

इस से पपष्ठ हो जाता है कि राज्यपाल की संस्था बहुत ही मंहगी है और 
यह उस समय कुछ झौोर अधिक नह॒गी # जाती है जब एक राज्यपाल के लम्बी ग्रवधि 
के लिए छूट्टो पर चले जाने छः परद्चादू, उसके स्थान पर दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति 
कर दी जाती है, जैसा कि पच्चिम बंगाल में हुआ! दहा पर वर्मंवीर के छट्टी चले 
जाने के पच्चात एस ०एस० बचन को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया और रस प्रकार 
सरकार को दो राज्यपालों को वेतन देना पड़ा । प्रशासन सुधार श्रायोग के अनुसार 
साधारणतया एक' नाज्यपाल पर 650,000 पय प्रति वर्ष खर्च हाते है श्रीर उत्तर प्रदेश 
के राज्यपाल पर तो 5 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च होते हैं जो कि सब से अधिक सर्च 
है ४ कल मिलाकर राज्यपालो की संस्था पर लगभग 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 
वर्च किया जाता है 8 इस खर्च की जनता में काफी ब्आालोचना भी हुई, जिसके 
कारण प्रधानमंत्री को विवश होकर राज्यपालों का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए 
उन्हें पत्र लिखता पडा ।?* 
विशेषाधिकार 

संविधान के अनुच्देद 26] के अनुमार उसे कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं । 
उदाहरणत: जब तक वह राज्यपाल है उस के विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी की कार्य- 
ही श्रारम्भ नहीं की जा सकती और न ही उस की गिरफ्तारी के वारंट जारी ४६६ 
जा सकते हैं। उसे संविवान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनके प्रयोग के लिए उसके 
विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । यदि कोई व्यक्ति राज्य- 
पाल के पद पर है तव तक उसके विरूद्ध दीवानी कार्यवाही उस समय तक नहीं की जा 
सकती जब तक लिखित रूप से दो महीने का नोटिस न दिया जाये। 
अग्रता-क्रम 

ब्रिटिण घासन काल में कार्य पारिपदों (57९९८७४४० ए०0एणाली|05) की अपेक्ता 
राज्यपालों का पद अगख़ता-क्रम की दष्टि से ऊंचा समझा जाला था। स्वतन्त होने के 
कुछ समय पश्चात्‌ भी यह स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के 
सदस्य ग्ग्रता-करम में राज्यवालों के बाद आते थे। लेकिन कुछ समय पदचात्‌ नेहरू 
जी के समय में ही यह निय्रम बना दिया गया कि झ्ग्रता-क्रम में राज्यपाल सिवाय उस 
राज्य को छोड़ कर जहाँ का वह राज्यपाल है, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के बाद 





में आएगा ।7 यद्यतप्ति कु राज्यपानों ने, राज्यपालों के सम्मेलन में यह कहा कि उन 
अग्रता-क्रम में उस प्रदार से पन्वितन वारना उचित नहीं श्रौर यदि परिवर्तन करना 


ही है तो कम से कम उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंटल के वरावर तो रखना ही चाहिये, परन्तु 





इस 5 उमर लक का रह कर दिया गया ।एे 
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ओक मवधी नियम 


गृह-मम्त्रालय के झ्तुसार साधारखतया, राष्ट्रपति, भृतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमत्री 
तथा राज्यपाल को छोड कर राज्य की तरफ से कसी भी झन्य व्यवित का शोक नहीं 
मनाया जायेगा । राष्ट्रपति के लिए शोक का समय 3 दिन, प्रधानमंत्री के लिए 2 दिन, 
भूतपूर्व राष्ट्रपति के लिए 7 दिन का होता है। राज्यपाल तथा मुख्यमत्री के लिए यह 
समय 7 दिन से झ्रिक नही हो सकता ॥ केवल राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति पथा प्रधानमन्ती 
की मृत्यु पर ही सारे देश में ऋण्डे नीचे किए जायेगे ) केर्द्रीय मत्ती के निधन पर 
दिल्‍ली तथा राज्यों की राजधानियों मे हो कड़े नीचे किये जायेंगे। लोकसभा 
के अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्‍्यायलय के युष्य न्यायाधीश की मृत्यु पर केवल दिल्‍ली मे 
भडे नीचे किये जायेंगे । राज्यपाल तथ” सुख्यमन्त्री की मृत्यु पर शज्य की 
राजधाती में भडे नीचे किये जायेगे 
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! 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति 


नियुक्ति के लिए अहंताएं 


संविधान के श्रनुच्छेद 63 (॥) के अनुसार उन कार्यों को छोड़ कर जिनमें 
राज्यपाल अपने विवेवा का प्रयोग करता है, राज्यपाल को परामर्ण देन के लिए एक 
मन्‍्त्री-परिपद्‌ होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमन्त्री करेगा। श्रनुच्छेद 64 () के 
प्रतुसार मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी तथा श्रन्य मन्त्रियो की 
नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्श से करेगा तथा मन्त्री, राज्यपाल के प्रसाद 
पर्यन्त श्रपने पद पर रहेंगे । लेकिन इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि 
क्या राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमन्त्री नियुक्त कर सकता है जो विधान- 
पालिका का सदस्य न हो ? इसका उत्तर यह है कि मुख्यमन्त्री की नियुवित के लिए 
विधानपालिका का सदस्य होना श्रावव्यक नहीं है ! छः महीने के लिए किसी भी 
व्यक्ति को उस समय भी मुख्यमन्त्री बनाया जा सकता है जब वह विधानपालिका का 
सदस्य न हो वच्चर्ते कि विधान-सभा के श्रधिकतर सदस्य उस के पक्ष में हों। लेकिन 
वह मुख्यमन्ती जो विधघानपालिका का सदस्य नहीं है, यदि छ: महिने से श्रधिक समय 
तक पद पर रहना चाहता है तो उसे विधानपालिका का सदस्य बनना पड़ेगा, वयोंकि 
वह “मन्त्री जो निरन्तर छः महीने तक विधानपालिका का सदस्य न हो महीने के 
ग्रन्त में मन्‍्त्री नहीं रहेगा ।!!2 
लेकिन कुछ राजनीतिभास्त्रवेता ऐसे भी हैं जो इस दप्टिकोग से सहमत नहीं 
हैं कर्योंकि उनका विचार यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को मुख्य-, 
मनन्‍्त्री नहीं बताया जा सकता जो विधानपालिका का सदस्य नहीं है। उदाहरगातया 
विहार के एडवोकेट जनरल के परामर्णथ पर विहार के राज्यपाल, श्रनन्थास्यिनम 
श्रय्यंगर ने बिन्देशवरी प्रमाद मंडल को, जो मुख्यमन्त्री बनना च हते थे, एदा पत्र में 
बाहा, कि “झाप का मुख्यमन्त्री या मन्त्री बनने का जो दावा है उस के सम्बन्ध में 
मैंने एटबोकेट जनरल का परामर्ण लिया है। उसने कहा है कि श्राप विधानमण्डल के 
सदस्य बने बिना मन्‍्त्री नहीं बन सकते । इसलिए में आपको राज्य में सरकार बनाने 
के लिए ध्रामंत्रित नहीं कर सकता ।??* 
संवेधानिक दृध्टि से विहार के राज्यपाल का यह पत्र बहुत महत्त्वपूर्ण है वर्योकि 
इसमें कुछेक उन परिस्थितियों की श्रोर संकेत हैँ जिनमें किसी ऐसे व्यक्ति को जो 
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विधानमण्टल का सदस्य नहीं है, मन्‍्त्री या मुग्यसन्बी नियुक्त न करने की बात कही 
गई है। यह समभ में झ्राना कठिन है थि' एडयानरेट जनरल यह कैसे कह सकता था 
कि विन्देश्वरी प्रसाद, विधानमण्डल का सदस्य बने बिना मन्त्री भी नियुक्त नही किया 
घा सकता, जबकि बुद्ध ही दिन पहने बह विधानमण्टल का सदस्प॒ न होते हुए भी सत्रो 
था । जहाँ तक मन्त्रियों का सबब है इस में कोई सन्देह नहीं कि छ महीने तक 
किसी भी व्यक्ति को विधानसण्दल का सदस्य हुए बिना भी मन्‍्जी नियुक्त किया जा 
सवता है श्लौर सन्‍्त्री शब्द जिसका प्रयाग गनुच्छेद 63 (3) 64 (॥) (5) में किया 
गया है इसमे मुम्पम्स्त्री भी श्रा जाता है। इस दृष्टिकोण के न मानने का प्र्थ यह 
होगा कि : 

() मुस्यमन्त्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त (इयपूरिंग दि प्लेज़र) पद पर 


नहीं रहता, 

(7) मुख्यमन्त्री द्वारा दिए गए परामर्श की न्यायालय में जाच पडताल हों 
सकती है, 

() सविधात मे सुख्यमन्त्री का वेतन निदरिचत करने की कोई व्यवस्था 
नही है, तथा 


(7४) मुख्यमन्त्री के लिए विधानमभण्डल का सदस्य बनता प्रावदयक नहीं 
होगा श्रौर यहूं क्षेत कि उस भसमन्‍्त्री को त्त्यागपत्र देता पट़ेगा जो 
निरन्तर छ महीने तक विधानमण्डल का सदस्य नही है, भ्रुख्यमन्नी 
पर लायू नहीं होगी । 

प्रत प्रन्‍त्री शब्द में, जिस का प्रयोग प्रनुच्छेद 63 तथा 64 में किया गया है 
मुण्यम्न्त्री भी श्रा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुर्यमन्त्रों को उसके पद तथा 
गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए भी कोई प्रलग व्यवस्था की जाती। इस समय 
मुख्यमन्धी तथा प्रन्य मन्त्रियों को दापथ दिलाने की एक ही व्यघस्था है। भनुच्देंद 
63 तथा 64 में सन्त दाब्द का जो प्रथोग किया गया है उस मे सुल्यमन्त्री भी श्रा 
जाता है, इस तथ्य को इलाहाबाद उच्च न्‍्यायलय ने भी स्वीकार किया है ।* 

यह श्रश्न कि क्‍या किसी ऐसे व्यवित को सुरयमन्त्ी बनाया जा स्क्‍त्ा है जो 
विधानमण्डल का सदस्य नही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने उस समय 
दोबारा उठाया गया जब १977 में विशुवत्त नारायण पिंह को उत्तर प्रदेश का 
सुख्यमस्त्री बनाया गया । उच्च न्यायालय ने दोबारा याचिका को इस शझ्ाघार पर 
रह कर दिया कि सविधान में मुल्यमत्त्री या मन्‍्त्री की अ्रहुताझी के सम्बन्ध में कुछ 
मी नहीं कहां गया है । प्तत राज्यपाल किसी भी व्यक्तित को सुर्यमन्त्री या मनन्‍्ती 
बना सकता हैं। इस निणय के विस्द्ध सर्वोच्च न्वायालय में भ्रपील की गई । परम्तु 
सर्वोच्च स्पायालय ने भी यह निशंय दिया, कि मुरयमम्शी की नियुक्षित को इस पाघार 
पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसकी नियुक्ति के समय वह विधानमण्डल के 
विसी सदते का सदस्य होता चाहिये | यहाँ पर इस बात की चर्चा करता प्रावश्मक है 
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कि सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णाय देते समय संविधान सभा में, इस विपय पर 
जो बाद-विवाद हुआ था, उसको भी ध्यान में रखा 7 953 में मद्रास उच्च न्यायालय 
का भी यही निर्गाय था । * 

जब 953 में मद्रास उच्च न्यायालय ने तथा 962 में इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय ने यह निरणंय दे दिया था कि कोई भी व्यक्रित विधानमण्डल का सदस्य हुए 
बिना भी मुख्यमन्त्री नियुक्त किया जा सकता है तो विहार के एडवोकेट जनरल ने 
यह परामर्श कंमे दे दिया कि बिन्देशवरी प्रसाद उस समय तक मुख्यमन्त्री नही बन 
सकता जब तक कि वह विधानमण्डल का सदस्य नहीं बनता । एंसा प्रतीत होता है कि 
विहार के एडवोकेट जनरल ने यह परामर्थण इसलिए दिया क्योंकि बिन्द्रेशवरी प्रसाद 
विधानमन्दल का सदस्य न होते हुए पहले ही पांच महीने 25 दिन तक मन्‍्सत्री रह चुका 
था श्रौर उस समय एडवोकेट जनरल के समक्ष प्रश्न यह था कि जब उसने श्रनुच्छेद 
64 (4) के अ्रधीन मन्त्री पद से एक वार त्यागपतन्न दे दिया है तो व्या उस फिर से, 
बिना विधानमण्डल का सदस्य बने,मुख्य मन्‍्त्री या मन्त्री नियुवत किया जा सकता है ब्रथवा 
नहीं । इस विपय पर दो प्रकार के दृष्टिकोण हैँ जो एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला 
दृष्टिकोण तो यह है कि छः महीने तक विवानमण्टल का सदस्य बने बिना जो व्यवित 
मन्त्री रह लेता है उसे उस समय तक दोबारा मन्त्री नहीं बनाया जाना चाहिए जब 
तक कि वह विधानमण्टल का सदस्य नहीं वन जाता । इस दृष्टिकोश के राजनीति- 
गास्त्रवेताओं का यह मत है. कि उस व्यक्ति को जो छः महीने तक विधानमण्डल का 
सदस्य बने बिना मन्त्री रह चुका है, यदि एक बार पद से त्यागपत्र देने के तुरन्त या 
कुछ समय पश्चात्‌ दोबारा बिना विधानमन्डल का सदस्य बने, मन्त्री बनाया गया 
तो यह संविधान का उललबन होगा क्योंकि इसका श्रर्थ यह होगा कि वह व्यवित 
प्रत्येक छः महीने के पश्चात्‌ कुछ दिनों के लिए श्रपने पद से त्याग-पत्र दे कर, फिर से 
विधानमण्डल का सदस्य बने बिना, मन्त्री बनता रहेगा। श्रतः वे कहते हैं कि कोई 
व्यक्ति यदि छः महीने तक, विधानमण्डल का सदस्य बने बिना, मन्त्री रह जाये तो 
उसे उस समय तक दोबारा मन्त्री नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि वह विधान- 
मण्डल का सदस्य नहीं बन जाता । एम० सी० सीतलवाद का भी यही मत है ।* 

लेकिन कुछेक राजनीतिशास्त्रवेता दूसरे दृष्टिकोण के हैं जो इस मत से सहमत 
नहीं हैं । उनका यह विचार है कि छ: महीने पूर्वा विधानमण्टल का सदस्य बने बिना 
मन्त्री रहने के पश्चात्‌ यदि वह श्रपने मन्‍्त्री पद से एक बार त्यागपत्र दे दे तो उसे 
दोवारा छः महीने तक विवानमण्टल का सदस्य बने बिना मन्त्री बनाया जा सकता ह, 
क्योंकि संविधान के श्रनुच्छेद 64 (4) के अनुसार उसे केवल एक वार श्रपने पद मे 
त्यागपत्र देना पड़ेगा श्रीर जब वह एक बार ऐसा कर देता है तो उसे फिर से मन्ध्री 

नियुक्त करने में कोई संबंधानिक श्रापत्ति नहीं रह जाती । श्रणोक सेन भूतपूर्व विधि 

मस्त्री इस विचार से सहमत हैं 7" यह दष्टिकोग श्रधिक तर्कमंगत मालूम पड़ता है, 
क्योंकि जब वह एक बार मन्‍्त्री के पद से त्यागपत्र दे देता है तो प्रनुच्छेद 64 (4) 
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मे लगाई गई शर्ते पूरी हो जाती है। उदाहरणतया प्रनुच्छेद 356 (3) के श्रधीन 
राष्ट्रपति जब किसी राज्य में राष्ट्रपति ज्यासन की उर्धोषणा करता है तो यह उद्घोषणा 
ससद के प्रत्यक सदन के सामने रसी जाती है श्रौर यदि इसे दा महीने के मौतर ससद के 
दोना सदन प्रस्ताव प॑।स कर के झनुमति नहीं द॑ते दो वह उद्धापणा समाप्त हो जाती 
है | यदि अनुच्छेद 356 के प्रधीन की गई उद्घांपणा को ससद के पटल पर रखे बिना 
दो महीने के पश्चात्‌ दोबारा जारी किया जा सकता है तो मन्‍्त्री या मुम्यमन्त्री को 
भी छ महीने गुजरने पर त्यागपत्र देने के पह्चातु विधानमम्ठज़ का सदस्य बने बिना 
सत्यी या मुख्यमस्ती बनाया जा सकता है ४ इत्त दृष्टिकोण के पद्ष में एक प्रन्य 
तक यह भी दिया जा सकता है कि श्रध्यादेश एक बार समाप्त होने के परचात्‌ दोबारा 
भी जारी शिए जा सकते हैं। द्सलए हम यह वह सकते है कि जब मन्त्री एक बार 


ग्रपने पद रो त्यागपत्न दें देता है तो उसे विधानमण्डल का सदस्य बने बिना भी दोधारा 
छ महीने त्तक मन्त्री नियुक्त किया जा सवता है । 


अनुच्छेद 64 (4) मे जिन शब्दों का प्रयोग क्या गया है ने भी इस तर्क की 
पुष्टि करते हैं । इस श्रनुच्छेद के प्रनुसार जो ध्यक्ति निरन्तर छ महीने तक 
विधानमण्डल का सदस्य हुए बिना मन्त्री रहता है, यदि वह इस ग्रवधि भें विधान- 
मण्टत का सदस्य तही बनता तो उसे त्यागपत्न देना पड़ेंगा। इस श्रनुच्छेद मे इस 
विषय पर कही मी यह चर्चा नही की गई है कि विधानमण्डल का सदस्य हुए बिना 
जो व्यक्ति छ महीने तक मन्त्री रह जाता है वहू एक बार त्यामपन्र देने के पश्चात 
कितनी भवधि तक दोबारा मनन्‍्द्री नियुक्त नहीं किया जा सकता | क्या उसे मन्त्री पद से 
त्यागप्न देने के दो वर्ष के पश्चात्‌ भी दोबारा उस समय तक मम्त्री नहीं बताया जा 
सता जब तक वह विधानमण्डल का सदस्य नहीं बन जाता। प्रत स्वंधानिक 
दुप्ट से ऐसे व्यक्ति को जो. विधानमण्टल का सदस्य हुए बिना, छ महीने तक मस्त्री 
रह चुका हो, विधानमण्डल का सदस्य न होते हुए भी दोबारा मन्त्री या सुझ्यमस्बी 
घनाया जा सकता है, झौर बिहार के एटवोवेट जनरल का यह परामर्श उचित नहीं 
मालूम पडता कि विन्देशवरी प्रसाद को विधानमण्डल का सदस्य बने बिना इसलिए 
मुख्यमन्त्री नही बनाया जा सकता क्योंकि वह पराच महीने 25 दिन तक विधान- 
मण्डल का सदस्य न होते हुए मनन्‍्नी रह चुका है। 
लेकिन साधारणंतया यह भ्राशा को जाती है कि सुख्यभन्त्रों विधानभण्डल का 
सदस्प होता चाहिए | दाष्ट्रपति ते राज्यपालो कौ जो रामिति नियुक्त की थी, उसने 
भी यह सिफारिश की है कि उन व्यक्तियों को जो विधानमण्डल के सदस्य नही हैं 
झथयवा विधानभण्डल के मनोनीत सदस्य है, समुख्यमन्त्री नियुवत नहीं क्या जाना 
चाहिए ।१ लेकिन केन्द्रीय संरफार ने इस सिद्धारिश को स्वीवार नहीं तिया परयोक्ति 
हस रिपोर्ट के पश्चात्‌ मैसूर, गुजरात, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा परिचमी बंगाल में 
ऐसे व्यक्तियों को मुस्यमन्त्री वनाथां गया जा विधानमण्डल के सदस्य नहीं थे । 
मुख्यमन्त्री की नियुक्तित के सम्बन्ध में ऐसे भी उदाहरण है जबकि राण्यपाल ने 
बिना किसों की सिफारिश के, एक व्यवित को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत 
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किया तथा फिर उसे मुख्यमन्त्री बता दिया। उदाहरगातया मद्रास में 952 में 
श्रीप्रकाथ ने, जो उस समय वहाँ के राज्यपाल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को पहले 
तो बिना किसी की सिफारिश के विधानपरिपद्‌ का सदस्य मनोनीत किया तथा फिर 
उसे मुख्यमन्त्री वना दिया | * इस प्रकार से कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते है जहाँ 
पर विधानपरिपद्‌ के सदस्यों को मुख्यमन्त्री निम्ृक्तत किया गया है, जैसे बिहार में 
विन्देशवरी प्रसाद | उत्तरप्रदेश में चन्द्रभानु गुप्त ते मुख्यमन्त्री होते हुए श्रपने श्राप को 
विधानपरिपद्‌ का सदस्य मनोनीत करवाया था ।7* मनोनीत सदस्यों को मुख्यमन्त्री 
बनाये जाने के संबंध में भूतपूर्व राज्यपाल श्रीप्रकाश ने लिखा है कि यह श्रावश्यक नहीं 
कि मुख्यमन्ध्री विधान-समभा का ही सदस्य हो । वह विधानपरिपद्‌ का भी सदस्य हो 
सकता है श्रौर इस सम्बन्ध में हमें त्रिटिण परम्परा पर चलने की श्रावदयवाता नहीं ।” 
लेकिन कुछ व्यकित ऐसे भी हैं जिनका विचार यह है कि विधानपरिपद्‌ के मनोनीत 
सदस्यों की वात तो छोडिये, विधानपरिपद्‌ के निर्वाचित सदस्यों को भी मुख्यमन्त्री 
नहीं बनाया जाना चाहिये । इसीलिए हरिविप्णगु कामथ ने लोकसभा में यह विधेयक 
पेथ किया कि प्रधानमन्त्री लोकसभा का ओर मुख्यमन्त्री विधान-सभा का सदस्य 
होना चाहिये लेकिन इस बिल को रह कर दिया गया ।! श्रत्र यह व्यवस्था संविधान 
में किए जाने वाले वत्तीसवें संघोधन सम्बन्धी बिल में की गई है जो सरकार ने 6 मई, 
]973 को संसद में पेश किया था ॥7? 


विधान-सभा में एक दल का बहुमत तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 

राज्यपाल चुनाव के तुरन्त पदचात्‌ या मुख्यमन्त्री के विरुद्ध श्रविब्बास का 
प्रस्ताव पास होने या उसकी सम्मावना होने के कारण त्यागपतन्र दे देने के पण्चात्‌ 
मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है। वह मुख्यमन्धी की नियुक्ति उस समय भी करता 
है जब मुख्यमन्त्री अपने पद से स्वास्थ्य खराब होने के कारगा त्यायपत्र दे देता है। 
उसकी मृत्यु हो जाने के कारण या राज्यपाल द्वारा उसे पदच्युत किए जाने के कारण 
उसका स्थान खाली होने पर भी वह उसकी नियुक्ति करता है। घुनाव के तुरन्त 
पश्चात्‌ यदि विधान-समा में एक ही राजनंतिक दल का स्पष्ट बहुमत हो तो उस समय 
राज्यपाल मुसख्यमन्धी की नियुक्ति में बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बहुमत 
के नेता को ही मुत्यमन्त्री बनाना पड़ेगा | 
विधान-सभा में किसी भी र,जनेतिक दल का बहुमत 
न होने पर मुख्यमन्त्री की नियुक्ति 

धहुमत मालूम करने फा सिद्धान्त : लेकिन जब विधान-सना में किसी भी 
राजनैतिक दल का बहुमत न हो तो उस समय मुख्यमन्त्री की नियुक्ति में राज्यपाल 
वा महत्त्वपूर्ण भाग होता है। ऐसी राजनतिक परिस्थिति में भिन्न-भिन्न राज्यों के 
राज्यपालों मे निम्न-निन्न प्रकार की नीतियां अपनाई है । ये नीतियां प्राय: दो प्रकार 
को हैं। बृछ राज्यपालों ने तो ऐसी राजनैतिक परिस्थितियों में मुख्यमन्त्री नियुक्त 
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करने से पहले मुर्यमन्त्री पद के उम्मीदवारों के समर्थकों वा श्रनुमान लगाते की नीति 
अ्रपनाई श्रौर जिस उम्मीदवार ये विधान-समा भे श्रधिक समर्थक थे उसे सुग्यमन्त्री 
बनाया ॥ इसके विपरीत बुछे राग्यपालो ने विधान सभा में स्व से बड़े दल के गेता 
को मुर्यमस्त्री बताया और उन्होने उसके विधान-सभा में समर्यक्रा को ससया मालूम 
करने का कष्ट नहीं किया | राज्यपातों को समिति ने भी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने 
नवम्बर 970 भें वी थी, यह सिफारिश की कि राज्यपाल का मुख्यमत्ती की नियुक्ति 
से पहले यह जाँच-पटताल करनी चाहिय कि विधान-समा में बहुमत किस का है भौर 
उसके लिए यह झावश्यक नहीं कि वह विधान-सभा से सप्रस यड़े दल के नेता को ही 
मृह्यमन्तोी बनाये !967 के चुनाव के पन्‍चातू्‌ पश्चिमी शगाल तथा पिहार गे 
घास्तव में ऐसा किया भी गया था। इसे प्रान्ता में हालादि' कांग्रेस दल विधान-सभा 
में सब घबढा दल था लेकिन फिर भी उत्त दक्ष के नेताग्रो का इन प्रास्ता में सरपारे 
बनाने के लिए प्रामत्रित नही क्या गया | इसवा एज वारण ता यह हो सकता है 
कि इन राज्या में विपक्ष श्रधक सगठित था इसलिए कांग्रेस सरकार बन नहीं तकती 
थी, प्रन्यथा वहा पर उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान की तरह शग्ग्नेंस सरकारें बनाने की 
समावना हो सवती थी | 

राज्यपालों वी समिति ने तो कहा तक सिफारिश की है कि राज्यपाल ग्रत्पमत 
के बता को भी सुग्यमन्त्ी मियुक्त कर सकता है, वशर्ते कि उसे यह गश्ाज्ञा हो कि उस 
तेता को उसकी नीतियो के लिए विधान-सभा का समर्थन मिल जायेगा। इस दृष्ठि- 
कोण का समर्थन मेहरचन्द महाजन ते भी किया है जो मारत के सर्वोच्च न्यायालय 
वे भूतपूर्व मुरय स्थायाधीश थे । उन्होने कहा था कि राज्यपाल द्वारा उच्च व्यवित को 
मुरयमन्त्री बनाया जाना चाहिये जो स्थायी सरवार बना सके। राज्यपाल विधान- 
सभा में सबसे बे दत के नेता को मुस्यमन्त्री बताने के लिए बाध्य महों है ।? एच० 
एम० रीरबइ, महाराष्ट्र के एडवोफेट जनरल,४ एम०्पी० सीतलवबाद, भूतपूर्व भ्रटार्नी 
जनरलः**, ए० के० सरकार, सर्वोच्च न्यायालय के भुतपूर्व मुख्य न्‍्यायांयीश* भी इस 
दृष्टिकोग से सहमत हैं । 
बहुमत जाँच-पडताल करने की पद्धति 

विधान-सभा में बहुमत मालूम करते ऊे प्रनेकत ढग है श्लौर भिने-भिन्न राज्यों मे 
राज्यपालो ने मिन्न-भिन्न पद्धतिया अ्रपनाई है। ये पद्धतिया सावासर्णतपा दीन प्रकार 
वी हैं जो निम्नजि9छित हैं 

(7) सूची पद्धति 

(7) परेड पद्धति 

(7) सूची तथा परेड पद्धति 

बिहार में 29 जूत, 968 को राष्ट्रपति शासन लागू वरने के पश्चांतू जब मब्या- 
वधि चुनाव हुए तो उस समय विधान-सभा में किसी भी राजनैतिक दल कों रृपप्ट 
बहुमत प्राप्त मही हुआ, लेकिन कांग्रेस की सख्या प्रन्य दलों की तुलना में सब से श्रधिक 
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थी |” कांग्रेस पार्टी के नेता सरदार हरिहर सिंह तथा संविद (समाजवादी सोथलिस्ट 
पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी श्रौर लोकतांत्रिक काग्रेस) के नेता ने मुख्यमन्त्री बनने का 
दावा किया, तथा अपने-अपने समर्थकों की सूची राज्यपाल को दी । इन सूबचियों में 
कुछ नाम ऐसे भी थे जो दोनो सूचियों में पाये जाते थे । लेकिन राज्यपाल ने इमकी 
जांच-पड़ताल किए बिना कांग्रेस पार्टी के नेता सरदार हरिहरसिह को सुख्यमन्त्री बना 
दिया ।! यह उदाहरण सूची-पद्धति का है, क्योकि यहां पर बहुमत का निर्गाय केवल 
सूचियों के श्राधार पर किया गया । इसी प्रकार से अ्रप्रेल 97], में गृणरात के 
राज्यपाल श्रीमनूनारायण ने बहुमत की जांच-पड़ताल करने के संबंध में कहा कि बह 
इस संवध में विधान-सभा के सदस्यों की अपने सामने परेड नही करायेगे, बल्कि वह 
सदस्यो की उस सूची पर विश्वास करेगे जो अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा उन्हें दी जायेगी ।7 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने हितेन्द्र देसाई को सरकार बनाने के लिए श्रामंत्रित किया । हितेन्द्र 
देसाई के विधान-सभा में बहुमत के संबंध में राज्यपाल ने कहा, कि “उसने हितेन्द्र 
देसाई द्वारा दी गई सूची पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया है। संगठन कांग्रेस के 
8] विधान-समा के सदस्यों की सूची का अध्यक्ष ने अनुमोदन किया है और जनसंघ 
के एक तथा स्वतन्त्र पार्टी के [0 विधान-सभा के सदस्यों ने लिखित रूप से उसका 
समर्थन किया है । इसके भ्रतिरिक्त एक निर्देलीय सदस्य ने भी समर्थन देने का झ्रादवा- 
सन दिया है। इस प्रकार विधान-सभा के कुल 64 सदस्यों में से 93 सदस्य, देसाई 
के साथ हैं। इस ग्राघार पर देसाई को राज्य में सरकार बनाने के लिए श्रामंत्रित 
किया गया है ।” सूची पद्धति का यह दूसरा उदाहरण है । 
उत्तरप्रदेश में मी 967 के चुनाव के पश्चात्‌ विधान-समा में किसी भी राजनतिक 
दल का वहुमत नहीं था ।? कांग्रेस पार्टी के नेता चन्द्रभानु गुप्त तथा संयुक्‍तः विधायक 
दल के नेता रामचन्द्र विकल दोनों ने विधान-सभा में बहुमत का दावा किया “ तथा 
राज्यपाल के सामने समस्या यह थी कि ऐसी परिस्थिति में मुख्यमन्त्री किसे बनाया 
जाये। राज्यपाल ने सोच विचार करने के पव्चात्‌ चन्द्रभानु गुप्त को सरकार बनाने 
के लिए आ्रामंत्रित क्रिया और इसे न्‍्यायोचित बतलाते हुए राज्यपाल विश्वनाथ दास ने 
कहा कि संयुक्त विधायक दल के नेता ने यह दावा किया था कि 37 निर्दलीय सदस्यों 
में से 27 सदस्य उसके साथ हैं, और कांग्रेस के नेता चन्द्रमानु गुप्त ने यह दावा किया 
था कि उनमें से ]9 निर्देलीय सदस्य उनके साथ हैं। दोनों पक्षों का इस संबंध में जो 
दावा था उसका निर्णय उसने कैसे किया, इसका स्पप्टीकरण देते हुए उसने क हा कि पहले 
तो उसने उन तीन सदस्यों के लिखित बयानों को मान लिया जो कांग्रेस के समर्थक थे श्रौर 
जिनके बारे में संयुवत विधायक दल ने समर्थन का दावा नहीं किया था। इसके पश्चात्‌ 
दोनों दलो के निर्वाचित नेत'श्रों को यह कहा गया कि वे उन सदस्यों को पेण कारें 
जिनके नाम दोनों सूचियों में हैं। उनमें से 3 सदस्य उसके सामने पेण हुए श्रौर 
उन्होंने कांग्रेस के समन का विद्वास दिलाया । इन 6 समर्थकों के साथ कांग्रेस की 
संख्या 24 हो गई झोर इससे कांग्रेस का विधानसभा में बहुमत हो गया । श्रन्य दलों 


राज्यपाल का पद 25 


के धाय सदस्यों में से, जिन के रामर्थन का काग्रेस ले दादा किया था, तीन उनके सामने 
पेश हुए झौर उन्होने भी कांग्रेस के समेत का विश्वास दिलाया । घोौये ने मौखिक 
रूप से तो वाग्रेस के समर्थन का विश्वास दिलाया, परन्तु लिखित रूप मे समर्थन देने 
से इसार बर दिया । इसके झतिरिस्त एक निर्देशीय तथा मनोनीत ऐंग्लो इग्टियन 
मे भी काग्रेस के पक्ष भें लिस्पित रूप से सहयाग दिया। राज्यपाल ने आगे चल कर 
कहा कि राभचन्द्र बिक्‍ल को प्रनेक॑ बार निर्दलीय सदस्यों फौ पेश करने का अभ्रवसर 
दिया गया लेक्नि वे ऐसा प रने में विफल रहे ।*९ 

इसी प्रकार 967 मे जब घुनाव हुश्ना तो राजस्थान विधान-सभा में भी किसी 
एक दल को बहुमत प्राप्त नही हुआ ।! काग्रेस के नेता मोहनलाल सुखाडिया 
तथा सयुक्त दल के नेता महारावल लक्ष्मरासिह दोनों ने, विधान-सभा में बहुमत का 
दाबा निया | डॉ० मभ्पू्णाननद ने, जो उस समय वहाँ के राज्यपाल थे, विधान-सभा 
के उन 2! सदस्यों का साक्षात्कार किया जिनके नाम दोनों सूच्तरियों में थे। तत्वश्चात 
राज्यपाल मे मोहनलाल सुसाडिया को सरकार बनाने के लिए झाम॑त्रित विया और 
आएगा जिर्शांय देते हुए रा्यपावा ने शह्ा कि उसने एन 73 विधानन्सभा ते सदस्यों 
को नही गिना जो नर्दलीय हैं क्योकि उनकी मन तो कोई नोति है श्रौर न ही उनकी 
कोई पार्टी ही है ।' इस प्रकार उ७ प्र० तथा राजस्थात के राज्यपालो ने सूची तथा 
साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग विया। लेक्नि इन दोनों की समानता का प्रन्त यही 
पर हो जाता है क्योकि बहुमत की जाच-पडताल करते समय उ० प्र० के राज्यपाल ने 
तो निर्दलीय सदरुपषा को ध्यान में रपा परन्तु राजस्थान के राज्यपाल ने उनको कोई 
महन्ध नही दिया जैसे कि उनकी उपस्थिति का विधान-मभा में कोई प्रमावहीन हो । 
इससे ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के राज्यपाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष सेमा चाहते थे, 
जिसवा घाह्तव में उस समय विधान-सभा में बहुमत सन्देहजनक था। यह तथ्य इस बात से 
सिद्ध हो जाता है कि विपक्ष ने विधानसभा के आधे से अधिक सदस्यो को राष्ट्रपति के 
सामने पेश किया था । इससे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि बहुमत का प्रनुमान 
लगाते सभय राज्यपाल किसी भी दल के प्रति पक्षपात कर सकता है झौर मुख्यमन्त्री 
कौ निमुक्तित में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । 

जब सम्पूर्णानन्‍द के पश्चात्‌ सरदार हुकमर्सिह राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त 
हुए तो उन्होंने भी बहुमत का श्रनुमान लगाने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया । 
मोहनलाल सुखाडिया तथा सहारावल लक्ष्मणरसिह द्वारा जो सुचिया दी गई थी, उन में 
से 2। नाम ऐसे थे जो दोनो सूचियो मे ये | राज्यपाल ने उनका साक्षात्कार किया [54 
इसी प्रकार मार्च 970 में पश्चिमी बगाल के तत्कातान राज्यपाल शान्तिस्वर्॒प धवन 
ने भी सूची तथा साक्षात्कार की मिली जुली पद्धति का प्रयोग किया ।85 

इस के प्रतिरिबंत दुछ राज्यपाल ऐंसे भी हुए है जो केवल परेड पद्धति मे 
विश्वास रखते थे | उदाहरणतया, फरवरी 969 में पंजाब के राज्यदाल डीण्सी३ 
पावते ने कहां कि चह उस दल के गेता को सरकार बनाने के लिए प्ामत्रित करेंगे जो 
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बहुमत का दावा करता है | लेकिन ऐसा करने से पहले वह उनकी गिनती अवद्यय् ही 
करना चाहेंगे | ४५ 

कुछ राज्यपाल श्रवश्य ही ऐसे हुए हैं जो विधान-सभा के सदस्यों की इस प्रकार 
से परेड करने या उनका साक्षात्कार करने की पद्धति के विरुद्ध थे। उदाहरणतया 
कानपुर में वक्‍तव्य देते हुए उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यवाल बी० गोपाला रेड्डी ने 
कहा कि वह उस दल के नेता के बहुमत पर विश्वास करेंगे जो 23 सदस्यों की सूची 
दे सकेगा | यदि किसी ने उस सूची को चुनौती दी तो उसकी छानबीन करने में वह 
अपने विवेक का प्रयोग करेगे झ्नौर यदि उन्हें एक बार यह विश्वास हो गया कि चुनौती 
केवल अड़चन डालने के लिए ही दी गई है तो वे उसकी परवाह नहीं करेंगे | 37 


उन्होंने श्रागे चल कर यह भी कहा कि सदस्यों की परेइ कराने की कोई आवध्यकता 
नहीं । » उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि “बहुमत जानने के लिए सदन से बाहर 
सदस्यों की गिनती करना राज्यपाल का काम नहीं है ।» इसी प्रकार 969 में 
राष्ट्रपति शासन लागू करने के पन्‍चात्‌ जब विहार में चुनाव हुए तो वहाँ पर किसी 
भी राजन॑तिक दल का बहुमत नहीं झ्ाया । कांग्रेस तथा विपक्ष दोनों ने ही बहुमत का 
दावा किया | उस समय के राज्यपाल नित्यानन्द कानुनगों से जब यह पूछा गया कि 
क्‍या वे उन सदस्यों को अपने सामने बुलायेंगे जिन का नाम दोनों सूचियों में है तो उन्होने 
उत्तर दिया कि कदापि नहीं ।४० के० सन्वानम का कहना है कि सदस्यों के हस्ताक्षर 
लेने तथा उन की राज्यपाल के सामने परेड कराने की पद्धति बहुत भद्दी तथा आपत्ति- 
जनक है ।४ इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि बहुमत का अनुमान लगाने के 
लिए राज्यपालों ने भिन्न-भिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया है । 
वहुमत की जाँच-पड़ताल न करने का सिद्धान्त 
दूसरे दृष्टिकोण के लोगों का यह विचार है कि चुनाव के तुरन्त प्चात्‌ यदि 
किसी नी राजनैतिक दल का बहुमत न हो तो राज्यपाल द्वारा विधान-सभा में सबसे 
बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह यह मालूम करे कि बहुमत किसका है। उदाहरणतया 
शमम, मद्रास तथा बम्बई के लूतयूर्व राज्यपाल श्रोप्रकाथ का यह विचार है कि ऐसी 
राजनैतिक परिस्थितियों में राज्यपाल के लिए ऐसा करना न केबल उचित ही है बल्कि 
उसका यह कत्तेव्य भी है। ४ ]952 भें जब वह मद्रास के राज्यपाल थे तो उस समय 
उन्होंने शाजा जी को सरकार बनाने के लिए इसलिए गआ्रामंत्रित किया था क्योंकि 
विधान-सभा में कांग्रेस के सदस्थों की संस्या दूसरे दलों की श्रपेक्षा सबसे अधिक थी ! 
32] सदस्यों वाले सदन में उनकी संख्या 55 थी । जब सभी विपक्षी दल, जिनके 
सदस्यों की संख्या 66 थी, मिल कर राज्यपाल के पास गये तो राज्यपाल ने कहा कि 
वे उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करंगे जिसके सदस्यों की 
विधान-सभा में सब से अधिक 


संख्या है, चाहे उसका विधान-सभा में बहमत हो या 
न हो। उन्होंने यह नी कहा कि 


वे दलों के किसी ऐसे संगठन को नहीं मानेंगे जो चुनाव 
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के पश्चात्‌ वनाया गया हो । ७ इसी प्रकार से बिहार में विन्देशवरी प्रसाद मण्डल 
के मन्तामण्डल द्वारा त्याग्रपन्न देते के पद्चात्‌ कांग्रेस पार्टी के नेता महेशप्रसाद पिन्‍्हा' 
वा सरकार बनाने के लिए इसीलिए श्रामतित किया गया क्योंकि विपरान-सभा से उसके 
दल वी सगया और दलों की श्रपेक्षा अधिक थी। जब उसने सरकार बनाने से इन्कार कर 
दिया तो उस समय मोला पासवान जास्टी को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया ग्रया ।4 


धीप्रकाश का यह विचार जिसे हम शीप्रफाश सिद्धांत मी कह सकते हैं, प्रिल- 
कुल ठीक मालूम पडता है। कें० सुब्बाराव सर्वोच्च न्यायालय के भृतपूर्व न्यायाधीश 
का भी यहो दुष्टिकोण है ।** घास्तविकता तो यह है कि केवल इस सिद्धात का अनुसरण 
काने में ही मुरपप्रन्त्री दी निधुक्ति भे राज्यपाज्ञ का जो श्रचुचित हस्तकेपष है उससे 
बचा जा सकता है | लेकिन यह बड़े दुर्माम्य की बात है कि विधान-सभा में सबसे बडे 
दल के नता को मुरयमर्न्त। पद के लिए झामन्वित करने की प्रथा को 967 से पहले 
केबल उन राज्यों में ल्यभू किया गया जहाँ काग्रेस दल सबसे बडा था*९ श्रौर उसने 
राम्या में इस सिद्धात का श्रनुसरण नहीं किया गया जहाँ पर ग्रैर-काग्रेसी दल सबसे 
बड़े थे |» परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 967 के पश्चात्‌ इस प्रथा मे कुछ परिवतत 
था गया है, क्योकि 967 के पहचात्‌ जब कभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या 
भ्रन्‍्य दलो की तुलना में झ्पिक थो तो उसके मेता को उस आधार पर सरकार बनाने 
के लिए श्रामत्रित नहीं किया गया । ऐसा करने से पहले राज्यपालो ने यहू जाच 
प॒ठताल की कि वया वहाँ पर सबसे बड़े दल का नेता स्थायी सरकार बना सकता 
है ? यदि शाज्यपाल इस परिणाम पर पहुचे कि ऐसा करना सभव नहीं तो उन्होंने 
विघान-सभा में सबसे वदे दल के नेता की सरकार बनाते के लिए झामनित करने से 
इन्फाट कर दिया । ७ लेकिन यहाँ पर इस बात की चर्चा भी श्रावश्यक है कि स्थायी 
सरकार बनाने के सम्बन्ध में भ्रनुमान लगाने के लिए जो कसौटी श्रपनामी गई है, बह 
भिन्‍्न-भिन्‍न राज्यो में भिन्‍न-मिन्‍्त्र हैं। उदाहरणतया, पर्चिमी बगाल में 46 माचे 
970 को जब प्रजय सुकर्जी को सरकार ने त्यायपत्र दिया त्तो भावसंवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी के नेता ने राज्यपाल से प्रार्थना की कि उन्हे सरकार बनाने के लिए झामनित्त 
किया जाना चाहिये | लैक्नि राज्यपाल ने ज्याति बसु से उनके समर्थकों की सूची 
माणगी ताकि वे उलका साक्षात्कार कर सके । ज्योति क्षयु इस के लिए लेयार नहीं थे | 
उल्होने बहा कि दे विधान-सभा में अपने बहुमत का ध्रमाश दे देंगे जिसे राज्यपाल ने 
मानने से इन्कार कर द्विया और कहा कि जब तक साक्त॑ंवादी सरकार थी नियुक्ति 
के विम्द्ध विपक्ष द्वारा दिए गए तकों का सण्दन नहीं कर दिया जाता उन्हे सरकार 
बताते का अवसर नहीं दिया जा सकता । इसके पछ्चात वहाँ पर राष्ट्रपति शामन 
लागू कर दिया गया | लेक्नि 967 भें राजस्थान के राज्यपाल ते जो सरकार बनाने 
के सम्बन्ध मे नीत्ति अपनाई थी, वह इससे बिल्कुल भिन्‍ने थी । घहाँ पर सथुक्त 
विधायक दल ने 83 में से 95 सदस्यों भी सूची पेश वर के जिन्हे कुछ समय पद्चात्‌ 
राष्ट्रपति के सामने भी पेश किया गया, गैर काग्रेती सरक।र की स्थापना की साग की। 
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वहाँ पर राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता मोहनलाल सुखाड़िया को पश्चिमी बंगाल के 
राज्यपाल के समान यह नहीं कहा कि वे संयक्‍त विधायक दल द्वारा गैर-मांग्रेषी 
सरकार के पक्ष में जो सबूत दिया गया है, उसका खंडन करें। यह कार्य राज्यपाल ने 
निर्दलीय सदस्यों की उपेक्षा करके स्वयं ही कर दिया जैसे कि उनकी उपस्थिति का 
विधान-सभा में सरकार के बनाने पर कोई प्रमाव ही नहीं था | यह खेद की बाल है कि 
राज्यपाल ने संयुक्य विधायक दल के नेता महारावल लक्ष्मगा सिह को, मोहनलाल 
सुखाडिया द्वारा सरकार बनाने से इन्कार करने के पब्चात्‌ भी, सरकार बनाने के लिए 
ग्रामंत्रित नही किया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा विधवान-सभा 
मंग करने की सिफारिश की | राज्यपाल की सिफारिय पर राष्ट्रति भासन तो लागू 
कर दिया गया लेकिन विधान-सभा को मंग न करके केवल निलाम्बत कर दिया गया 
इस प्रकार जहाँ पर पश्चिमी वगाल के राज्यपाल द्वारा माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
के नेता से उस के समर्थकों की सची मांगी गई ताकि उन का साक्षात्कार किया जा 
मके, राजस्थान में इस से बिल्कुल उलट किया गया । वहाँ पर विपक्ष ने भ्पने समर्थकों 
को सूची दी तथा वे साक्षात्कार के लिए भी तंगार थे, लेकिन फिर भी मोहनलाल 
सुखाड़िया को मुख्यमन्त्री बनाने के लिए श्रामंत्रित किया गया श्रौर जब उन्होंने इन्कार 
कर दिया तो राष्ट्रपति घासन की शिफारिश कर दी गई | यह कहना श्रनुचित ने होगा 
कि चुनाव के तुरन्त पश्चात्‌ राष्ट्रपति श्रासन इस श्राघार पर लागू करना कि वहाँ 
पर स्थायी सरकार नहीं वन मकती प्रजातन्त्र के हित में नहीं है, विभेषकर उमर समय 
जब विधान-सभा में सव से बड़ा दल या वह संयुक्त विधायक दल जो चुनाव से 
पहले बनाया गया हो, सरकार बनाने के लिए तंयार हो | 965 में केरल में राष्ट्रपति 
शासन के दोबारा लागू किए जाने पर कांग्रेस के एक महारथी श्रार० वे ० खादील्कर ने 
कहा था कि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों को 
सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये ॥? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ राजनतिक परिस्थितियों में विधान-सभा में सब्र 
से बड़े दल के नेता के सरकार बनाने से संबंधित दावे की उपेक्षा दी जा सकती है। 
उदाहरणतया यह तव किया जा सकता है जब चुनाव से पहले कुछ दल मिलकर एक 
संयुक्‍त मोर्चे का गठन कर लें और यदि चुनाव में उस संयुक्त मोर्चे का विधान-समा 
में बहुमत श्रा जाये तो उस समय ऐसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
की गई राज्यपालों की समिति मी इस दृष्टिकोण से सहमत है ।””" इस प्रकार के 
मोर्च का संगठन !960 में केरल में गैर-साम्यवादी दलों! ने तथा 967 में गैर-कांग्रेसी 
दलों ने किया था। 967 में जब गर-कांग्रेसी दलों के मोर्चे को विधान-समा में बहुमत 
प्राप्त हुममा तो राण्यपाल ने उसके नेता को सरकार बनाने के लिए झ्रामंत्रित किया ।/ 
968 में पश्चिमी बंगाल में भी ग्रर-कांग्रेसी दलों ने ऐसा ही संयुक्त मोर्चा बनाया 
ग्रौर जब मध्यावधि चुनाव सम्पन्त हुए तो विधान-सभा में उन्हें वह्रमत मिला | हस लिए 
उनके नेता को सरकार बनाने के लिए ग्रामन्त्रित किया गया, हालांकि कांग्रेस पार्टी के 
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सदस्यों की सरया' प्रत्येक दल की प्रपेक्षा श्रधिक थी। केन्द्रीय सरकार का भी यही 
विचार था. कि चुनाव से पहले कुछ दल मिल कर सयुकत मोर्चा बना हें और यदि उमत 


भो्चे का विधान-समा में बहुमत झा जाये तो उसके लेता को परकार बन ने के लिए 
ग्रामग्त्रित किया जाता चाहिए।?? 


परन्तु प्रश्न यह है कि चुनाव से पहले बनाये गए इस प्रकार के सयुक्त मोर्चे को 
विघान-समा में बहुमत न मिले और उस के सदस्यों की सरया भ्रन्य दलों के मुकाबले 
में अधिक हो तो उमर स्थिति मे किसको मुख्यमन्ती बनाया जाये ? ऐसी परिस्थिति 
में सयुक्त मोर्चे के नेता को इस झ्ाधार पर सुर्यमन्त्री चियुत्त्त किया जाता चाहिए 
कि उ्प्त मोर्च के सदस्यों की सख्या भ्रन्‍्य दलो की श्रपेक्षा श्रधिक है । 97] मे इस 
प्रकार की स्थिति पद्चिचमी बंगाल मे थी। वहा पर 30 मार्च 970 को राष्ट्रपति 
शासने लागू किया गया था और उप्तके पदचात्‌ मार्च 97, मे' जो भमध्यायधि चुनाथ 
हुए उनमें समुक्त वामपक्षी मोर्चे को विधान-सभा में 23 स्थान प्राप्त हेए थे ! इस 
भोर्चे के सदस्यों की संग्या विधान-समभा मे श्रन्य दलों की श्रपेक्षा सब से भ्रधिक थी । 
इस आधार पर ज्योति बयु में राज्यपाल को एक ही पत्र लिखा जिसमें यह माग की 
गई थी कि विधान-सभा में सब से बड़े दल का तेता होने के कारण उसे सरकार घनाने 
का अवसर दिया जाता चाहिये । राज्यपाल मे इस पत्र के उत्तर में कहा कि विधान- 
सभा में सबसे बडे दल के नेता को सरकार बनाने वा अवसर उन राज्यों मे तो दिया 
जा सकता है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू न हो। लेकिम उस राज्य में जहाँ 
राष्ट्रपति फा शासन हो और जहाँ पर विपक्ष राज्यपाल फो यह लिखे कि सबसे बडे 
दल के नेता का विधात-सभा में बहुमत नहीं है वहाँ पर पूरी तरह से जाँच किए बिना 
राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की सिफारिश करना राज्यपाल के लिए उचित 
मही होगा ।6#4 

राज्यपाल ने ज्योति बसु को यह भी लिखा, कि “राष्ट्रपति शासन के दौरान 
राज्यपाल को यह अधिकार नही है कि वह किसी दल या गुट को सरकार बनाने के 
लिए ग्लामन्त्रित करे ) वह राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की सिफारिश केवल तब 
ही कर सकता है जब वह राष्ट्रपति को यह एिपोर्ट दैने की स्थिति मे हो कि राज्य का 
घशासमन सविधान के अनुसार चलाया जा सकता है। लेक्नि जब विपक्ष वाले, जिन वी 
सप्या उस घामपक्षी मोर्चे के सदस्यों से अधिक है, जिस का आप नेतृत्व कर रहे हैं, 
राज्यपाल को यह लिए दें कि वामपक्षी मोर्चे को सरकार नहीं बतानी चाहिये तो उत्त 
स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति झासंन समाप्त करने के लिए कैसे लिख 
सकते हूँ ।/४* स्थिति का श्रनुमान लगाते के पद्चात्‌ राज्यपाल ने प्रजातान्विक सगदन 
(इमोक्रेंटिक कोलिशन) के नेता भ्रजय समुकर्जी को सरकार बनाने के लिए ग्राम न्रत 
किया । इस सगठन मे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वगला काग्रेपत, प्रजा सोशलिस्ट प दी तथा 
कम्पुनिस्ट पार्दी के सदस्य थे ।/ इस प्रकार राज्यपाल मे सब से बडे फ्रन्‍्ट के नेता के 
दावे को रह कर दिया | यह फन्‍्द चुनाव से पहले बताया गया था । यह बात झाइचयं- 
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जनक है कि राज्यपाल चुनाव से पहले बनाये जाने वाले मोर्चो या संगठनों के उस नेता 
के द्वारा सरकार बनाने के पक्ष में है जो चुनाव से पहले बनाये गए हों, लेकिन केवल 
उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति गासन नहीं है। यह समभना कठिन है कि चुनाव के 
पश्चात्‌ मुख्यमन्त्री नियुवत किए जाने के संबंध में उन राज्यों में जहाँ राष्ट्रपति शासन 
है श्रौर जहाँ राष्ट्रपति शासन नही है, राज्यपाल की स्थिति में क्या मिन्नता है ? 


इसके अ्रतिरिक्त एक श्रन्य श्रवसर पर भी जिसकी चर्चा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीण 
मेहरचन्द महाजन ने की है, विधान-सभा में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने 
के अवसर से वंचित किया जा सकता है | उदाहरणतया मेहरचन्द महाजन का कहना है 
कि यदि सत्तारढ़ दल को चुनाव में वहुमत नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल 
को चाहिये कि वह विपक्ष को सरकार बनाने का अ्रवसर दे [४7 एम० सी० सीतलवाद 
का भी यही विचार है ०8 


लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के एक श्रन्य भूतपूर्व न्‍्यायाधीण ए० के० सरकार इस 
सिद्धांत से सहमत नहीं हैं | वे इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं कि विधान-सभा 
में सव से बड़े दल के नेता को इसलिए सरकार बनाने की श्राज्ञा नहीं दी जानी चाहिए 
क्योकि चुनाव से पहले उस दल की सरकार थी। यदि ऐसा दल्ल निर्दलीय सदस्यों का 
समर्थन प्राप्त कर ले श्लरौर उनके समर्थन के पशचान्‌ यदि उस दल को विधान-सभा में 
वहुमत प्राप्त हो जाये तो उत्त दल के नेता को सरकार बनाने का अवसर देना उचित 
होगा ।०? ग्रतः ए०के० सरकार के अनुसार सबसे बड़े दल के नेता को उस समय तक वंचित 
नहीं किया जाना चाहिये जब तक वह स्वयं इन्कार न कर दे । 967 में इस सिद्धांत 
का श्रनुसरण पंजाब में किया गया । कांग्रेस पार्टी जिस के सदस्यों की संख्या 04 में 
से 48 थी विधान-समभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। इस के नेता सरदार ज्ञान मिंह 
राद््वाला को सरकार बनाने का श्रवसर दिया गया श्रीर जब उसने सरकार बनाने से 
इन्कार कर दिया तब विपक्ष को सरकार बनाने के लिए श्रामन्त्रित किया गया %० 
उत्तर प्रदेश में विब्वनाथ दासभ ने, राजस्थान में सम्पू्णानन्‍्द० ने भी 967 में ऐसा 
ही किया था | लेकिन ऐसा करने से वहाँ पर राज्यपालों ने निर्दनीय सदस्यों के संबंध 


बे 


में जाँच ण्ट्ताल को थी। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपालों वी ज्योतिषियों 


के समान प्रनुमान लगाने की यह प्राक्रिया बहत ही खतरनाक है। राज्यगल का 
संवंधानिक कत्तंव्य जाँच पटतान करना नहीं, अपितु सव से बड़े दल के नेता को 
सरक्वार बनाने के लिए श्रामन्त्रित करना है। यदि राज्यों में राज्यपाल तथा केन्द्र में 
राष्ट्रपति यह निर्माय करे कि कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं तो 
भारतवर्ष में प्रजातन्त्र का भविष्य अ्रवध्य ही धृमिल है ।0 इस दृष्टिकोण को मानते 
हुए, के ० सन्‍्धानम मे कहा है कि संविधान में यह कही भी नहीं लिसा है कि 
मुस्यमन्त्री की नियुक्ति से पहले बह यह देखे कि उस का बहुमत है 
था नहीं | यदि उसका बहुमत है तो यह सोने पर सुहागे के समान 
। 
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होगा | लेकित समर्थक्रों को राज्यपाल के सामने पेश करता या उनके हस्ताक्षरों की 
सूची देना मूर्सतापूर्ण तथा श्रपम्ानजनक है ।१४ 

ऐसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिये क्पाकि यदि ऐसा किया गया तो बहुदलीय 
पद्धति मे, जो भारत में है, इस का दुस्पयाग हा सकता है। यदि सब से बडे दल के 
नेता को मुख्यमन्त्री बनाने के सिद्धात को नहीं माना जाता तो राज्यपाल को मुर्यमन्त्री 
तथा अन्य मन्त्रियों की भियुक्तित भे हस्तक्षेप का अवसर मिल जायेगा ! यह मी हो 
सकता है कि वह मन्त्रिमडल की नीतिया को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करे । 
वास्तव में विधानचन्द्र राय की मृत्यु के पश्चात्‌ पश्चिमी बगाल मे राज्यपाल ने ऐसा 
करने का प्रयत्न क्या था क्योकि, उसने समुख्यमस्त्री के साध्यम से भन्त्रिमडल को एक 
सन्देश भेजा जिम में विघानचन्द्र राय की नीतियों पर चलने के लिए कहा 
गया था ।९ 

यदि हम इस सिद्धात को मान ले कि चुनाव के पश्चात्‌ यदि विधानसभा में किसी 
भी राजनेतिक दल का बह्मत न होने पर राज्यपाल इस बात क्य निर्णय करेगा कि 
सरकार कौन बताये तो इससे, सन्द्रभडल के निर्माण में राज्यपाल के हस्तफक्षैप करने 
की क्षमता बहुत श्रधिक बढ जायेगी। ग्रत प्रजातन्त्र का हित इसमे है कि चुनाव के 
पहचातू्‌ किसी भी राजनैतिक दल का विधानसभा में बहमत न होने पर उस दल के 
मेता को सुस्यमन्त्री बनाया जाना चाहिये जिसके सदस्यों की सरया प्रन्य दलो की 
अपेक्षा सबसे भ्रधिक है। लेकिन यह खेद जनक है कि इस सिद्धात का पूरी तरह से 
अनुमरण नही किया गया । 
राज्यपाल को स्थिति का अनुमान कब लगाना चाहिये 

जब यह कहा जाता है कि विधान-प्रमा से सबसे बढ़े दल के नेता को या उस 
सयुत्रत मोर्चे के नेता को जो चुनाव से पहले बनाया गया हो, पूर्ण बहुमत न होते हुए 
भी सरकार बताते के लिए शझामन्त्रित किया जांदा चाहिए ती उसका भश्रर्थ यह नहीं है 
कि राज्यपाल को बहुमत से सम्बन्धित स्थिति का अनुमान कमी भी नही लगाना चाहिये । 
बुछ विशेष परिस्थितियों मे राज्यपाल के लिए यह पश्रावश्यक हो जाता है कि या 
विधानसभा में बहुमत के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करे | रणतया, एक शेसी 
स्थिति की कल्पना कीजिये जब झनेक दलों द्वारा बताई ३ सरकारों का पतन हो. की कल्पना कीजिये जब अनेक दलों द्वारा बताई हर्ई सरकारों का प्रदन टो 

नाम सतत बाग दिया पक ते जार पियाननक का नाम्तित कर हद हो और सद दली को इस प्रत्ारसे सरकार बनाने के अवसर दिये जाने के 

"परचात रा्पदि शतन लागू किया गया हो श्र विधानसभा को निलम्बित कर दिया 
शया हो जँसा कि 97। में बिहार में हग्ना था । यदि बुछ समय पश्चात्‌ राष्ट्रप/ हो जैसा कि 97। में बिहार में हमग्मा था । यदि बुछ समय पश्चात राष्ट्रपति 
शासन नी मान अप बने के पवन मे ये उन न जा) को समाप्त विए जाने के सम्बन्ध में कदम उठाये जाये दो राज्यपाल के पास 
राजनैतिक स्थिति वा भनुमाव लगाने के अतिरिक्त और काई वैकल्पिक नहीं होगा, 
रत सार जग के गे के वह सबसे बई गुट के नेता को सरकार बनाने के लिए भामन्त्रित नही कर सकता 
व्योकि हो सकता है उस मेत|>की सरकार के पतन के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 
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परिस्थितियों में राष्ट्रपति चघासन समाप्त करना हो तो यह जांच पड़ताल करना कि 
वहाँ पर मरकार का निर्माण हो सकता है या गा  शग राज्यपाल के लिए ग्रावदयक ही 
नहीं वल्कि उसका कर्तव्य भी होगा ई परन्त इस सम्बन्ध में यह प्रइन पूछा जा सकता 
जब मिलौ-छु ली सरकार के मुख्यमन्त्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पदचात्‌ संयुक्त 
मोर्चा अपना नेता चुनने में श्रसफल हो जाये श्रौर वहाँ पर ऐसा होने के पर्चात्‌ राष्ट्र- 
पर्ति शासन लागू कर दिया जाये जैसा कि 968 में चरणसिह के त्यागपत्र के पदचातृ 
उत्तर प्रदेश में हुआ था ।थ्‌ राज्यपाल ने यह सिफारिश की कि कुछ समय तक 
आज ता गत बधान-समा को निलिम्बत रखने के पदचात वहाँ पर स्थायी सरकार की संभावना 
है॥ 5 यह सरकार का दूसरा पतन था की सरकार इससे पहले 
गिर चुकी थी | 22 मार्च, 968, को संयुक्त विधायक दल ने हरिश्चन्द्र सिह का श्रपना 
नेता चुना तो उस समय राष्ट्रपति शासन फो समाप्त करने तथा जनता के प्रतिनिधियों 
की सरकार बनाने की बात दोबारा चली ध्रौर हरिश्चन्ध सिह ने राज्यपाल से यह 
प्रार्थना की कि उसे सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए | "” कांग्रेस 
के नेता चन्द्रमानु गुप्त ने भी विधानसभा में वहुमत का दावा किया श्रौर राज्यपाल के 
सामने तब यह प्रश्न उठा कि वह ऐसी परिस्थिति में वया करे । यदि राज्यपाल को 
यह विध्वास होता कि संयुकत विधायक दल के किसी भी सदस्य ने दल नहीं छोड़ा तो 
राज्यपाल के लिए संयुक्‍तत विधायक दल फे नेता को सरकार बनाने के लिए श्रामन्त्रित 
करना उचित होता | लेकिन वया उस समय ऐसा करना उचित होता जब संयुक्त 
विध्ययक दल के कुछ सदस्यों ने राज्यपाल को लिखित रूप से दल को छोड़ने लिए 
लिख दिया हो । यह एक विवादग्रस्त विषय है। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्तर 
प्रदेश में उस समय पंदा हुई जब चरणसिंह के त्वागरपत्र के पद्चात संयुक्‍त विधायक 
दल ने हरिश्चद्र सिंह को श्रपना नेता चुना क्योंकि संयुकत विधायक दल के कुछ सदस्य 
चन्द्रमानु गुप्त को समर्थन देने के लिए तेयार हो गए। उस समय राज्यपाल बी० 
गोपाला जेट्री के सामने एक कठिन समस्या उत्मस्त हो गई, जिसका समाधान डंढने 
के लिए उसने हर्ब्चिन्ट्र मिह को एक पत्र लिखा जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 

सम्बन्ध में उस के विचार जानने के लिए कहा गया था, कि 
6) क्या ऐसी परिस्थितियों में जब संयुक्त विधायक दल के कुछ सदरय 
चन्द्रभान्‌ गुप्न को समन देने के लिए तंयार हैं। राज्यपाल दोनों नेताश्रो 
के बहुमत के दावे की जांच पड़ताल किए बिना मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करे 

सकता है ? 









(7) यदि बहुमत को जांच पट्ताल की जाये तो उसका क्या ढंग होना चाहिये ? 

() वया राज्यपाल उन गोपनीय पत्नों को ध्यान में रख सकता है जो उन 
दल बदलने बालों ने उसे लिखें हैं जो संयूवत विधायक दल छोड़ कर' 
कांग्रेस में घामिल होना चाहते हैं ? 


+ 
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(५) पया राज्य में एक स्थायी सरकार वनानें की सभावना है ताकि वह 
शप्ट्रपति को राष्ट्रपति-शासन समाप्त करने की सिफारिश कर सके ? 
इम प्रइन का उत्तर देते हुए कि कया सत्तारूढ़ दल के बहुमत के बारे मे, दल छोटने के 
सम्बन्ध में राज्यपाल का लिखे गये पत्रों की वह उपेक्षा कर सकवा है या नही ? हरिश्चन्द् 
सिंह ने कहा कि हा ऐसा किया जा सकता है और किया भी जानता चाहिये, क्योकि यदि 
ऐसा नहीं किया जाता ता उसका श्रप्रिप्राय यह हैगा कि सरकार के विरुद्ध अ्रविश्वास 
का प्रस्ताव विधान-सभा में पाम ने हो कर, राजमवन में भी पास हो सकेगा । ?? इसके 
झतिरिवत उसने यह भी कहा झि यदि ऐसा न किया गया तो जब कभी मी सत्रावसान 
होगा तो कुछ सदस्य भ्रवश्य ऐसे होगे जो सरकार को समर्थन न देने के लिए राज्य- 
पाल को पत्र लिय कर नई सरकार बनाने की माग करेंगे | चूँकि उत्तर प्रदेश में श्रभी 
तवः विधान-सभमा भेग नहीं की गई है श्रत चुनाव के पदचात्‌ मुख्यमन्त्री बनाने के लिए 
जो जाच पडताल करने की पद्धति है वह यहाँ पर लागू नहीं होती ।” उसने राज्यपाल 
का जन सदस्यों के नाम बतलाने के लिए भी निवेदन किया, जिन्होंने सयुक्त विधायक 
दल छ डने के लिए राज्यपाल को लिखा था । और जब राज्यपाल ने एसा करने से 
इन्कार कर दिया तो उस समय राज्यपाल के इस कार्य (4200॥) को शनुचित बताते 
हुए क्हा कि सयुक्त विधायक दल का नेता होने के कारण उसका यह प्रबिकार है कि 
दल छाडने वाले विधायकों के नाम उसे बताये जायें, क्योकि सयुबत विधायक दल के 
उन सथ्स्यों ने दल को छोड दिया है जिन्होने वाग्रेस का समर्थन करवे का विश्वास 
दिया है भौर ऐसा निश्ोय दल तथा जनता की जांमकारी के विना राजभवन मे नहीं 
क्या जा सकठा ।?१ ऐसा मालूम होता है कि ये तर्क काफी सारगभित हैं प्नौर उस परि- 
स्थित्ति मे राज्यपाल को चाहिए था कि वह हरिश्चन्द्र को समुक्त विधायक दल का नेता 
चुने जाने के पश्चात्‌ सुख्यमन्त्री बना देता । सयुक्‍त विधायक दल का नेता बदलने पर 
प्रत्येक बार बहुमत के सम्बन्ध भें जाच पडताव करने का पभर्थ दल बदलने दालों का 
प्रोत्माहेन दना हैं । 
मध्यप्रदेश में राज्यपाल इससे भी एक वदस और प्रागे गए क्योकि जब 
गौविन्दनारायण सिंट के स्थान पर राजा नरेशचन्द्र सिह को सयुक्त विधायक दल का 
नेता चुना गया, तो गोविन्दनारायश सिंह ने ग्रपनां त्यागपत्र देते समय राज्यपाल को 
यह सलाह दी जि सयुक्त विधायक दे के नए नेता राजा तरेशचन्द्र सिंह को मुस्प्सस्ती 
बनाया जाये लैक्नि राज्यपाल के० स्री० रेह्ठी ने गोविन्दनारायण सिंह को सूचित 
किया कि ऐसा करने से पहले वे स्थिति का अतुमाव लगाना चाहेगे। उन्होने राजमाता 
का सयक्त विधायक दल की उस वेठक की वायेंवाही भी भेजने को कहा जिसमे 
नरेश्चम्द्र सिह को दल का नेता घचुहा गया था) राज्यपाल द्वारा ऐसा किये जाने कया 
शायद उद्देश्य यह था कि वें यह देखना चाहते थे कि भरेशचन्द्र सिंह को सयुक्त विधायक 
दल के झनेक दलो का समर्थत है या नहीं ।१ जब विधान-सभा का प्रधिवेशन चल रहा 
था उस समय राज्यपाल द्वारा ऐसा बिया जाना उचित नहीं था, क्योकि ऐसा करने 
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के परिणामस्वरूप गोविन्दनारायण सिंह वजट अधिवेशन के सत्रावमान करने की 
सिफारिश करने पर विवश हो गए । ऐसा करना इसलिए भी झचनुचित था क्योंकि 
यदि राज्यपाल को गंयुक्त विधायक दल के बहुमत पर सन्देह था तो शक्ति का परीक्षग्य 
विधान-सभा में हो सकता था । यह समझ में नहीं आता कि यदि राजस्थान में कांग्रेस 
के नेता मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुमत का दावा किया तो राज्यपाल ने उन पर 
विश्वास कर लिया और जब उन्होंने सनन्‍्कार बनाने से उन्‍्कार कर दिया तो विपक्ष 
को सरकार बनाने का श्रवसर देने के स्थान पर राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया 
गया । लेक्नि इसके विपर्रत जब गोदिन्दनारागण्ण सिंह ने बहुमत का दावा 
किया तो उन पर विब्वास नहीं किया गया, हालाकि इसकी परीक्षा विघान-सभा में 
अगले ही दिन हो सकती थी, क्योकि विधान-सभमा का अधिवेशन चल रहा था | जब 
संयुक्त विधायक दल ने अ्रपना नया नेता चुन लिया था, जो कि उनका प्रान्तरिक 
मामला था तो राज्यपाल को राजा नरेबचन्द्र सिह को मुस्यमन्त्री बनाना चाहिए था। 
मद्रास में ।946 श्ौर 95] के वं।च तीन मुख्यमन्त्री रहै। पहले मुख्यमन्त्री को दल 
ने 947 में हटा दिया और उनके स्थान पर पार्टी ने अपना नया नेता चुन लिया। 
वहां पर भी मध्यप्रदेश के समान अधिवेशन चल रहा था लेकिन सप्ावसान करने 
की श्रावश्यकता इसलिए नही पद्दी व्योकि नए मुस्यमन्त्री ने श्रगलि ही दिन विधान-सभा 
की बेह्क होने से पहले अपने पद की शपथ ले ली । इसके दो साल पश्नात्‌ भी ऐसा 
ही हुआ और मध्यप्रदेश में मी यही हं'ना चाहिए था 7! जब आंध्र प्रदेश में संजीवा 
रेट्टी ने मुख्यमन्त्री के पद से त्यागपत्र दिया तो उस समय उसने राज्यपाल को यह 


परामर्ण दिया कि ब्रह्मानन्द रेट्टी को मुख्यमन्त्री बनाये और ब्रह्मानन्द रेड्डी को पार्टी 


द्वारा नेता चुने जाने से पहले ही मुख्यमन्त्री बना दिया गया। जब मध्यप्रदेश में 
ध्यामचरण शुक्ला के स्थान पर प्रकाणचन्द्र सेठी को, राजस्थान में मोहनलाल 
सुखाड़िया के स्वान पर वरकतुल्लाखां को, मैसूर में निजलिगप्पा के स्थाव पर बीरेर्द्र 
पादिल को, विहार में सतीश्षप्रसाद निह के स्थान पर बिन्देब्बरी प्रसाद मण्डल को 
मुस्यमन्त्री बनाया गया तब भी ऐसा ही किया गया था। सत्ताइढ़ दल ने जब एक 
नेता के स्थान पर दूसरा नेता चुना तब इन राज्यों में राज्यपाल ने उन्हें बिना किसी 
प्रकार की जांच पड़ताल किए भुख्यमन्त्री नियुक्त कर दिया। मध्यप्रदेश के राज्यपाल 
ने जो कुछ किया था उस पर बं,लते हुए एक कांग्रेस नेता पी० वेन्कटासूर्वया ने बहा 
के प्रजातन्‍्त्र की सफलता के लिए कुछ नियमों का पालन अ्रवद्यय ही किया जाना 
चाहिए। अ्ध्यक्षों के सम्मेलन की सिफारिश तने श्रनुसार बहुमत का निर्गाय सदा 
विधिय-सना में किया जाना चाहिए झ्ौर जो कुछ मध्यप्रदेश के राज्यवाल ने किया था 
बह बहुत ही अनुचित था, जिसे श्राचायय ज० बी० कृपलानी ने संवधान का उल्लंघन 
बतलाया ।7 

प्रेत; यह बढ़ा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने जो कुछ किया बह 
बहुत ही श्रापचिजनक था वर्योंकि ग्रोविन्द नाराबश सिह की सलाह को न मानने 
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का प्र्थ यह था कि वह वहुमत ऊ्ले प्रश्न का निशंय विधान-सभा वा प्रधिवेशन जारी 
होते हुए भी विधान-सभा मे न कर के, राजभवन में करना चाहते ये। 
ह दूसरे, सयुक्त विधायक दल के बहुमत का श्रमुमान लगाते हुए उप्तजी नौतिगों 
के सम्बन्ध मे प्रइत पूछता कहा तक उचित था २ साधारणतया राज्यपात का नीतियों 
से सम्बन्धित क्षेत्र में हस्त लेप नहीं करना चाहिए क्योकि रेसा करना उनके ग्राषिकार- 
क्षेत्र से बाहर है। लेक्नि यह अ्रचम्भे की बात है कि सूसयमस्तों वी वियुक्ति के समय 
वुछ राज्पयाला ने राग्त्तन विधोयय दल के नेता से इस प्रशार की सूचताए भी 
प्राप्त करने का प्रयत्त क्या है | उदाहेरशनया उत्तर प्ररेश वे राज्यपाल बो० गोपाला 
रेड्डी ने बहुमत वी जाबच पड़ताल करते समय सयूतत विधायक दल के नेता से 
पूछा वि 

(7) क्या समुक्त विधायक दल में श्रापसी मेदमाव है ? 

(7?) वया बरा से सम्बन्धित जिन मीतियों की घापणा की गई है, दत उसे 

लाशू कर संग ? 

इस भ्रवार बिहार में जायबरी 968 में बिन्दश्वरी प्रसाद भण्ठल की सरकार 
बा पतन हने वे पश्चात जब सयुकत विधायक दल ने भाला पासवान शास्त्री को 
श्रपना नेता चुना तत्र भी राज्यपाल ने उनसे सयुक्त विधायक दल के कायत्रम को सूचना 
भागी थो लेकिन यह हैरानी की बात है कि जब कमी भी काग्रेस सथुक्त विधायक 
दत में शामिल हई त्ञा उस समय उस दत के नेता से इस प्रक्तार की सूचना कभी 
नही मांगी गई 77 
सरवागर का स्थायित्व तथा मुस्यमन्त्री की नियुक्ति 

जैंगा पहले बहा जा चुवा है कि कुछेक परिस्थितियों में सुए्यमम्त्री की निशुवित 
करने से पहले विधान-सभा में बहुमत के सम्बन्ध से छानवीन वरना राज्यपाल के लिए 
प्रावर्यक हो जाता है, तेकिन ऐसा करते समय क्‍या उसे यह मी देखना चाहिए कि 
सरवार स्थायी होगी या नही ? बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल नित्यातत्द कामनुनगा के 
झनुसार राज्यपालो का यह कत्तंव्य है कि वे ऐसी सरकारों की नियुक्ति न करें जो 
अस्थायी हो वर्योकि इसका जनता तथः प्रशासन पर बुरा प्रमाव पडता है 8 शायद 
यही एक कारण था कि चुनाव के तुरन्त प्चांत्‌ वुझ राज्या में राज्यपालों ने सब 
से बडे दलों को सरकार बनाने की झ्ाज्ञा नदी दो ।7* हरियांणी में भी सरकार का 
बहुमत हाते हुए राज्यपाल ने राष्ट्रपति-शास्रन लागू करत की सिफारिश इसी झावार 
पर की थी कि वहा वी सरकार स्थायी नहीं है। इसी प्रकार 968 मे उत्तर प्रदेश में 
चरणमिह सरकार के पतन के पहचात्‌ चद्रभानु गुप्त को" और मार्च, 973 में 
उद्दीसा में नन्दिती सत्पथी के त्याग्पन्न दे देने के पदचात बीजू पटनायक वत! इगी 
प्राधार पर सरकार बनाने की भाज्ञा नही दी गई थी । 

प्रत मुख्यमन्त्री बी नियुतित में सरकार के स्थायित्व के सिद्धान्त का बहुत 

हृत्वपूर्ण भाग है | सरक्तार के स्थायित्व के छद्धान्त का प्रयाग ग्रनेक वार वुछ 
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राजन तिक दलों के पक्ष में तथा अन्य राजनंतिक दलों के विपक्ष में किया गया है। 
वास्तव में सरकार के स्थायी होने का सम्बन्ध केवल इस बात पर नहीं होता कि 
सरकार का विघान-सभा में काफी बहुमत हो । पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल डी० सी० 
पावते ने ठीक ही कहा था, कि सरकार के स्थायों होने के लिए ज्ासक दल का 
विधान-समा में ग्रधिक बहुमत होना इतना आवश्यक नहीं जितना कि जो भी थोड़ा 
बहुत वहमत है उसे बनाये रखना ।” इस तथ्य को इस आधार पर सिद्ध किया जा 
सकता है कि शासक दल का विधान-सभा में बहुत अ्रधिक बहुमत किसी भी समय 
अल्पमत में बदल सकता है जैसा कि हरियाणा तथा मध्यप्रदेश में हुआ्ना | इसी 
प्रकार से 967 के चुनाव के पच्चात्‌ उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में संयुक्त 
मोर्चे द्वारा बनाये गए मन्त्रिमण्डलो का विधान-सभा में बहुमत था परन्तु एक के बाद 
दूसरे का शीघ्र ही पत्तन होता गया । इसके विपरीत 967 के पष्चात्‌ राजस्थान में 
जब मोहनलाल सुश्राडिया को मसुख्यमन्त्री नियुवत किया गया तो वहां पर काग्रेसी 
सदस्यों की संख्या 94 थी और विपक्ष की 88, श्रर्थात्‌ कांग्रेस का बहुतम केवल 6 
सदस्यों का था ॥87 यह बहमत कोई बहुत श्रधिक न था लेकिन फिर भी राजस्थान की 
सरकार स्थायी रही । इसकी तुलना में 967 के पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश में भी काग्रेस का 
बहुमत केवल चार का था लेकिन वहा पर चन्द्रभानु गुप्त की सरकार का पतन श्राठवे 
दिन ही हो गया | 

इस से यह सिद्ध होता है कि सरकार का स्थायित्व केवल सत्तारढ दल के 
बहुमत पर ही निर्मर नहीं होता, वल्कि वह इस बात पर निर्मर है कि बया उस दल 
के मदस्य अनुशासन में रहने के लिए तंयार है या नहीं | यदि उनयवें मे श्रधिकाश या 
कुछेक सदस्य ऐस हों जो व्यक्तिगत लाम के लिए दल बदलने को तैयार हा ता सत्तारूदइ 
दल का विधान-सभा में काफी बहुमत होते हुए भी सरकार शअ्रस्थायी होगो। यहा 
कारण है कि वे सरकारें जिन्हे राज्यपाल स्थायी समभते थे श्रस्थायी सिद्ध हुईं 
उदाहरग॒तया, बिद्दार के राज्यपाल नित्यानन्द कानूनगों ने 26 अवनूबर, 970 को 
अपने मापण में कहा था कि दारोगाप्रसाद राय की सरकार स्थायी है ।४४ परन्तु वह 
सरकार 8 दिसम्बर, 970 को श्रर्थात्‌ दो महीने के श्रन्दर ही भ्रपदस्थ हो गई ।8५ 
इसी प्रकार से टी० के० बस्था ने, जो नित्यानन्द कानूनगो के पद्चान बिहार के 
राज्यपाल नियुक्त हुए, 6 जुलाई, 97] को संवाददाताओं से कहा कि कम्युनिस्ट 
पार्टी द्वारा मन्त्रीमण्डल को सहयोग देने से इन्कार करने के पश्चात्‌ भोला पासवान 
का सरकार का कार्ड खतरा नहीं है, परन्तु यह सरकार मी 27 दिसम्बर, ॥97] का 
प्रयात्‌ 6 महान के ब्न्दर ही अपदस्थ हो गई ।४ यह सरकार विधान-सभा में एक बार 
नो अपना बटमत सिद्ध नहीं कर सकी क्‍योंकि इसने बजट अधिवेशन, जो कि 30 
दिसम्बर 97! को शुद्ध होना था, से तीन दिन पहले ही त्यागपत्र दे दिया। सह 
अचम्भे की वात है कि जब 2 जून, 97] को नोवा पासवान की सरकार की नियुक्ति 
हुए ता उस समय राजमंबन से जारी किये गये एक वक्तत्य में कहा गया था कि 
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राज्यपाल ने भोला पासवान को सरकार बनाने का निमन्त्रण देने से पहले ही जाच 
पड़ताल कर सी है कि उसका विधान-समा में काफी बहुमत है, इसलिए उसने भूतपूर्व 
मुस्यभन्त्री कर्परी ठावुर की इस सलाह को नहीं माना कि विधास-तभा भग बरफे 
तये चुनाव कराग्रे जाए।* यह सरकार जिसका राज्यपाल के अनुसार विधान-सभा मे 
बाफी बहुमत था एक बार भी विधान-सभा में विपक्ष का सामना सही कर शकी। 
बिहार मे 5 भाचं, 967 तथा 2 जूद, 97। के बीच नो मन्त्रिमण्डल भ्रपदस्थ हुए । 

इस अनुभव के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्यपालों को सरकार 
के स्थायी या प्रस्थायी होने के सम्बन्ध से साधारणतया कोई मविष्यवाणी नहीं 
करनी चाहिए | परन्तु कुछ राज्यपाल इंग़ दृष्टिकोण से सहमत नही है ! उदाहरशणातया 
हरियाणा में जब राव बीरेख्र सिह का विधानन्समा में बहुमत था तो उस समय 
राष्ट्रपति-शासत्त वी सिफारिश करते हुए राज्यपाल ने झपनी रिपार्ट मे बहा था, कि 
"यदि विधान-सभा का प्रधिवेशन बुलाया भी जाये ग्रौर शाप्तक दक्ष या विपक्ष अपना 
धहुमत सिद्ध कर भी दे, तो भी वतमान परिस्थितियों मे यहा की सरकार स्थायी 
नहीं हो सकती । मेरा यह श्रधुमान है कि वाप्रेस विधायक दल देवीलाल की सहायता 
से सयुक्त विधायक दल की सरकार क। श्रपदस्थ कर सकता है ।'*० 

दस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए ससद सदस्य सीजिया ने वहा था, कि "अब 
तक मेरा यह झनुमान था कि मविष्यवाणी करने के लिए वेवल केचद्धीय मन्‍्त्री ही 
ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं लेकिन भ्रव हमारे पास एक ऐसे राज्यपाद्न भी है जो 
ज्योतिप जानते हैं श्रौर वह यह भविष्यवाणी कर रकते हैं कि यदि विधान-सभा का 
प्रधिविशन बुलाया गया तो क्या होगा” ।! यहू वात्तव में एक हैराती की बात है कि 
बिहार में सोचित दक्ष के सन्त्रीमश्दल, पश्चिम बगात में यी० सी० धोष तथा प्रजाब से 
लक्ष्मण सिंह गिल के ममस्न्रिमण्डल, जिते में केवल दल-बदलु ही शामिल थे, उनके 
शम्बन्ध में राज्यपाल यह समभते थे कि वे स्थायी होगे। 

यहां पर दस वात की चर्चा करना भी भ्रावश्यक है कि 5 मार्च, 967 प्रौर 
2 जूत, 97, के बीच बिहार में नी भन्त्रिमन्‍्डल बने । उनमें में कोई भी मबत्त्रिमण्डल 
एक वर्ष रो अधिक पद पर नहीं रहा ॥९ उत्तर प्रदेश मे भी मार्च 7967 भौर नवम्बर 
973, के बीच सात मन्त्रिमण्डल बने और त्रिपाठी मन्त्रिमण्डल वो छोडबर उनमे 
से कोई भी एक वर्ष से प्रधिक भपने पद पर नहीं रहा ।९३ 

मार्च 967 तथा सितम्बर ]97, के बीच पंजाब में मी चार मन्त्रिमण्दल बने 
ग्रौर उनमे से कोट भी 5 महीने से श्रधिक पद पर नहीं रहा ।१*६ पश्चिम बगाल में 
भी मार्च 967 तथा दिसम्यर 97], के बीच चार मन्त्रिमण्दन बने भौर उनमेसे 
कोई भी 3 महीने से अधिक नहीं टिक सका /९ खुध्यप्रदेश भें द्वारिकाप्रसाद मिश्र 
व सन्चि मण्डल पांच मट्टीने श्रौर राजा नरेशचन्द सिंह का मनदश्रमण्डल केबल 8 दिन 
पद पर रहा | * गुजरात मे जब टहिलेद्ध देसाई ने [3 प्रप्रेल, 97] को दावबारा 
सरवार बनाई तो घह 4 मई, 97] मा भ्र्थात्‌ केवल 40 दिन के पश्चात्‌ प्रपदस्थ 


38 राज्यपाल का पद 


हो गई । उड़ीसा में नन्दिनी सत्पयी की सरकार 9 महीने से भी कम अपने पद पर 
रही” और मणीपुर में अलीमुद्दीन की सरकार 3 महीने के अन्दर ही अपदस्थ हो 
गई ।” ये सव उदाहरण अस्थायी मन्नरिमण्डलों के है जिन्हें राज्यपाल स्थायी समभते 


् 


थे। इससे यह परिगाम निकलता है कि स्थायी सरकार के वारे में भविष्यवाणी 
करना बड़ा कठिन है और राज्यपालों को ज्योतिपी बनने का प्रयास नहीं करना 
चाहिए। उनका प्रमुख कत्तंव्य एक ऐसी सरकार की स्थापना करना है जिसका 
नियुक्ति के समय विधान-सभा में बहुमत हो । उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल 
विश्वनाथ दास का भी यही दृष्टिकोण है ।?? 
इसके अतिरिक्त यहां पर इस वात की चर्चा भी आवश्यक है कि कु 
राज्यपालों ने ऐसे मन्त्रिमण्डलों की नियुक्ति की जिन्हे वे अस्थायी समझते थे। 
दाहरणनया पजाव में जब लक्ष्मगर्सिह् गिल को सुख्यमन्धी बनाया गया तो उस 
समय राज्यपाल यह श्रतुमव करते थे कि उनकी सरकार स्थायी नहीं होगी ॥!०० इसी 
प्रकार मध्यप्रदेश में जव 0 मार्च, 969 को गोविन्दनारायण सिंह ने मुख्यमन्ध्री के 
पद से त्यायपत्र दिया तो राज्यपाल के० सी० रेड्डी ने यह जानते हुए राजा नरेश्वचरद्र 
सिंह को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया कि उनके साथ सदन का बहुमत नहीं है श्रौर उनकी 
सरकार स्थायी नहीं होगी ।९ 
इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह चर्चा भी श्रावश्यक 
हैं कि जब राज्यपाल विधान-सभा में मवसे बढ़े दल के नेता को सरकार बनाने 
का निमनन्‍्त्रण देते हैं तो वे उसके लिए समब मी निश्चित कर सकते है जिसके अन्दर 
उसे सरकार वना लेनी चाहिए | यदि मनोनीत मुख्यमन्त्री सरकार ब्वूतालेके लिए 
कुछ श्र समय मांगे तो यह राज्यपाल की मर्जी पर है कि वे उसे और समय दें या 
न दें। उदाहरणतया पजाव में 23 नवम्वर, 967 को जब लक्ष्मशर्सिह गिल ने 
संयुक्त विधायक दल छोडा तो उस समय ग्ररनाम सिह ने मुख्यमस्त्री वे पद से 
त्यागपत्र दें दिया ९ चूकि गुरनाम सिंह विधान-सभा में सब से बड़े दल का नेता था 
इसलिए राज्यपाल ने उसे सरकार बनाने के लिए दोवारा ब्रामंत्रित किया प्रौर 
उम्न 25 नवम्बर तक सरकार बनाने के लिए वहां ?”४ 25 नवम्बर, 967 का 
दिल्ली जाते समय गुरनाम सिंह ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था 
कि वे उन्हें 26 नवम्बर को मिलेगे 7०९५ ज्लकिन राज्यपाल ने 26 नवम्बर तथा प्रतीक्षा 
किए बिना हो लक्ष्मणमिह गिल को मुख्यमन्त्री नियक्त कर दिया 7" लेकिन विहार 
में जून 968, में जब भोला पासवान शास्त्री के मन्त्रिमण्डल ने त्याग्रपन्र दिया तो 
उस समय कांग्रेस विधायक दल के नेता एम० पी० सिन्हा ने सरकार बनाने क्रे लिए 
रु, मय मांगा, पर्स्तू राज्यपान ने उसे समय देने से इनकार कर दिया १९ राज्यपाल 
ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उसने एम० पी० सिन्हा को समय देने से 
ब्मालाए 0 वार दिया वयाकि विनियोग बिशेयक (७ ]9/0975900॥ ऐ॥) 30 
औ पहले घाव किया जाना था [१९7 राज्यपाल संयकत विधायक दल के नेता भोला 
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पाप्तवान जा स्‍त्री को दोबारा सरकार घनाने के लिए श्यामन्नित करने को मी नँैथार 
नही थे और इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को उन्होंने क्षपनी रिपोर्ट मे लिखा था, किये 
भोला पासवान झास्ती द्वारा उसकी सरकार का त्यागपत्र देने के तुरन्त परचात्‌ दल- 
बदलुझो वी सहायता से बनाई जाने वाली सरकार को ग्रनुमति नहीं दे सकते ॥70० 
भोला पासघान शास्त्री ने त्यागपत देने के 24 घण्टे के अन्दर दोवारा यह दावा किया 
था कि विधान-सभा में उनका बहमते है। लेकित राज्यपाल ने उन के इस दावे को 
रद्द करते हुए राष्ट्रपति-शासन लागू करने की सिफारिश की | यहाँ पर इस वात की 
चर्चा करना उचित होगा जि पश्चिम बगाल मे पी०सी० धोप, पजाब में बक्षमशरसिह 
मिल, उत्तर भ्रदेश मे चरणसिंह, मध्य भ्रदेश मे गोविन्दनारायण सिंह, हरियाशा मे 
राघ बीरेत्र खिहू स्त्रय दक्न-चबदतु थे और इन प्रावों के राज्यपालों ने उन्हे सरकार 
बनाते की भझ्राज्ञा दी थी । इतमे से कुछ सरकारें तो केवल दल-बदलुओं द्वारा ही 
बनाई गई थी | लगभग बिहार जैंसी ही परिस्थितियों मे पजाब के राज्यपाल डी० 
सी० पावति ने गुरनाम सिह द्वारा त्यागपव देते के पश्चात्‌ उन्हें दोवा रा मस्त्रिमण्टल बनाने 
के जिए झ्ामन्त्रित क्या था 7” इसी प्रकार गुजरात मे हितेन्द्र देसाई के त्यागपत्र देसे के 
कुछ दिनो पदचातु ही उन्हें दोबारा सरकार बनावे के लिए कहा गया थाझ्रौर उसने 
दोवारा सरकार बनाई भी थी । /* मैसूर में भी बीरेस्द्र पाटिल की त्यागपत्र देने के परचात्‌ 
उस समय दोबारा सरकार बताने के लिए कहा गया था जब वे कामचलाऊ सरकार के 
सुख्यमन्ती ये !! पच्चिम बगाल में क्री जब अजय मुकर्जी ने मार्बंसवादियों के साथ 
मतभेद होने के कारण 6 मार, 970 को त्यागपत्र दिया तो राज्यपाल झ्यान्ति- 
स्वरूप धवन ने उन्हे पुन सरकार बनाने के लिए कहा, परन्तु सुकर्जी ने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया ।2? चूंकि भीला पासवात उस समय तक कामचलाऊ मुर्यमस्नी 
के रूप में कार्य कर रहे थे, अत उन्हे दोबारा सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करना 
उचित ही था, विशेषकर इसलिए क्योंकि घह यह दावा कर रहे थे बि बहुमत उनके 
साथ है । 
दल द्वारा नेता का चुनाव 

मुख्यमस्जी की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह मी पूछा जा सकता हैंकि क्या 
राज्यपाल बहुमत दल के किसी भी सदस्य को मुख्यमन्त्री नियुक्त कर सकता है यथा 
केवल उस व्यकिन को ही मुरय मन्‍्त्री नियुक्त कर सकता है जिसे बहुमत-दल ने अपना 
नेता चना हो | साधारणतया तो राज्यपाल वहमत-दल के कसी भी सदस्त्य को उसे 
समय तर सुरयमन्त्री नियुक्त सदी करेगा जबं तक कि वह दल अपना नेता हुवप्र न 
चुन ले। आमतौर से राज्यपाल इस प्रथा का पालत करते हैं श्र राष्ट्रपति मी ऐसा 
ही करते द्ठै ॥ उदाहरणातया, हालाकि पदित नेह॒र॒ काग्रेंस के प्रमुज नता थे, लेक्नि 
प्रत्येक चुनाव के पदचात्‌ राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सरकार बनाने के लिए प्रामन्त्रित किए 
जाने से पहले काग्रेम समदीय दल उन्हें सर्वथा अपना चेता चुनता था झौर 
उसके पश्चातु ही उन्हे प्रधानमन्त्री नियुक्त क्या जाता था । लेक्नि कुछ ऐसे 
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उदाहरण मिलते हैं जहां पर राज्यपालों ने वहिगत मुख्यमन्त्री की सिफारिश 
ही नए मुम्यमन्त्री की नियुक्ति, दल द्वारा उसे नेता के रूप में चुने जाने से पहले 
कर दी थी | उदाहरणातया आंध्र में जब संजीवा रेड्डी ने मुख्यमन्त्री के पद से त्याग- 
पत्र दिया तो उपस्त समय ब्रह्मानन्द रेड्डी को दल का नेता चुना जाने से पहले ही संजीवा 
| सिफारिश पर मुख्यमन्त्री नियुक्त कर दिया गया था| !१ 
जहाँ तक मिली जुली सरकारों का सम्बन्ध है उनके लिए बेहतर तो यह होगा 
कि जो दल मिली जुली सरकार बनाना चाहते हैं, उन दलों के सारे विधान-समा के 
सदस्य इकटठे हो कर अपना नेता चुनें, जैसा कि मध्यप्रदेश में मार्च 969 में किया गया। 
वहाँ जब गोविन्द नारायश सिह ने त्यागपन्र दिया तो उस समय सारंगगढ़ के राजा 
नरेशचन्द्र सिह का चुनाव संयुक्त विधायक दल के सब सदस्यों ने किया था । लेकिन अन्य 
राज्यों में जो सयुकत विधायक दलो ने सरकारें बनाई, वहाँ नेता का चुनाव दलों के 
नेताओं द्वारा किया गया था न कि संयुक्त विधायक दल के सदस्यों द्वारा । उदाहरणा- 
तया पश्चिम वगाल में ग्रजय मुकर्जी, उत्तरप्रदेश में चरणतविह, विहार में भोला 
पासवान शास्त्री का चुनाव इसी प्रकार से किया गया था | 

इस सम्बन्ध में यह चर्चा करना भी आवश्यक है कि 8 जुन, 970 को जब 
इंग्लैंड में चुनाव हुए तो उनमें कंजर्वेटिव दल को 630 स्थानों में से 330 स्थान मिले 
थे। उसके परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री हेरल्ड विल्सन ने उसी दिन 6 वज कर 24 
मिनट पर ज्ञाम को त्यागपत्र दे दिया। महारानी ने एडवर्ड हीयथ को, उसके दल के 
सदस्यों से पूछताछ किए बिना ही प्रधानमन्त्री बनने के लिए ग्रामन्त्रित किया । इस 
प्रकार के झाथुनिक पूर्वोदाहरण इंग्लंड में श्रौर भी हैं । ४५ इसी प्रकार से 923 में 
वाल्डविन को, 957 में मंकमिलन को, और 963 में श्रर्ल श्रॉफ होम को दल द्वारा 
ग्रौपचारिक रुप से नेता चुनें जाने से पहले ही प्रवानमन्त्री नियुक्त कर दिया गया 
था। लेकिन भारतवर्ष में केवल उस उदाहरण को छोड़ कर जिस की चर्चा ऊपर की 
गई है, राज्यपाल केवल उस नेता को मुस्यमन्त्री बनने के लिए श्रामन्त्रित करते रहे 
हैं जो दलों द्वारा श्रीपचारिक रूप से नेता चुने गये ये । 

जब मुख्यमन्त्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाये तो उस समय साधारणतया 
मब से वरिष्द मन्‍्त्री को कामचलाऊ मुख्यमन्त्री के तौर पर नियक्त कर दिया जाता 
। उदाहरगतया पश्चिम वबगाल में विधानचन्द्र राय की मृत्यु के पर्चातू परी० सी० 
सेन को, तमिल नाए में अन्नादुराई की मृत्य के पण्चात्‌ नेडचेरियां (१८०एाणालांगधा) 
का कामचलाऊ मुस्यमन्त्री निवुकत्त कर दिया गया था । 
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संदर्भ 


[972 के छुनात के पश्चात मयप्रदेश में प्रकाशचन सेडी, युग्राव में पमश्याम श्ोमा, 
मेयर में देवरा उसे, पश्चिमी बगाठ में सिद्धाव शकर रे, उड़ीसा में नम्दिती सत थी, !966 
में पावर में होनी शुस्झप सिद्द मुसाफ़िर, 970 में उत्तर अदेश में स्िमुवन मारायण सिद्द, 
969 में मध्यप्रदेश में राजा नरेशचब्ध सिंह, तथा पेरत में 970 में अच्चुता मेनन को 
जब मरयमत्री बनाया गया तो एप समय वे विधान सभा हे सदस्य नहीं मे 

अनुच्छेद, 04 (4) 
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एथशाहएाए] 768॥908 ए0पः टौ3750 ए९ए०छद [6 (फर्श शै367 07 ५४८७ 3 श3- 
हाएए. पीछे धाउालड (व ४07 बार 70 द29॥60 40 86 3 शा 67४ 0४00॥ >ऋ९200- 
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प्रमश मस्‍्रामड्दा 20९05, 56्कांदाशटिए 3, 4957, ए  ॥ 

हरशरण चर्मा बलाम चम्द्रभानु गुप्त, “४ हाई आर 962, इलाहाबाद, 30] 

दशारणं वर्मा बनाग जिमुबन नारायण चिद्द, 'ए शॉई आर , 97व, इलाहाव[द, 237 
हदरनाम शर्मा बनाम जिमुवन नारायय सिद्द “८, आई भार”, 297, सर्वाच न्यायाजव, 33, 
बद्दी । 

इन रे रामासूर्ति, ४ आई झार ", 953, मठ्रास 94 

“दिरशई स मॉफ इंडिया), सितस्थ्र 2, 968, एप्ड3 

पद ट्रिव्यूत', सितन्दर 9, 967, पृष्ठ 2५ 


. (क) उद्ाहरणवंया, विद्वार में राष्ट्रपति ने 8 जनवरी, 972 को राष्ट्रपति शासभ की उस्पोष्णा 


की ! इस उदघोपणा को 8 माच, 4972 तक ससद के दोनों सदनों के सामने साझा शान 
चाहिये था, लेक्नि ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योकि 8 जन री, 972 शौर £ म.र्च, 
972 के बोच ससद का सपिवेशन नहीं फहुआ। अत दो महोने के पश्चात्‌ अधात्‌ 5 
मभाचे- 972 को राष्ट्रपति शासन को उदघोषणा रबय समाप्त हो गई। इसलिए 9 मा, 
972 को राष्ट्रपति-शासन को छदघोपणा दोबारा को गई वर्योकि समद वा अवविशन 
35 मा से आरम्म होना था । ४ 
"दि ट्रिव्यून', मार्च 0, 4972, पृष्ठ 0 
(सो) इसी प्रकार उडदीसा में भी अनुच्छेद 356 के अधीन 23 क्षनवरी, 97] को राष्रयति- 

शासन की एदधघोपणा फीशई थी। उसे सविधान के झनुसार 23 माच, 97 तक 
प्तमद के दोनों सद॒नों के समच रपा जाना चाहिये था । लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया 
तो उदघोप या समाप्त हो गई और 23 सा को राष्ट्रपति शासन लागू करने की धोपणा 
दोवारा की गई । 'दि स्टैट्समैन', मा 24, 97[, पृष्ठ . 

भ्‌द्द्‌ स्टेट्समेन', सवमग्दर 27, [97], पृष्ठ 7, 

शीघप्रकाश, “स्टेट गवरनस इन इंडिया, [966, पृष्ठ 42 

हृरशरुण वर्मा पनाम घन्द्रसानु गुप्त, रद आई झार 7962, इलाहाबाद, 394. 

श्रौप्रकाश, स्टेट गवरनसे इन इठिया', 7960, दृष्ड 4-42 

लोक सभा ढिवेदस बॉलयूमू *, नसवर 59, मई 43, 966, कदम 7675. 


दि ट्रिब्यून, जूता 722, 973, फू मे 
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पृपषाह टएाप्रपांत्तल७ 7९50 पा शार ठत 90, ]78 65067 ०ी 62865 हंएहौ:८ छऐशा9 
9 06 # 55670 (जीरा 70 एजशाए9 935 20 3050]96 गा9]0॥9) #95 0 शीया 
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4+6 $72/८फ्राद्ण, ०शलटाआणएटा 27, 97], ?. 6. 


वही; नवम्वर 27, ]97], पृष्ठ 7. 

“द्वि इंडियन एक्सप्रेस, माचे 25, 968, पृष्ठ 6, 

वही; मार्च 26, 968, पृष्ठ 6. 

वहा । 

वही; माच 25, ]968, पृष्ठ 6. 

विधान-सभा में अनेक दलों को संख्या इस प्रकार घी : कांग्र त 8; एस. एस. पी. 52; जन- 

संघ 34; कम्यूनिस्ट पार्टी 25; अ्जा सोशलिसग्ट 7; जनता पार्टी 4; हल मारखंट 0 

लोकनांत्रिक कांग्रस इल 9; भारतीय कऋऋांति दल 65 सोशित दल 63 खतन्त्र पार्टी 3; माकस- 

वादी कम्यूनिस्ट पार्टी 3; निदलीय 20 । विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 38 

(दि स्टेट्समेन!, फरवरी 2, 969, पृष्ठ ! 

पट्रिश्नट', फरवरी 27, 969, पृष्ठ | 

दि स्टेट्समन), शअ्ग्रेल 7, 97, पृष्ठ ! 

बही; भरग्नल 8, 97], पृष्ठ ! 

विधान-सभा में भनेक राजनेतिक दलों की संख्या इस प्रकार थी : क 

दल 88; निदलीय 37; खाली रघान 2. 

वहाँ) मार्च 4, 967, पृष्ठ 7. 

वही । 

वही; मा 4, 967, पृष्ठ 7. 

83 सद्यों की विधान-समा में कांग्रे स के सदरयों की तंख्या 88 थी । 

बहीः माच 5, 967, पृष्ठ . 

वही | 

लोक समा टिवेट्स”', बालयूम्‌ !, नम्वर ]-0, माच 8, 967, कॉलम 29 

दि टाग्स्स श्रॉफ इग्टिया?, श्रप्रेल 25, 967, पृष्ठ ] 

उदाहरगतया जब माच 6, 970 को शजय मुकर्जी ने मुख्यमन्त्री के पद से त्यागपत्र दिया 
उस समय माउसवादी कम्यूनिन्ट पार्टी के नेता ज्याति बस ने रामभ्यपाल को कहा कि राज्य- 

पाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए घार्मत्रित करना चाहिये | लेकिन राज्यपाल ने उनमे उनके 

समथथर्कों की सूची मांगी ताकि वह उन का साचात्कार कर सके। इस के लिए ज्योति बसु 

तंयार नहीं इसे । उन्हनि कष्टा कि दह विधान-समा में श्रपना बहुमत सिद्ध कर दगे। लेकिन राज्य- 

पाल ने कद्दा कि जब तक मास बादी सरकार के विम्दध दिये गए विपत्ष के नर्को का उतर नहीं 

दिया ज्ञाता, लव तक उसे सरकार बनाने के लिए श्रामंत्रित नहीं किया जा सकता। 

“सैशनल ईैराल्ट” माच 9, 970, पृष्ठ ।. 

दि स्टेव्समंन', फरदरी 3, 969, पृष्ठ [6. 

दैद्रि्नट), फरव्री 77, 969, पृष्ठ 4. 

(द्ि स्वेट्समना, फरव्रों 9, 969, एृष्ठ . . 


98; संथुम्त विधायक 


39 
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44., 
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“दि टार्टम्स ऑफ इण्डिया, दिसन्वर 2, ]969, पृष्ठ 

"दि इणिटयन छक्रसप्रेस', जुलाइ 2, 969, पृष्ठ 3 

दि स्टेट्समेन', दिसम्बर 7, 969, पृष्ठ 8 

पुट 5398 वठां, "तह 690 0 त6 डॉदवां8 एकॉ दिए एप. फ्री! ॥5 है 75-॥03८१, 
:॥8 गञा5 एप ए0 छस्जी] ॥] 65४ ८॥एपगडड70६5, 6 596 एवाए खाए्व्डा 7000 
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जा ९56 95965 (एडशीाहदा 99 ८१0556... 85 [दाह ]037 ९5 [0 (58९ 
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पार ॥07।शाएंय्वापार एा एड[॥65 885 पफीटज छटाड हाए्टा। ऐशणजिह (ढ़ ६]€०(075 * 57॥7 
एा3६35॥9 , 76 ईहवीधरा 327६5 ६३एा 30, 4967, 7 6 


पराज्य सभा डिब्रेब्स!, वालयूम 8, 934, एृष्ठ 204 

नि इण्टियन एस्मप्रेस', मार्च 22, 908, पृष्ठ ]« 

पदधिद्रिब्यून', मगरत 5, 9609, ए४4 

उदाहरणतया 950 में पैप्यू तथा ट्रावकोर कोचीन के राजप्रमुखों कौर मद्रास तथा आम के 
राज्यपालों ने कार्य स पार्टी के नेताओं को सरकार बनाने के लिए आमत्रित किया द्वालाकि उनके 
दलों का इन राज्यों को विधान सभाओं में पूर्ण बहुमत नहीं था। पेप्यू में 60 में से 26, 
ट्राबकोर कोचीन में 08 में से 44, मद्गास में 323 में से 45४ तथा झाश्र में 40 में से 
5] स्थान काग्र स के पास थे । 

जब 4 मार्च 965 का पे रल में मध्यादधि जुनाव हु तो विधान सभा में किसी भी राजनैतिक 
दल का बहुमत नहीं था लेकिन कम्यूनिस्ट दल के सदस्यों की सख्या अन्य दलों की तुलना में 
सब्र से अविक थी | उन्हें. 33 में से 40 रथान मिले थे । इस के नेता ने यह दावा किया कि 
यह सरकार बनाने को रिथति में दे लेकिन फिर भो राज्यपाल ने बहा पर ग्थिति का अनुमान 
लगाने फे पश्चात्‌ राष्ट्रति शासन दोवारा लागू बरले की सिफारिश की । लोक सभा दिवेट्स', 
चौलयूम्‌ 42, 965, कॉलम 3576-77 

उड़ीसा में सिंदददेव मन्निमणडल के प्यागपत्र देने के पश्चात 0 जनवरी, 977 को राष्ट्रपति- 
शाप्तन लागू किया गया । मार्च 97 में बद्दा पर सध्यावषि चुनाव हुये । वहा पर किसी भी राज- 
नीतिक दल का विधान सभा में बहुमत नहीं था; लेकिन अन्य दलों को भपेज्षा काग्र म के सदस्यों 
की सख्यां अधिक थी। राज्यपाल का यह अनुमान था कि कांग्रेस के नेता दरगेकृष्ण मेहताव को 
40 सदस्यों भें से 70 सदस्यों का समर्थन आप्त नहीं दे, अत- वद्द स्थायी सरकार नहीं बना 
सकते । इस लिए राज्यपाल ने विधान-सभा को विलम्वित वरने तथा राष्ट्रपति-शासन दोबारा 
लागू करने की सिफारिश की | यह तब किया गया जब हरैेश्ृष्ण मेहताव दह्मा पर सरफार बनाने 
के लिए बहुत ही उत्सुक थे । दि स्टेट्सगैन', मार्च 24, ! प7।, पृष्ठ ! 

बिहार में /969 में जब मध्यावषि चुनाव हुये तो वर्दा पर किसी भी राजनौनिक दल का बहुमत 
शहीं था। हालाकि काग्रस के सदस्यों की सख्या अन्य दलों को अपेक्षा श्रभिक थी । विधान-समभाः में 
झतेक राज्नीतिक दलों की रिथिति इस प्रकारर्थी उग्गमत्त ]8, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी 
52, नजनप्तप 34, कम्यूनिस्ट पार्टी 25, ६जा सोरालिस्ट पार्टी ।7, जनता पार्दो 4, हुल भारपणए्ड 
.0, लोकतान्त्रिक काम स दल 9, भारतीय जाति दल तथा सोशित दल भत्येक के 6, स्वतन्त् 
तथा मार्क्सगदी कम्यूनिस्ट पत्येक के 3 तथा निर्देशीव 20 ('दि स्टेद्सगेन', फरवरी 2, 
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]969 पृ४ .) | वहां के राज्यपाल नित्यानन्द कानुनगों ने वहां की राजनंतिक स्थिति का 
प्रनुमान लगाने के पश्चात कांग्रेस के नेता सरदार दरिदरसिंद को सरकार बनाने के लिए 
श्राम च्रत किया । 

लोक सभा टिवेंदस?, चौथी टखला, बॉलयूमू 9, नम्बर 6-0, नवम्बर 23, 967, 
कॉलन 232] 

दि स्टेट्समेन”, मवग्वर 27, 97, पृष्ठ 7 
वी. रामाक्ृप्ण ईव्यर 'कानस्ट्टियूशनल एबसपेरिमेन्ट इन गेरल', 904, पृष्ठ 46, 

(दि एग्टियन एकसम्रस', माच 30, !967, पृष्ठ 6 

लोक सभा डिवेट्स!, चौथी ये ला, वॉल्यूम, ), नम्दर -0, भार्च 20, 967, कालम 37. 
पट स्टेट्समेन माच 6, 97], पृष्ठ ] 
वही; मा !7, 97], पृष्ठ ), 
बही; श्रप्रेल 3, 97], पृष्ठ 9, 
पद इग्डियन एकसप्रेस', माचे 25, 968 , पृष्ठ 6. 
बहा । 

टि स्वव्समेत', माच 25, 968, पृष्ठ 6 
वही; माच 8, )967, प्र॒ष्ठ ! 

बही; माच )3, ]967, पृष्ठ ।. 

वहा; मार्च 5, 967, पृष्ठ , 

हरेकृप्णा मेहताव, (दि ट्िब्यून', मा 27, 965. 
(हि नवट्सभेन, श्रप्रेल 7, ]90॥, पृष्ठ 6 
दि टिब्यून', जुलारं 20, 962 
'दि स्वेट्सनैन!, अवतृदर 25, 967, पृष्ठ! 
घरण सह के त्यागपत के पश्चात्‌ संयुक्त विवायक दल श्ना नेता चुनने में सफण नहीं हुआ, 
श्रतः वां पर राष्ट्रति-शासन लागू कर दिया गया। 

दि स्व्टसनेना फरदरों 20, 968 पृष्ठ [ 
बह । 
'बेडश्रट' माच 30, 968, कु . 

दि स्वूटूसनेन', शअप्रल 9, ]968, पृष्ठ 8. 

पंद्रिशट', अल 9, ]968, पृष्ठ . 

“दि सट्सनेनो, श्रश्नल 8, 968, पृष्द ! 

लोक समा टिप्रेदस', छोथी अखला बॉल्यूसू 25, नम्बर -20, मार्च 42, [969, कॉत्रिम 
276 

लोक सभा टिप्ेट्स',वबौथी श्र ता, वॉल्यूम 25, नग्बर 6-20; मार्च 3, 969, कॉलम 
269, 70 

बहा; कालम 233 

दि दिनुन्तान टागस्स', माय 3, 969, पृष्ठ 8. 

राज्य सभा टिबेदस), बॉल्यूम 65. नम्बर एक, जुलारं 22, 968, कलम 46, 

दि टिल्ुस्तान टार्ेस्सा, सितन्दर 26, 969, पृष्ठ 8 
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83 


93, 
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955 ने केरल में कश्यू नि पार्टो के नेता नम्दूदरीपाद को, 9 7 में उद्ठीमा मेंकाग्रेस के 
मेता हरेझणा मेंहताव को, माप 97! में परश्चिस ब्रगात में संयुक्त बआमपक्षी भोचें के नेत्य 
ज्यों तवसु वो इसी आर पर सरकार वनाने की झ्रधा नहाँ ठी गट थी। परल तथा उड्ीमा 
में राज्यपाओं ने र/द्रपतिन्‍्शासन लासू करने को सिषारिय की थी और पश्चिम बगाल में राष्ड्र- 
परति-शासन जारी रखने की सिफारिश की गदह थी । 

“दि स्ट्रेटनर्मेन! परबरी 26, [965%, पृष्ठ । 

पढ़ी, माच 2, 4973, कष्ट । 

डा० पावने से कला था. ह8व0॥9 शाह त0. एाग॥ (6 पएणगाशाएय) ध्पफृष्याणााए 


प्रीढ परारह एजाप एछण 3$50 ॥5 390!9 40 ॥0]4 छा [0 (6 ॥3]09# शाद्ाहा। आत 
एएा070॥708 छाव व. उफ्ृट काद्राहइकदश रिए_आाएजाएफ 3, 967, 9 ॥6 


967 के आम चुतातों के पश्चात्‌ दरियाणा की 8 लटम्थों वादी विध्रान-सभा मेकाग्रेंस के 
48 सदस्य थे, लेकिन इस सरकार का 3 बे दिन पतन हो गया । देसी अकार म्यश्रदेश में भरी 
967 के चुनाव के पश्चात्‌ काम से का वदुमत था, परन्तु इसका भी जुलाई ॥967, श्रथात्‌ 
पाच महीने के घादा पतन हो गया। 

दि स्ट्रेट्समिन', अर््रेल 26, 967, यृष्ध ! 

दि सटब्समैन?, अपतूपर 27, 970, पृष्ठ 9 

चद्दी, दिसम्बर 9, 970, पृष्ठ 

बही, जुलाई 7, 97], पृष्ठ । 

५द्‌ हिन्दुस्तान राईम्स,' दिसम्बर 28, 97], पृष्ठ ! 

"दि सेटसमन,' जून 2, 97], पृष्ठ ! 

'छोक सभा डिवेट्स', चौथी श्ुस््रा, वालयूम 9, नम्बर 6-0, नवम्बर 23, 907, 
कानम 2349-20 


घह्दी । 
मुर्यमन्त्री का भाम पद ग्रदश करने को तिथि अपदर्थ होने को विधि 
महामाया प्रसाद सिन्‍्द्रा 53 7967 25 ] 988 
सतीश प्रसाद सिंद 28  ]958 3]  ]968 
बिनरेश्वरी प्रसाद मण्ठल 3] ]968 77 3 968 
भोजा पसवान शपस्ती 22 3 968 725 6 968 
राष्ट्रपतिष्शासन 26 6 968 १62 [969 
हरिहर सिंदद 26 2 969 8 6 969 
भोला पासवान शास्त्री 26 6 969 4 7.969 
राष्ट्रपति शासन 47 969 [62 970 
दारोग। प्रसाद राज 6 2 970 8 72 970 
क््पंरो शादुर 22 ॥2 970 ]6]97 
भौत्ता परासयान शार्वी 2 6 497] 27 2 7श! 
राष्ट्रपति शासन 9][] 972 माच, [972 
फेदार पाण्डेय मारे, 4972 24 6 973 
घसम्द्रभानु गुण 24 3 967 4 967 
घरण सिह [34 967 9 2 ]968 
शाष्ट्रपति-शासन 26 2 968 26 2 969 
]8 2 ]969 8 2 970 


अनदनातु उा 


46 


94. 


95. 


0. 


402, 
403., 
१04, 
05, 
306. 
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चरण सिह 48.2.]970 0.0.970 
राष्ट्रपति-शासन १0.१0. 3970 39.]0,970 
प्रिभुवन सिंध 9.0,970 30.3.)97] 
कमलापति त्रिपादी ].4,97] ]2,6.]973 
राष्ट्रपति-शासन 3.6.] 973 १7.,]973 
हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा 8.]].]973 के पश्चात्‌ 

युरनाम सिह 7.3.]967 22,].967 
लक्षमण सिंह गिल 25.].967 2].8.]968 
राष्ट्रपति-शासन 23.8.968 ]6.2.]969 
गुरनाम सिह ]7.2 ]969 26.3.]970 
प्रकाश्त सिह बादल 27.3.]970 3.6.]97] 
राष्ट्रति-शासन 5,6.97] फरवरी, ]972 
श्जय मुकर्जी ]4.3.967 24.4].]967 
पी० सी० घोष 2..967 2].2.]968 
राष्ट्रपति-शासन 2.2.968 24.2.969 
शअजय मुकर्जी 25.2.]969 8.3 .970 
राष्ट्रपति-शासन 9.3.970 2.4.]97 
अजय मुकर्जी 2.4.]97] 25.6.]97] 

राष्ट्रपति-शासन 25.6.97] फरवरी, 972 
राजा नरेशचन्द्र सिंदद 3.3.969 20.3.969 

नन्दिनी सत्पथी ]4.6.97] 3.3.972 

अलीमुददीन 20.3.]972 28.3 ,]973 


हि स्टेट्समन! , माचे 4, 967, पृष्ठ !. 


प्रशम6४ 60एक्गाएा ठा पाल इ९णारे छ86 ० मरंड 729070 क्‍0 ९ काटअ्ंतिला। इधंत, (79/ 
"3086 (०727०5९ 7.८0759[97९ 0279 €%८॥०ल्‍त 85 500]907 40 [०९ 07 ७४७४9. 
5फप९० शा छावाएटादा। ०४5 उक्त विवा ध्यत्र गराव47॥9 38 ॥०९ छा 
]१/॥75079 ९८0०755९0 0 970 २४95 ९0 59 7.८25)88075 -)0 एछाए तछठणा 0/2८॥०' 
04 ५४ गाए 6606हांपवोी उग्िाए पा एज 0ल्‍,2॥6९ (6 हव97॥7 9०४८४) 70एटा,"" 
“0 &489॥4 2९82725", 4 56705, ५४०), 20, 2१०५ 25-28, ४७2७५ 29, 968, (0], 
3053. 

६, 2८. 7२९००४५ 520 5ए००५८६०८४१४७, “जाला ॥6 79707/०0 [8० 7९8]9 ॥0 रा 70 
(50२ट८076770, 7९० ॥988 70 686पफछ ०504९ 5५७० #घ० ]050 ॥99079 ग[ 
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705887907 9095९0 ॥9॥ (6 /5५५८॥१)०७ 508000 96 0550]9८07', 

+एद/ह/०*, शचैएाटी 26, 969, 7. 7. 

“दि स्टेट्समेन!, नवस्दर 23, 967, पृष्ठ . 

वही । 

“दि ट्रिब्यून. नवन्चर 26, 967, पृष्ठ . 

द्वि न्टेट्समेन', नवस्बर 25, 967, पृष्ठ . 

*पंद्रीक्षस', जुलाई 24, 968, पृष्ठ 5. 
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द्रह्दी । 

“दि ग्वेट्ममना, नयन्‍्दर 25, ]968, पृष्ठ 2 

राज्यपाल ने इसका भौचित्य बतताते हुए कट्ठा था 

वा व 70 5(७900॥ ६६ ॥75 वाणाताह एवच फट छिोटचदत छा एपगात. 76 7८डा7 
270च एी का (एपफ्यर? किपक्‍ीा 76 |) छा 3 40फ57 घरए आफ्स्ट 7ल्ट्ाजवाएतल ट्टत 
एा ए7478॥8 077 एाए हातै5 0 46 जाए एा05578 [6 वी0070 व. २93 60255वव7९ 
[0 0ए (6 र्इव९ॉ ए05॥7 जवा0 (36 इल्व50005 50756 वाद या क्कफट्आर्त एचतट 
अटारह [762 वाउ]|ण फ़ातवटर व [ट्एडवफपाट कैट एपायओओ डाशएं) ४३३॥)॥6 
(एगञरा नातस्‍5४7 छा 8 णाह धग6 |ती. शव तफएा 665॥9890]" 3 (6 ॥770॥९8 एज 
हवश0तोते 7060 #2८ ह्वाश्टश  टाबारढ ६6 76डॉव्लाय) ईं)ल सतटाप्रताटार है फवड सोएटओ एक 
 एपागताा पिता 40700607500768 ॥8 (0५टाणजयला। वा 50८0 8 छ३9 जाता 7६ 
ए/एफपॉ०वप फ 7 4 ए90०चआाणा (0 ह]09 ९ ८एग0/ 67९6 ० ॥॥6 .6:१5$]3॥776*/ 

प्रमह 5:4/₹ल्‍ञाद7, 'च0४2८ट0067 25, 967, 9 2 

वही, झश्रेल 3, 972, पृष्ठ ) 

“दि ट्विब्यून', अप्रेल [4, 977, पृष्य । 

“दि इण्टियन एक्सप्रेंस', मार्च, 20, 970, पृष्य ] 

'लौक सभा टिवेद्स”, चौथी श्रृप्ला, वॉलयूमू 25, नम्बर 46-20, मार्च 2, 4969 
कॉनम 233 

पीटर अ मदद, 'पार्वेमेनटरि भ्रकेयर्र' वालयूम्‌ 24, नम्बर 2, 97], पृष्ठ 04, 


3 
मुख्यमन्त्री को बरखास्तगी 


अविच्बास का प्रस्ताव 

संविधान की घारा 64 (]) के अनुसार मुख्यमन्ध्ी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 
की जाती है तथा वह उसके प्रसाद पर्यन्त पद पर रहता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त 
पद पर रहने का साधारणतया अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री उस समय तक पद पर रहता 
है जब तक कि विधान-सभा में उसका बहुमत है । डाक्टर वी० आ्रार० अम्बेटकर के अनु- 
सार मुख्यमंत्री उस समय पद पर नहीं रहेगा जब उसका विधान-समा सें बदुमत नहीं 
होगा | जब मंत्रिमग्दल में बहुमत का विध्वास नहीं रहता उसी समय रास्ट्रपति (दथा 
राज्यपाल) से यह श्राआ की जाती है कि वे मन्त्रिमण्टल को बरखास्त कर देगे ।! 

इसलिए राज्यपाल उस समय मुख्यमन्धी को बरखास्त कर देंगे जब ग्रविश्वास 
बग प्रस्ताव पास होने के पथ्चात्‌ वह त्यागपत्र न दे। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाघीदा। 
भी इस दृष्टिकोण से सहमत हैं ।* 

मस्त्रिमण्डल में विधान-सभा का उस समय विध्वास नहीं रहता जब बिधवान-सभा 
या तो श्रीपचा रिक रूप से मन्त्रिमण्दल के विरुद्ध अविव्यास का प्रस्ताव पास कर दे या 
सन्त्रिमण्डल द्वारा इस संबंध में श्रोपचारिक रूप से पेश किए गए प्रस्ताव को रह कर 
दे ।9 उसी प्रकार से यदि विधान-समभा, बजट या किसी वित्त बिथेयक को या किसी 

हच्वपूर्णा नीति से संबंधित विधेयक को रह कर दे तो उसका श्रर्थ मी यही होता है कि 

मन्त्रमण्टल में विधान-समा का बिश्वास नहीं है । 

जहां तक मन्त्रिमग्टल के विरुद्ध औपचारिक रूप से अ्रविव्यास का प्रस्ताव पास 
वारने का संबंध है, यह मुख्यमन्त्री या सादे मन्त्रिमणइल के विमद्ध पास होना चाहिये। 
शदि अविश्वास का प्रस्ताव किसी एक मन्त्री के विम्द्ध पास किया जाये तो उस स्थिति 
में मृर्यमन्त्री के लिए यह श्रावव्यक नहीं कि वह भी त्यागपत्र दे या उसे सारे मन्त्रि- 
मण्टल के विद अ्रविष्वास का प्रस्ताव समझे । उदाहरणतया प्रवतूबर 969, में केरल 
के मुस्यमन्त्री $० एम० एस० नम्बूदरीपाद जब पश्चिमी जमंनी गए हए थे तो उनकी 
अनुपस्थिति में विधान-न्सभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिममें स्वास्थ्य मन्‍त्री बी० 
बेलिग्टन के विन्छ जांच करने की मांग की गई थी ।* जब नम्वृदरीपाद बापस श्राए तो 
उन से यह प्रा गया कि क्या थे सावसंवादी मन्त्री के बिन्‍्द्ध, विधान-सभा ने जो जांच 
पटताल करने का प्रस्ताव पास किया है, उसे अपने मन्त्रिमण्टल में अविश्वास का प्रस्ताव 
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समभेंगे, उसके उत्तर भें माउ्संवादी नेता ने उह्ा कि वे उस सथय तक ग्रपना त्यागपत 
नही देंगे जब तक विधान-सभा प्रत्यक्ष रूप से उनके विरुद्र श्रविश्वास का प्रस्ताव पास 
नहीं बर देती । रस भ्रतिरिक्त उन्होंने यह भी बड़ा कि वे विधान-सभा में औपचारिक 
रूप में प्रस्ताव देय करते यह जानने का भी कद्ट नहीं ऋरंगे कि क्या विधान-सभा कौ 
उतके मान त्रमण्टन से विश्वास है या नही । यदि विधान-म्तभा जिसी ने उनसे विन्दध 
श्रविदयास का प्रस्ताव पेश किया तो उस पर तुरन्त मतदान कब रधाया जायेगा ।* गिधान- 
सभा का उस समय ब्रयियेशन हो रहा था। पु 4.2) 

यदि वित्त विवेयक पर सरकार की हार हो जाये तो वर पास है/१६ ६ 
के प्रतिरिवत औौर कोई दुमरा विज्ञाय नहीं हाता । उद्ाहराणतया, पिहार से जब 
भोला पासवान शास्त्री के मस्त्रिमण्टल की नवम्बर 970, में पशुपालन से सर्वाधत 
मांगों पर हार हुई तो मन्भ्रिमण्डल को त्यागपतन्र देता पढ़ा ।" हसी प्रजार यदि सरकार 
वी महर॑यपूर्ण नीति से राबधित विषय एर हार हो जाय और यह पराजय दस वात व 
गूचका हो मि सन्निसए्टय को विवान-सभा से बल्सत नहीं रहा तो उस स्थिति से भी 
मम्त्रिमण्दल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। केरत में जब विपान-समा ने मुग्यमन्धी के 
विरोध के बावजूद, बुय मन्त्रियों के विरद्ध जाच का प्रस्ताव पास कर दिया तो उसने 
त्यांगपत दे दिया,? क्योंपि दइसया सबब एक महनच्वपूरा नीति सथा और यह इस वात 
का भी यूचक था कि सन्व्रिमए्डल वा विधात-राभा में बहुमत नही रहा । लेकिन दस्त 
संवध में यह चर्चा करनी भी शावश्यक है कि मत्निमण्दल वी हार चाहे महत्वपूर्णो 
विपय पर हुई हा तो भी उसके लिए यह श्रावश्यक नही कि बह स्यागपत्र दें बशते कि 
इसका प्रभाव विधान-समभा में मन्त्रिमण्डल वा जो बहुमत है उस पर न पड़े 4१ इसके 
शतिरिक्त इस बात वा निर्शोय फरमा भी सरकार मार ही वाम है झिक्‍या वहहार 
महत्वपूर विषय पर है सा किसी साधारण पिपय पर । उदाह रएंत्या 952 में मद्रास 
में बक्रवर्ती राजमोपालाचाय की सरवार वी शिक्षा सयवी गिपेथक पर हार हो गई थी 
लेतिन उसने यह घह कर इस हार को कोई महत्व नहीं दिया कि दत विदंयव का 
सबंध शिप्ती महत्त्वपूर्ण नीति से नही था /? इसी प्रकार 967 मे प्रजाब में गुरनाम 
घमिंह ने उस समय त्यागपत्त नही दिया जब राज्यपाल के भापरा के रबध में पास विए 
जाने घाले प्रस्ताप पर सरकार वी हार हो गई थी । 

यदि सरवार कौ पराजय विसी ऐसे मतदास में ही जाये जिसके लिए वह तैयार 
ने हो (गर्नप बोट) तो स्थिति बित्युल भिन्न होती है। सरकार उस समय त्थागपत्र 
नहीं देगी जब विभो साथारए बित पर उसकी झ्रचानक हार हो जाये । उदाहरणतया 
शाध्र मे प्रह्मनस्द रेह्ो की सरकार की 970 से कृषि से सबबित रोग तथा 
धोमारियों से सबधित संशोधन बिल पर हार हो गई थीं, किन्तु उसने त्यागपत्र 
सही दिया 7? शग्लेड मो ऐसी ही प्रथा है। एटवढ हीथ की वज्वेदिव 
सरवार ते उा समय त्यागप्त्र नहीं दिया जब नवम्बर, ]972 में ग्राप्रवासन 
तीति (इम्मीग्रीशन पॉलिसी) पर उसकी प्रचानक हाट हो गई थी 7? यदि सरकार 
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की हार वित्त विधेयक पर आकस्मिक मतदान में हो जाये त्ञो वया उसे त्यागपत्र 
देना पड़ेगा या नहीं; इस संबंध में दो प्रकार के विचार हैं । उत्तर प्रदेश के 
भूतपूर्व राज्यपाल बी० गोपाला रेड्डी के अनुसार ऐसा होने पर मन्त्रिमण्डल को त्याग- 
पत्र देना पड़ेगा । उदाहरणतया 25 अगस्त, 969 को उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष ने 
जैलों के श्रनुदान से संबंधित मांगों पर मतदान की मांग की तो उस समय अ्रध्यक्ष ने 
सदन को स्थगित कर दिया । लेकिन राज्यपाल ने कहा कि यदि जेलों से संवधित अनु- 
दाम की मांगों पर सरकार हार जाती तो उसे व्यागपत्त देना ही पडता । वही सरवगर 
दोबारा बजट पेश नहीं कर सकती थी । यह हो सकता है कि कांग्रेस दल का विधान- 
समा में बहुमत होने के कारण उसके नेता को पुन: सरकार बनाने के लिए ग्रामन्त्रित 
क्रिया जाता और फिर वह दोबारा बजट पेश करता ।?? दूसरा मत इस संबंध में यह 
है कि यदि सरकार वित्त विधेयक पर प्राकस्मिक मतदान में हार जाये तो उसे त्यागपत्र 
देने की श्रावध्यकता नहीं । उदाहरणतया 3 दिसम्बर, 973 को बिह्वार में जब गफ़र 
सरकार की विक्री कर (संगोवन विल) पर हार हुई तो उस समय विपक्ष ने यह 
मांग की थी कि सरकार को त्यागपत्र दे देता चाहिए (दि हिन्दुस्तान टाईम्स, 4-]2-73, 
पृष्ठ ]), परन्तु विहार के विधान-समभा श्रध्यक्ष ने इस संबंध में यह निर्णय दिया कि सरकार 
को त्यागपत्र देने की श्रावध्यकता नहीं वर्योंकि दो दिन पहले ही विपक्ष का अविद्वास का 
प्रस्ताव 86 मतों के मुकाबले ]75 मतों से रह कर दिया गया था। (दि हिन्दुस्तान 
टाईम्स, 5-2-73, पृष्ठ 3) । यहां पर यह्द चर्चा करना भी आ्रावध्यक है कि 970 में 
गुरनाम सिंह मन्त्रिमण्डल में जब वित्त मन्‍्धरी ने वजट पेम्न करने से इन्कार कर दिया था 
तो उस समय स्वयं मुख्यमन्त्री ने बजट पेश किया था और वह पास नहीं हो सका था ! 
लेकिन बजट पर हार होने पर भी गुरनाम सिह ने तुरन्त त्यागपत्र नहीं दिया। 24 
घण्टे त्यागपत्र की प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ राज्यपाल ने उसे तुरन्त त्यागपत्र देने के लिए 
लिखा । वह बजट पर पहले दिन हार होने के पच्चात्‌ अगले दिन भी त्यागपत्र दिए 
बिता विधान-सभा की बैठक में शामिल हुआ । ऐसा करना उपके लिए उचित नहीं था 
ओ्रौर उसके इस अ्रनुचित व्यवहार पर सं*द में मी बहस हुई 
राज्यपाल का भाषण और सरकार की हार 
अविब्वास के संबंध में मतदान के बारे में इस बात की चर्चा करना भी झावशध्यक 
है कि यदि सरकार की हार किसी मद्वत्त्वपूर्णा विषय पर भी हो जाये, तो भी उसके लिए 
त्यागपत्र देना उस समय तक श्रावद्यक नहीं होता जब तक विधान-समभा में उसे वहुमत 
प्राप्त है। जहां पर मिली जुली सरकार होती है वहां पर झुछ महत्त्वपूर्ण बिपयों पर 
सरकार की हार इसलिए हो सकती है क्योकि, सरकार में सम्मिवित कुछ दल, कुछ 
विशेष विषयों को समर्थन देने से इन्कार कर सकते है लेकिन उन कुछ विषयों को छीटकर वे 
सरकार का समर्थन करते हैं । इसलिर यह संभव हो सकता है कि सरकार को 
दुछ महत्त्ववृर्ों विपयों पर हार होते हुए भी उसका विधान-सभा में बहुमत बना रहे। 
उदाहरणतया श्रप्रेल 967, में पंजाब सरकार की हार 49 मतो के मुकाबले में 53 मतों 
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से राज्यपात के भाषण से सयवित प्रस्ताय पर हुई थी ।शलेफेव इस हार के कारण 
न तो मुस्यमन्त्री ने स्थागपत दिया भौर म ही राज्यपाल में उसे बरखास्त किया [| 
इस सबंध में टिप्पणी करते हुए द्विब्पुूतन ने लिखा था, कि पजाब की ये परिस्थितिया 
एक ही दिशा में सकेत करती हैं झोर वह दिशण है राष्ट्रपति-शासत । गुरनाम सिंह 
मन्त्रिमण्डल की बुद्धवार को जो पराजप हुई है उसके कारण उसे त्यागपन्न दे देता 
चाहिये | गूरनाम मिंह तघा श्रन्य विधि विशेषज्ञ जा तक दे रह हैं उसका काई महत्त्व 
नही है । यदि गुरताम सिह युद्रवार का विधान-्यमा में हुई हार का श्रविज्वास वा 
प्रत्ताव मातम को तेयपार नहीं तो उत्तके लिए देवल एक ही राष्ता बाकी है शोर 
यह है मन्त्रमण्टल वा प्रस्ताव द्वारा विधान सभा वा विश्वास प्राप्त करता । यदि ण्न्हू 
यह विश्वास था कि विधान-सभा में उनका बहुमद है ता उन्हं ऐर भद्द ढंग से विधान- 
सभा वा ब्रनिशिचित काल के लिए स्थयन महीं करना चाहिये था ॥7२ 

ले किन इस संबंध में राज्यपाल का यह विचार था, कि जिस दिस राज्यपाल वा 
उनके भाषण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने से सबधित सरकार के प्रस्ताव 
में विपद्षा द्वारा पेश किया हुमा सशोधन पास हुआ, उस दिन विधान-सभा में राजवैतिक 
स्थिति इतनी स्पदट नहीं थी कि उसे ग्राघार पर सरकार को बरखास्त निया जा 
राकता ।!९ उनपर विचार था कि सरकार को केवल तव हो वरखास्त किया जानता 
ज्ञाटिये जब या त्तो श्रौपचारिक रूप से सरकार के विश्ड्ध ग्रविश्वास का प्रस्ताव पास 
हो जाये या प्रौपचारिक रूप से सरकार में विश्वास का प्रस्ताव रह हो जाये शझौर 
फिर भी सरदार त्यागपप्त देने से इन्कार कर दे। राज्यपाल वा यह विचार तर्वसगत 
है। के० सथानभ के प्रनुसार, राज्यपात का उसके भाषण के लिए धस्थवाद करने वे' 
लिए ग़रवार के प्रस्ताद से विपक्ष वा राक्षोबन यदि पास हो जये तो उसका यह श्रये 
नहीं थि सरतार का विघान-समा मे बतहमत नहीं रहा | सरवार विपक्ष हारा पेश विए 
2ए संहोधन को मान घक़्ती है । उतका तो यह भी विचार है फ्ि बजट से विपक्ष की 
भाग पर वी गई धोडी सी कटौती के कारगा भी सरवार वो त्यागपत्र नहीं देता 
चाहिये, बशतें कि सरवार उस कटौती को मानने के लिए संयार हो। रारक्षार को 
केवल तब ही एपागपत्न देना चाहिये जब बजट में वैटौती इदली झ्ंधिक हो कि उस 
पैसे के बिना सरवॉर का काम ही न चल सके |” लेकिन इस सिद्धात को उस समय 
नही साना जा शकता जब राज्यपाल के भापण पर हार सरकार के समर्थंव विधायकों 
हारा दल छोडने मे वारण हां जाये। ऐसी परिस्थिति में हार होने पर भी मदि सरवार 
त्यागपत्र नहीं देती तो राज्यपाल के प्राम॑ उम्र सरकार को बरपात्त करने के प्रतिरिक्त 
श्रौर कोई विवल्प नहीं होगा | इसं/लिए भाच, 969 में उत्तर प्रदेश में जब चन्द्रभानु 
गुप्त वी सरवार की रा|जध्यपाल के मापा से संबंधित प्रस्ताव पर चरणसिंह तया 
उनके सावियो द्वारा दल छोड़ने के वारण हार हुई तो उन्होने तुरन्त स्थागपत्र दे दिया 
था |] इसी प्रकार 30 मार्च, !97। को उत्तर प्रदेश में ही निभुवन नारायण सिह ने 
उस समय प्पता त्यागपत्र दे दिया था जब उतकी सरकार की राज्यपाल के मापण से 


52 राज्यपाल का पद 


पे 


मंबधित प्रस्ताव पर हार हुई । ऐसी परिस्थिति में एल० एन० भरीन के उस विचार के 
साथ सहमत होना कठिन है कि यदि मुख्यमन्त्री त्यागपत्र न दे तो भी कोई बात नही 
जैसा कि लाई रॉसब्री ने महारानी के ब्रभ्िमापण पर आठ मतों से हार होने पर भी 
त्यागपत्र नही दिया था ?8 
अध्यक्ष के चुनाव में सरकार की हार 

अविश्वास के प्रस्ताव के सबंध में यह मी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि 
सरकार द्वारा अव्यक्ष पद के लिए खडे करिए गए उम्मीदवार की हार हो जाये तो वक्‍्या 
पुख्यमन्त्री के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक होगा ? इस का उत्तर यह है कि सरकार 
के लिए ऐमा होने पर भी त्यागपत्र देना श्रावध्यक नहीं है। उदाहरगातया ]7 मार्च, 
)9657 को हरियागा में उस समय के मुख्यमन्त्रों भगवत्‌दयाल ने पद्धित दयाकिशन 
को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया था जिसकी चुनाव में हार 
हो गई थी। वास्तव में इस देण के स्वतंत्रता के पश्चात्‌ के राजन तिक इतिहास में यह 
पहला उदाहरगा था जब कि कांग्रेस दल द्वारा श्रव्यक्ष पद के लिए च्ट्टा किया हुमा 
उम्मीदवार, किसी दूसरे कांग्रेसी द्वारा विपक्ष की सहायता से हरा दिया गया हो | 
राब वीरेन्द्र सिह के इस प्रकार से श्रव्यक्ष चुने जाने के पश्चात्‌ विधान-सभा के 2 
कांग्रेसी सदस्यों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर 
संयुक्त विधायक दल बना लिया। 22 मार्च 967, को भगवन्‌दयाल ने श्रपने मन्ध्रि- 
मण्डल से त्यागपत्र दे दिया। चूक्ि मुख्यमन्त्री ने अ्रध्यक्ष के चुनाव में हार होते ही 
त्यागपत्र नही दिया, यह इस वात का सूचक है कि यदि अध्यक्ष के चुनाव में सरकार 
की हार हो जाये तो उस के लिए त्यागपत्र देना श्रावश्यक नहीं। दस वर्क के पश्ष में 
बिह्वार का उदाहरगा मी दिया जा सकता है। वहां पर 969 के मध्यावधि चुनावों के 
पव्चात्‌ श्रध्यक्ष के पद के लिए सत्ताझद दल के उम्मीदबार की 55 के मुकाबले में 
]72 मतों से हार हो गई थी, लेकिन फिर भी हरिहर सिद्ध ने जो उस समय मुख्यमन्त्ी 
थे, श्रपनी सरकार का त्यागपत्र नहीं दिया था 79 
मुख्यमन्त्री द्वारा विधान-सभा का सत्र बुलाने से इन्कार करना 

राज्यपाल को णदि यह विश्वास हो जाये कि मुख्यमन्धी का विधान-समा में 
बहुमत नहीं है और वहू राज्यपाल के कहने पर भी विधान-सभा छा सन्न बुलाने को 
तेयार नहीं है तो सी राज्यपाल उस मुख्यमन्त्री को बरखास्त छर सकता है | राज्यपालों 
की समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विधान-सभा में मुख्यमन्त्री का बहुमत ह या नहीं 
इसका निर्गाय साधारणतया बिधान-समा द्वारा ही किया जाना चाहिये और यदि कोई 
मुरवमस्त्री विधान-सभा की बैठा बुलाने से हस्क्रार करता है तो उसका श्र यद्द हे 
सकता है कि विधान-समा में उस मुख्यमन्त्री का बहमत नहीं रहा श्ौर राज्यपाल को 
ऐसी परिस्थिति में मुख्यमन्त्री को बरखास्त कर देना चाहिये, बद्यतें कि उस सन्चि- 
मण्डल के स्थान पर कोर्ट दूसरा ऐसा सन्द्रिमण्टल बनाया जा सके जिसे विधान-सभा 
का विश्वास प्राप्त हो। यदि ऐसी बैंकस्पिक सरकार की स्थापना की संभावना नहीं है 
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तो राज्यपाल के पास श्रगुच्टद 356 के अ्रधीन रिपोर्ट करने के प्रतिरिक्त और धन्य 
ब्ई रारदा नही रह जाता । / 

इस सयध में यह चर्चा करनी भी श्रावश्यक है कि “प्रशासन सुधार झायोग”! 
(त7407५४0 १९0/775 (!७ए॥0॥$507) ने इम मबघ में यह वहा है, वि 
ऐसी परिष्वितिया पहले उत्पन्न ह चुकी हैं श्रौर भविष्य में भी उत्पस्त हो सकती हैं, 
जहा पर सुर्यभन्‍्त्ती विधान-समा में बहुमत खा देने के पश्चात राज्यपाद के कहने पर 
मी न तो विद्वान सपना वा प्रविवेशन बुलाने का नंयार हो भौर म ही स्यागपत्र देने को 
राजी हा। ऐसी परिस्थिति उत्पस्न होते पर राज्यपाल के पास अनुच्छेद 64 के 
अनुसार उस मुग्यमस्त्री को बरसास्त बरने के प्रतिरिक्त श्रौर कोई बंकरप नहीं रह 
जाता ।* श्रष्यक्षो के सम्मेलन (590४,८०९४ ((09६7९०८९) का भी यही दृष्टिशोणां 
है । ऐसी परिस्थिति पश्चिम बंगाल में उस समय उत्पन्न हुई जब 2 नवम्बर, 967 का 
प्रपुत्ला चन्द्र धोष से श्रपने ]7 समर्थकों के साथ सयुक्त मोर्चे ([ग्रा।८0 ठग) को 
छोड दिया, जिसके कारण 280 सदस्यों के सदन में शासक दल वी सम्पा !36 रह 
गई ।४ इशाके पशचान्‌ पाग्रेस दत ने पी० सी० घोप वा समर्थन करना शुरू कर दिया 
श्रौर उन्हाने राज्यपाल में विधान-समभा वी बैंठय' घुलाने हे लिए निवेदन क्या ताकि 
सरकार के वि*द्ध ग्रव्व्वास का प्रस्ताव पास वियां जा सके। 

सातारणतया जब पी० सी० घाप ओर उसके समयथंकों ने सयुक्त मोर्चे को छोडा 
तो उस समय मरपमन्त्री को या तो स्यागपत्र दे देता चाहिए था या शीघ्र ही विधान- 
सभा का अधिवेशन बुलाना चाहिए था । पहला रास्ता दो बिहार के मुण्यभन्त्री 
भोला पासवान शास्त्री ने श्रपताया । 2। जून, 969 को जब जनसघ के 34 विधायकों 
ने उनके मन्ध्रिमण्डल से समर्यद वापिस लिया तो उस्होंने तुरत्त 22 जून को प्रपने 
मन्विमण्दल का त्यागपत्र दे दिया था। १ दूसरा रास्ता उड़ीसा के मुण्यमन्भी विदव 
नाथ दास ने जूत 972, भे श्रपताया था। जय उनके कुछ समर्थक उन्हें छोड कर 
काप्रेस में जा मिले तो उत्हाने विधान-सभा की बंदक की तिथि तुरम्त निश्चित कौः४ 
प्रौर जब उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया वि विधान समा का बहुमत वनरे साथ नहीं 
है तो उिधान-सभा की बैठक की प्रतीक्षा किए पिला अपने सब्जिमग्उल वा त्थाग्रपत्र 
दे दिया 4४ यही रास्ता श्रार० एन० सिह देव ने उटीसा में जनवरी 497], में श्रपनाया 
था ) जब जन वाग्रेस के 25 रादस्यों से स्वतन्ध जन वाग्रेस को सयुवत सरवार से 
समर्थन वॉपिस लिया तो उनहाने 9 जनवरी को तुरन्त विधान-सभा की बैठक बुलाई । 
जन्‍्हे जब यह पूर्ण विश्वास हो गया कि विधान-सभा में उसका बहुमत नहीं रहा तो 
9 जनवरी को ही विधान-सभा वी बैठक की प्रतीक्षा किए विना उन्होंने स्यागपष् दें 
दिया  ” पर्रिचम अगाल के मुर॒यमन्त्री को ली इत दोनों राष्तो में से कसी एक पर 
चलना चाहिये था लेक्नि उन्होने ऐसा नही किया जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल 
को उन्हें यह बहना पडा कि वे विधान-सभा की बैठक सात दिन के मीतर बुलाएँ। 
मुस्यमस्त्री ने यह सुाव दिया कि विधान-समा वी बैंदक 8 दिसम्बर को बुलाई जाये, 
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अर्थात्‌ वह विधान-सभा में बहुमत खो देने के पच्चातू 46 दित के बाद अधिवेशन 
बुलाना चाहते थे |? लेकिन वहा के राज्यपाल धर्मवीर ने यह सुझाव मानने ये इन्कार 
कर दिया और मुस्यमन्त्री को कहा कि अधिवेशन 30 नवम्बर से पहले बुलाया जाये ।० 
परन्तु मुख्यमन्त्री ने राज्यपाल का यह सुझाव मानने से इन्कार कर दिया,% जिसके 
परिणामस्वरूप राज्यपाल ने मन्त्रिमण्डल को वरखास्त कार दिया ।? चूकि राज्यपाल 
जिस तिथि से पहले विधान-समा का अधिवेशन बुलाना चाहता था और जिस तिथि के 
लिए मुख्यमन्त्री ने सुझाव दिया था, उनमें केवल 8 दिन का अन्तर था, इसलिए 
यदि राज्यपाल मुख्यमन्त्री के सुकाव को मान लेता तो अश्रधिक उचित होता । 
पश्चिम वगाल के राज्यपाल का समर्थन करते हुए यणवन्त राव चब्हान ने, जो 
उस समय गृहमन्त्री थे, कहा कि विधान-सना तथा कार्यपालिका का संबंध बहुत नाजुक 
हैं और राज्यपाल का यह कत्तंव्य है कि वह यह देखे कि सरकार सामूहिक रूप से 
विधान-पालिका के प्रति उत्तरदायी रहे | बगाल का राज्यपाल यही कार्य कर रहा था। 
वह एक रक्री के रूप से काम कर रहा था । जब राज्यपाल को यह स्पप्ट मालूम हो 
गया कि विधान-समभा में मन्त्रिमण्डल का बहुमत नहीं है तो उनके पास विधान-सभा 
की बंठक बुलाने के सिवा श्रौर कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था ।?१ परन्तु श्राइचर्य- 
जनक बात तो यह है कि यह तर्क उत्तर प्रदेश में उस समय लागू नहीं किया गया जब 
चरगासिह की सरकार से सत्ताधारी कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया। वहाँ के 
राज्यपाल बी० गोपाला रेट्टी ने चरणाणशिह को, विधान-सभा में श्रपना बहुमत प्रदर्शित 
करने के स्थान पर त्यागपत्र देने के लिए कहा। विधान-सभा की बैठक 6 श्रक्‍्तूवर 
970, को होनी थी और मुख्यमन्त्री विधान-सभा की वैठक उससे पहले भी घुलाने को 
तेयार थे | लेकिन फिर भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति को यह निफारिण की कि राष्ट्रपति- 
घासन लासू कर दिया जाये, क्योंकि चरण सिह ने राज्यपाल के कहने पर त्यागपत्न देने 
न्कार कर दिया था । उन की सिफारिश पर विधान-समा की वँंठक से तीन दिन 
पहले 3 अवनूबर, 970 को राष्ट्रपति-आासन लागू कर दिया गया ।* संवंधानिक दृष्टि 
से ऐसा करना उचित नहीं था क्योंकि मुख्यमन्त्री विधान-सभा में श्रपना बहुमत साथित 
ने वे; लिए तंयार थे और उन्हें यह श्रवमर दिया जाना चाहिये था | पश्चिम बंगाल 
ख्यमन्त्री को तो इसलिए वरखास्त कर दिया गया क्योकि वे विधान-सभमा का सत्र 
तेयार नही ये, लेकिन उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री को विधान-सभा में अपना 
सिद्ध नहीं करने दिया गया श्र तव वरखास्त किया गया जबकि घिधान- 
का अधिवेशन केवल तीन दिन पथ्चात्‌ होने वाला था । 
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लेकिन इस बार राज्यपाल के इस व्यवहार को उचित ठहराने के हिए एक नये 
म्धांत का निर्माण किया गया, श्लौर कहा गया कि संविधान के अनुसार राज्यपाल 
सन्त्रिमण्टन से परामर्ण करता है झ्लौर जब मन्त्रिमण्डल का सामूहिक श्रस्तित्व ही 
समाप्त हो गया तो फिर राज्यपाल मन्ध्रिमण्टल से परामर्ण कैसे करता। राज्यपाल 


का यह संबधानिक कात्तेंब्य है कि वह एक ऐसे मन्निमण्टल के परामर्ण से कार्य करे जो 
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विधान-समा के प्रति उत्तरदायी हों, अर्थात्‌ जिसका विधान-सभा प्रे बहमत हो | 
मन्त्रिमण्डल में दो गुट बन जाने के पश्चात्‌ राज्यपाल एक गुट के परासश से जिसका 
बटमते नहीं है, वसे काम वर सकते थे 7 अदानी जनरल ने भी यह विचार प्रकट 
किया कि मिली जुली सरकार के समाप्त हो जाने पर चरसासिह को मित्री जुली 
सरकार का मुस्यमन्ती बने रहते का कोई भ्रधिकार नहीं है श्रौर राज्यपाल उनके 
परामझ पर चलने के लिए बाध्य नही है ।7* 
यदि इन तर्यों का हम अधिक वारीकी के साथ श्रध्ययन करें तो हम इस परिणाम 
पुर पहुंचेंगे कि इनमे कोई झौचित्व नहीं हैं। उदाहरणनंया जहा तक मच्नियों को 
बरखास्त केरने वे अजिकार का सबंध है यह अधिकार केबल सुस्पमन्त्री का है न कि 
मसन्त्रिमण्दल का | यह एक पग्राइचर्यजनफ वात है कि राज्यपाल ने चरशापिह के उछ 
परामण््ं को तो मान लिया जिसके भ्रनुसार उन्होने कुछ मन्त्रियों से उतके विभाग 
छीनने के लिए कहा था सेकिन उनके उस परामर्श को नहीं माना जिसमे कुछ सन्न्रियों 
वो बरखाह्त करने के लिए कहा गया था | इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ सन्दर्भों मे 
उनके परासर्य को साना जा सकता है लेकिन अन्य सन्दर्मा मे नहीं। इसके प्रतिरिक्त 
हमे इस तथ्य को भी नही भूलना चाहिए कि आरभ में चरण सिह ने केवल मारतौय क्ाति 
दल वी सरकार के नेता होने के कारण केवल अपने दल की सरकार बनाई थी जो कि 
एक श्रल्पसायत सरकार थी। प्रारम से यह कोई मिली जुनी सरकार मही थी और कुछ 
महीयो के पश्चात्‌ ही कांग्रेस दल इस सरकार में शामिल हुआ था, तब यह एक मिली 
जुनी सरप्वार बती थी। जब सत्तारूढ कांग्रेस ने चरणसिट मन्विमण्टडल से अपना समयंन 
वापय लिया तो उन की भरकार की स्थिति फिर से वहीं हो गई जो काप्रेप्त ([सत्ता- 
रूढ) के उसमे सम्मिलित होने से पहले थी । यदि कांग्रेस (सतास्‍ढ) उस सरकार में 
शामिल सही होती या चरणामिहू मुख्यमन्त्री बनने के पश्चौत्‌ उसे मस्त्रिमण्डत में 
शामिल मही करते तो क्या काग्रेस (सत्तालढ) इस प्रकार से भ्रपना समर्थंव वापस ले' 
वर उन्हें उनके पद से हटा सकरी थी, विभेषकर उस समय जेब श्रत्य राजनेतिक दल 
जिन की सख्या कांग्रेस (सत्तारूढ) से अधिक थी झपना समर्थन देने को तैयार थे। 
इस का केवल एकमात्र उत्तर यह है कि कांग्रेस विधानसभा में भ्रविश्वास का 
प्रस्ताव पास किये बिना ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में इसका भर्थ यह 
हुआ कि कार्ग्रस (सत्तारूढ़) जो कुछ विपक्ष में होते हुए नहीं कर सती थी, वह उसने 
सरकार मे शामिल हो कर कर दिया 
इसके प्रतिरिक्त प्रल्पमत सरकार को भी उसके पद पर तब तक बने रहने 
का प्धिवार प्राप्त है जब तक विधान-समभा उसके विरुद्ध भत्यक्ष रुप से भ्रविश्वास 
का प्रस्ताव पास नही बर देती । उसके लिए क्सी विज्ञेप दलया गुट के समर्थत 
की प्ावश्यकता नही है।*+ उदाहरणतया [970 मे झार० एन० पिंह देव की सरकार 
उट्ोसा मे उस समय भी कार्य करती रही जब 740 सदस्यों बाली विधान-सभा मे 
स्वतन्ध प्रीर जन कांग्रेस के दलों के सदस्यों की सत्या 68 थी | मृग्यमन्ती ने कहा कि 
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कुछ अन्य सदस्य उन की सरकार का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऐसा न 
करने के पर्ग्गामस्वरूप राष्ट्ररति-बायन लायू होने का दर है । इसलिए बजट पास होने 
के समय या तो कुछ सदस्य अनुपस्थित हो! जाते थे या वे सरकार का साथ देते थे ।९ 

जब काग्रेस (सत्तारूड़) ने चरणसिह सरकार से अपना समर्थन वापस लिया 
तो काग्रेम (संगठन) जनमसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा स्वतन्त्र दलों ने अपना 
समर्थन दे दिया था”, और इन सब दलों का विवान-सभा में वहमत था। इसलिए यह 
कहना कि चरगासिह की सरकार का विधान-सना में बहमत्त नहीं था, ठोक नहीं 

लिए नाथपाई ने यह ठीक ही कहा था, कि “यदि मिली जुली सरकार है और 
दि छाग्रेम (सत्तामढ) उसे समर्थन दे तो वह सरकार वैधानिक है । लेकिन कुछ रेस 
रगो से जिन्हे केवल काग्रेस (सत्तारूढ) ही जानती है यदि काग्रेस (सत्तारूढ़) अपना 
मर्थन वापस ले ले तो उसी समय संबंधानिक सकट उत्पन्त हो जायेगा। इसका अ्र्थ 
है हुआ कि सरकार की सर्वधानिकता इस बात पर निर्मेर है कि वया कामग्रेस 
(सत्तारढ) उसका समर्थन करती है या नहीं ! यदि काग्रेस अपना समर्थन वापस लेले 
तो स्वधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा । संविधान को इस प्रकार से बी० गोपाला रनेट्री 
ने जो व्याख्या की वह बहुत खतरनाक है श्रीर मेरे विचार में उसे भारतरत्न को नह 
तो कम से कम पद्मविभूपरत की उपाधि तो दे ही देनी चाहिये । ४ 

इसके अतिरिक्त यदि हम इस सिद्धात को मान ले कि मिली जुली सरकार के 
मुस्यमंत्री को उसी समय तुरन्त त्थागपत्र दे देना चाहिये, जब सरकार में सम्मिलित 
प्रमुख दल अपना समर्थत वापस ले ले तो उसका अर्थ यह होगा कि सुस्यमत्री अपने 
पद पर उस समय तक नहीं रहते जब तक कि उनसे के साथ विधान-समभा का बहुमत 
बल्कि वे उस समय तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें सरकार में सम्मिलित 
प्रमुख दल का समर्थन है । उदाहरगातया, संयुवत सोमलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट 
पार्टी, मारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा कम्यूनिस्ट पार्टी (मा सवादी) जिन की 320 
सदस्यों वाली विवान-सभा में संझ्या ऋ्रमण: 50, 55, 60 तथा 65 हो और यदि वे 
एक मिली जुली सरकार बनाये ज्ञिस का मन्त्री संयुवत सोशलिस्ट पर्टी का हो तो बह 
मुख्यमत्री उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कम्युनिस्ट (मार्वेसवादी) 
उसे पद पर रखना चाहेंगे, ओर जब भी वह दल अपना समर्थन बापस ले लेगा तो 
बह सर्वधानिक संकट समझा जायेगा ।सविधान की इस प्रकार की व्याख्या बहते 
खतरनाक ह | 


ज्जः 


के अतिरिवत, भूतपूर्व विधि सन्‍्त्री अद्योक सेन ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का 
समथन करने हाए मिली-जुली सरकारों के बारे में कहा कि मिली-जुली सरकार में से 
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् 


कम रस्या छाला दल यदि अपना समर्थन वापस ले ले तो मस्यमन्ध्री बिधान-मना 
की बंडक होने तक अपने पद पर उस समय नी रह सकता है जब उसका विधान-समा 
में बदमत नहों । बच्चतें कि कम संख्या साले दल के मन्‍्त्री अपना त्यागयन्न दे 
दें ।£ पंजाद में जब जनमंघ ने बादल मन्त्रिमण्दल से अपना समर्थन बापस लिया तो 
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उस समय जनसंघ में मस्नियों ने त्यागपत दे दिए ये | इसलिए बढ़ा पर सबेवानिक 
सबट नही हुआ झौर सरकार विधान समा की बैठक होने तक झपने पद पर रह सकती 
थी ४० लेकिन यदि मिली-जुती सरकार से प्रमुख दल झ्रपता समर्थन बापस ले ले श्ौर 
उम दल के भन्‍नी त्याग्रपत्न न दें लो उठा समय चाहे मुरयमात्री का विधान सब्णय मे 
बहुमत मी प्यो ने हो उसे त्यागपत्र दें देना चाहिए भ्रौर उसे उसझे पद पर रहने की 
ग्राज्ञा नहीं दी जानी चाहिए ॥ सविक्रन की यह व्याएया वैधानिक नहीं अपितु 
राजदीतिक है श्ौर यह सिद्धात बहत खतरनाक है | 

चरणमसिह मन्‍्नीमण्टल की बरखाम्तमी पर टिप्पणी करते हुए यम्बई कौ भतपर्त 
राज्यपात श्रीमती विजयतध्मी पदित ने बहा, कि “मुझ वे दित याद हैं जब 937 
मे हमने काग्रेस सरवार घनाई थी | मे उस समय पन्‍्त जी के मन्भ्रिमनडल में सन्नी 
थी | उस समय नेहर जी ने हमे प्रजातस्त्र के उम्त पौधे को सीचने के लिए कहां था 
जो उप्ती समय लगाया गया था, श्र हम से यह मौ गझ्ाशा की गई थी कि हम सविष्य 
के स्तन्त॒ भारत के लिए श्रक्तद्धी परम्पराआ्मा या निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश मे जो कुछ 
निया गया है, उस से पर जीया रफ़ी प्रहमद क्दवर्द कभी भो सहमत न होते । 
यदि श्राज वे जीवित होते तो वे उत्तर प्रदेश में जो बुछ किया गया है उस के विरुद्ध 
श्रान्दोलन फर देते ।!”भ 

पश्चिमी बगाल के अ्ध्पक्ष की श्रानोचना इसलिए की गई थी बयोंकि उसने 
मब्जिमए्डय पी विधान-सभा में बहुमत साब्रित करते का अवसर नही दिया था। क्या 
उसी झ्राधार पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ग्राजोचना नहीं की जानी चाहिए ?े यदि 
विधान-सभा वा श्रप्यक्ष या राज्यपाल मुर्यमन्धी को बियास सभा से उसवा बहमत 
प्रमाणित करने का भ्रवसर न दे तो दास्तव मे ही भारत में प्रजातस्त वा भविष्य बहते 
धुमित है। लोक्समा के भूतप्रर्र अध्यक्ष तथा घिहार वे भतपरृव शाज्यपात श्रतन्‍्था- 
स्थानम भ्रथ्यगर ने ठीक ही कहा है, वि “यदि राज्य ते सरकार! की लियुत्रित तलेथा 
घरपाम्तगी में लग जायेगे त्ता प्रजातन्त्र सुरक्षित नहीं है । 6 ताकि उष्यायह्नस सहाय 
के मन्त्रिमण्डल के विम्द्ध कायंवाही को जा सकती थी परनन्‍्त फिर भी मैंने ऐसा नहीं 
क्या क्‍्योवि उसका प्रथ्थे प्रजातन्त्रात्मक टगे से बती बैवानिक सरकार से हस्त य 
समभा लाता ४” 

यह तथ्य ध्प्रान देने योग्य है हि जब पश्विमी बंगाल के मटपमन्दी नें बिंधान- 
सभा या संत बुलाने से इत्कार कर दिया ता राज्याात ने उन्हें अनुच्छेद 64 () 
वे प्रधीस वरखास्त वर दिया, श्ौर उनके स्थान पर पौ० पौ० घाप का मृगपरण्त्त्री 
सिएुक्त कर दिया था ; लेबिन उत्तर प्रदेश भे जब चरगा्िह ने त्पागपत्न देने मे दन्‍्यार 
क्या तो उस समय ऐसा नहीं क्षिया गया शोर पसमवा एक मात्र काररा शापर सह था 
कि उत्तर परेद से राज्यपाल का कोई दूसरा पी० सी० छाप नही सितर सक्ता, शत बहा 
पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया | यह झाइचयजनक बात हे कि उत्तर प्रदेश मे 
रोज्यपात ने पन्य दलो द्वारा थह लिख वर देने पर भी विश्व स॑ नहीं विया किये 
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चरगानिह मन्त्रिमण्डल का समर्थन करते हैं, लेकिन परदिचमी बंगाल के राज्यपाल ने 
ऐस शलिखिलस बयानों पर विश्वास किया । 

यहां पर यह चर्चा करना भी आवश्यक है कि यदि राज्यपाल मुख्यमन्त्री का पक्ष 
लेना चाहें तो वे उम समय मो मुख्यमन्नी को विधान-सभा बुलाने के लिए न कहें जब 
मृख्यमन्ती के विधान-सभा में बहुमत पर सन्देह हो | विहार के राज्यपाल ग्रनन्थास्यथिनम 
अव्यगर*? तथा डी० के० बरुआ'!! ने ऐसा किया था। इसी प्रकार उत्तर प्रदंश के 
राज्यपाल बी० गोपाला रेड्टी ने मी ऐसा ही किया था ॥/* 

हरियागा में नी कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस मेहर सिह ने दल बदलने की श्रोर 
कोई ध्यान नहीं दिया और जब चान्दराम ने सत्तारूढ दल छाटने के पथ्चात्‌ राज्यपाल 
से विधान-समा का सत्र दलाने को कहा तो भी उन्होंने मुख्यमन्न्री को विधान-सभा का 
सत्र बलाने को नहीं कहा ।$५ उसके पश्चात्‌ जब बीरेस्द्र नारायण चक्रवर्ती हरियाग्गा के 
राज्यपाल निमुक्त हुए तो उन्होंने मी राव बीरेन्द्र सिह की सरकार का विधान-समभा में 
मन्देहजनक बहमत होते हाए भी विधान-सभा का सत्र बुलाने के लिए मुस्यमन्त्री को 
कुछ समय तक परामर्ण नहीं दिया। उदाहरणतया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो 
अपनी रिपोर्ट लिखी थी उसमें कहा गया था कि दल बदलने के कारगा ऐसा भी अवसर 
झाया था जब सत्त झढ दल की सख्या 39 रह गई थी । फिर 30 अक्तूबर, 967 को 
“मैने मुस्य मन्त्री को विधान-सभा का सत्र जितनी जल्दी हो सके बुलाने के लिए कहा 
तो उस समय मुरयमस्त्री ने यह सुकाव दिया कि सन्न 30 दिसम्बर को होने वाले उप- 
चुनावों के पच्चात्‌ बुलाना अधिक उचित होगा | घूकि यह सुझाव ठीक ही था, श्रतत: 
मैने मुख्यमन्त्री पर अधिक *बाव डालना ठीक नहीं समझा ।* राज्यपाल ने यह नी 
बहा कि “राव के लिए उस समय तक त्यागपतन्न देना श्रावच्यक नहीं जब तक वे 
दिवान-सभा में सदसे बट बल के नेता हैं |” जय राज्यपाल से यह प्रब्न किया गया 
कि क्या वे विधान-सभा का सत्र जल्दी बलाना उचित समझते हैं, तो उसके उत्तर में 
राज्यपाल ने कहा कि “वर्नेमान स्थिति में मेरे लिए मख्यमन्ती पर 27 जनवरी से पहले 
सन्न बुलाने के लिए दबाव डालना उचित नहीं क्योकि पहले ही मुख्यमन्त्री इस तिथि 
को सत्र बुलाने का विचार प्रकट कर चुके हैं। यदि बह उससे पहले सत्न बुलाने को 
तैयार नहीं तो मैं वर्तमान परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर सकता..................... 
विधान-समा का सत्र होगा उस समय विपक्ष अपनी द्ाक्ति का अनुमान लगा सकता है 
कद उस निधि के लिए केवल छः सप्ताह शेष हैं ।4१ 

इसी प्रकार पंजाए के राज्यपाल .हाँ० डी०्सी० पातते ने भी प्रकाण सिह बादल को 
उस समय विधान-सभा का सन्न बुलाने के लिए नहीं कहा जब विधान-सभा में उसका 

टूमत सनदेहजनक था | जब विधान-सभा के तीन सदस्यों ने जो सन्त के समर्थक थे 

उसका दल छीटू दिया और वे गुरनाम सिह दल से जा मिले तो उस समय प्रकाश सिद्द 
बादल का बहुमत 04 सदस्यों वाले सदन में 54 से घट कर 5 रह गया था। लेकिन 
उसके झुछ समय पश्चात राज्यपाल, ने वादल को यह सुझाव दिया कि वे विधान-सभा 
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में झपना वहमत सिद्ध करन के लिए विधान सभा का सत्र तुरन्त बुल्ामे या वे श्रपने 
समर्थकों की सहस्ताक्षर सूची दे ५७ हालाऊि राज्यपात ने मुस्यमन्त्री को इत्त बात की 
श्राज्ञा दे दी थी कि वे अपने समयंको की सहम्ताक्षर सूची दे दे लेकिन फिर भी मरय- 
मन्‍्जी मे विधान सभा का सत्र बुसाने का निरुय छिया ग्रौर उसके लिए 5 श्रगस्त 
970, वी तिथि निश्चित कर दी ।४ उमके पर्चात्‌ बादस इस बात पर भी तैयार हो 
गए थे कि सत्र 24 झुलाई, ]970 को बुलाया जाये ।% लेकिन जहा तक डा० पावते 
का सावध था' उन्होंने केन्द्रीय सरकार को सूचता दी कि वे विधन-समा का सत्र बुलाने 
घी निश्चित तिथि को ले+रु कोई समस्या गडी नहीं करना चाहते ।४3 ट 
इसी प्रकार से भोला पासवा की प्रोग्रेसिव विधायक दल वी सरकार का, जिसने 
2 सूत, 4974 को पद समाला था, 9 जुलाई [97] को उस समय विधान-सभा में बहु- 
मत नही रहा जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से उस समय प्रपता समर्थन 
धापस ले लिया जब उसने ललित नारायण मिश्र तथा लोहदान चौघरी के विरुद्ध मारत 
सेवक समाज के पैसे का दुर्पयोग करने के लिए जाच पडताल करने वाले दत्ता ग्रायोग 
को समाप्त करने का तिर्णाय किया। यह आयोग कर्पूरी ठाकुर की भुतप्रूर्ष सयुक्त 
विधायक दत की सरकार ने नियुक्त किया था । 32 सदस्यो वाले सदन मे प्रोग्रेसिव 
विघायक दल के 477 सदस्य थे श्रौर उनमे से 28 सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 
थे ४५ लेकिन राज्यपाल ते इस अ्रल्पमत सरकार को 22 जुलाई 97] तक चलने दिया 
श्रौर फिर 22 जुलाई, 97 को एक ऐसे सुख्यमस्त्री के कहने पर विधान-सभा की 
मभग कर दिया जिस का पिधघान-सभा में बहुमत सन्देहजनक था । 
इन प्दाहरणो से यह सिद्ध हो जाता है कि सन्तिमडल का विघान-्मभा में बहू 
मल न रहने पर उसे पद पर रहने दिया जायेगा या मही यह बहुत्त कुछ राज्यपाल के 
रवैये पर निर्मर करता है । उदाहरणातया पश्चचभी वगाल के राज्यपाल ने तो यह कहा 
था फि के * श्रल्पमत सरकार कग। पद पर नहीं रहने दे सरते। इसे तुरत्त विभानन्समा 
था सत्र घुता कर अपने बहुमत का प्रमाण देता चाहिए ।/?५ लेकिन बिहार, हरियाणा, 
उत्तर प्रदेश तथा पजाव के राज्यालो ने ऐसा नहीं क्या प्रीर मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने 
तो मल्पमत सरवार को पद पर रसने के लिए बजट झ्रधिवेशन का सभावसान कर दिया 
था ।/ इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मिन-भित्र मुरयभन्त्रियों के भति भिन- 
भिन्न नौति प्पनाई थी | उदाहरणतया, जब विधान-समा में चब्धमानु गुप्त का बहुमत 
नही रहा धो उस्ते उसके पद पर रहने दिया गया। उस समय राज्यपाल ने कहा कि सुस्य- 
मन्त्री का अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता चाहिये। कांग्रेस 
का विभाजन होने पर, भारतीय त्ाति दत ने काग्रेस (सत्ताहढ) की सहायता से 
सरकार बनाई । दो महीने तक भारतीय भान्ति दल की प्रत्धमत पी सरबार बनती 
रही | तैक्नि जय कांग्रेस (सत्तारूड) के स्थान पर सगठन कांग्रेस तथा जनसघ ने समर्थन 
दिया त्ञां राज्यपाल ने राष्टरूपति-शासन वी सिफारिश वर दी ४ पर्िचमी बगाल के 
राज्यपाल बा समर्थन करते हुए मोरारजी देसेई, जो उस समय वित्त मन्त्री घे, ने कटा 
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कि “डेट महीने तक मख्यमन्त्री को जब उस का बहमत नहीं था, उसके पद पर यगे 
रहने दिया जा सकता था ? यदि राज्यपाल उसे ऐसा करने देते तो वे उस पद पर रहने 
योग्य नहीं होते श्रीर यह एक प्रकार का संविधान का खुन होता ।॥/ खेक्िन जब 
बिहार के राज्यपाल बअ्रनतन्थास्यिनम श्रस्यंगर ने महामायाप्रसाद सिन्हा मस्त्रिमण्डल को 
74 दिन, तथा उत्तरप्रदेश के राज्यपाल बी० गोपाला रेट्री ने चन्द्रमानु गुप्त के मस्चि- 
मण्डल को 65 दिन तक, उनका विधान-सभा में बहुमत न होते हुए भी, पद पर रहने 
दिया, उस समय न तो यह प्रजातन्त्र की हृत्या थी और न ही बहां के राज्यपानों को 
उनके पद पर रहने के श्रयोग्य समझा गया । यहा तक कि हरियाणा के राज्यपाल 
चक्रवर्ती भी राव वीरेन्द्र सिह को विधान-समा में उन का बहुमत न होते हुए भी छ 
सप्नाह तक पद पर रहने देने के लिए तंयार थे । यह ठीक है वि बिहार वे राज्यपाल 
की उस संबंध में संसद में कांग्रेस के नेताओं द्वारा आलोचना श्रवध्य की गई ०, लेकिन 
यह बआाध्चर्यजनवा बात है कि दत्तर प्रदेश के राज्यपाल वी० गोपाला सट्री के विरद्ध एक 
गब्द भी नहीं कहा गया । 
जब सचाहूढद् दल का विधान-सभा में कुछ सदस्यों द्वारा दल बदलने के कारण 
बहमत नहीं रहता तो वया राज्यपाल को विधान-समा की बैठक होने से पहले उसे 
स्प्रिमण्टल को पद से हटा देना चाहिये या नहीं, इस प्रथ्न पर मतभेद है । भूतपूर्व 
गहमन्त्री यणवन्त राव चब्हागा ने लोकसभा में बोलते हा कहा था, कि “संबेधानिक 
कार्यपालक के रूप में राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि वया मुख्यमन्त्री 
का विधान-सभा में बहुमत है या नहीं । यदि इस संबंध में सन्देह हो तो उसे इस श्रोर 
ध्यान देना चाहिए ।भ लेकिन उस समय के विधि मन्त्री इस विचार से सहमत नहा 
थे श्रौर उन्होंने कहा कि “सरकार तथा विपक्ष के वहमत की परीक्षा केबल विधान- 
समा में ही हो सकती हे श्रीर यदि विपक्ष राज्यपाल के समक्ष श्रपने समर्थकों का परट़ 
करता है तो उसे इसको अधिक महत्व नहीं देता चाहिए ।"० क्के० संधानम का भी 
यही विचार है । वे कहते हैं, कि “यह समझना ठीक नहीं है. कि राज्यपाल का यह 
कात्तव्य है कि वह दलों की संख्या, जो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है, की 
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तरफ ब्यान दें । एक बार जब वे मन्त्रिमण्टल की नियुत्रित कर देते हैं तो उस के 
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पश्चात्‌ विधान-सभा का यह करत्तंव्य हो जाता है कि वह यह निर्गाय करें कि बया 


न्न्रिमण्दल को पद पर रहना चाहिए या नहीं । जब तक विधान-सभा बजट को रह 
करके या अ्रविष्यास का प्रस्ताव पास करके उसे पद से हटा नहीं देती तब तक बह पद 
पर्‌र 


सकता है श्रौर इससे न तो कोई कानून ट्टता है श्रीर न दी कोई परम्परा 
भंग होती है ।० 


एन ० सा० चटर्जी ने गी इस दष्टिकोणश का समर्थन किया है । उन्होंने बहा, 


कि “विवान-समभा में मस्त्रिमण्ल का बहमत ने रहने पर बहल शोर मचाया जाता है | 


हम जानते है कि ग्रस्पमत मन्चिमन्टल भी पद पर सह हैं | करल में ऐसा हृथ्रा, ग्रेट- 


ब्रिद्देन में नी ऐसा हो चुका है| यह एक श्राइचर्यजनक तऊं है कि जब तक मन्त्रिमण्दल 
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प्रतित्षरा यह सिद्ध न करे कि उसका वियान-समभा में बहुमत है, वह पद पर नहीं रह 
सवता हमारे सविधान के अयुसार ऐसा नही है । देखना यह है कि यह निर्णय कौन 
करेगा कि मन्ग्रिमण्टज़ का वियान-सभा से बहुमत है या नहीं। यह बृहना बिल्कुल 
ठीक नही है कि राज्यपाल राजभवन में बैठ कर भूठी कहानिया सुन कर यह निर्णय 
करेगा कि सस्च्रिमणदल का विधान समा में वहमत सही रहा !”** सर्वोच्च न्यायालय 
के भूतपूर्वे मुख्य स्यायावीश के० लुब्बाराब का भी यही दृष्टिकोश है। उन का कथन 
है कि मस्त्रिमण्दल को ऊेपल सत्र बरसास्त करना चाहिए जब उसका विधान-समभा मे 
बहुमत न रहे झौर इत बात का निर्शय कि सन्विमण्दत का विधान-समा में बहुमत है 
या नहीं सिवाय विधान-सभा के और कोई भी नहीं कर सकता। राफ्ट्रपति या 
राज्यपाल मन्त्रिमण्ठत को केचलछ तव ही बरखास्त कर सकते है जब उनके विरुद्ध 
प्रविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाये अन्यथा नहीं । ससद या विपान-सभा में ही 
सरकार अपने बहुमत का प्रदर्शन कर सकती है। जो सदस्य श्रपना दल बदलते हैं 
वे ससद या विधान-सभा में मतदान के समय भ्रपना निर्णय बदल सकते हैं । 7 
बिल्कुल ऐसे ही हरियाणा मे हुआ था । ९ ग्रत के० सुब्बाराब का यह विचार ठीक 
मालुम पडता है कि ससद तथा विधान सभाओं की बैठके निश्चित समय पर होती हैं 
तथा दन छाडने वाले तथा उनके सम्र्थंक प्रगता सन होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं 
शरीर सन में वे सरकार के विसरद्ध प्रविश्वास का प्ररताव ऐश कर सकते हैं। ९ एम० 
सी० चागता ४ (बम्बई उच्च न्यामाजय के भुतपूर्व मुख्य स्थायाघधीश), डा० पी० एन० 
सपरु० तथा अन्य विधि विशेषज्ञों का भी यही मत है * लोक्सभा के भूतपूर्व श्रध्यक्ष 
सजीवा रेह्ी का मी यही मत है | विधान समाझो ने श्रध्यक्षों के सम्मेलन वी अध्यद तप 
करते हुए उन्होने कहा, कि “विधान-सभा में मुरयमन्गी का बहुमत है या नहीं इस 
प्रइन का निर्णय विधान-सभा द्वारा ही किया जाना चाहिए गौर यह निर्णय राज्यपाल 
पर कमी भी नही छोडतां चाहिये कि क्‍या सन्त्रिमण्दल का विधान-सभा में बहुमत है 
या नहीं । यह निएंय विधान-समा द्वारा ही किया जाता चाहिये । जब विधान-सभा 
मन्त्रिमण्डल वेः विरुद्ध ग्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे प्रौर फिर भी मन्तरिमण्डल 
व्यागपत्न न दे त्तो राज्यपाल उसे बरखास्त कर सकते हैं ।' १९ 
हालाकि भर्वैधानिक दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत होता है, विन्‍तु यदि हम 
अनुच्छेद 64 () (2) का अध्ययन गहराई से करे तो हमे यह मालम होगा कि यह 
दृष्टिकोण ठोक नही है क्योकि इस सिद्धात को मानने का यह प्र्थ होगा कि मन्चि- 
मण्डल केवल सन्न के समय ही विधान-समा के प्रति उत्त रदायी है । इस सम्ब"्ध मे यह 
चर्चा करनी भ्रावश्यक है कि हुझ विधान सभाओं के सत्र बहत थोडे समय के लिए 
होते हैं । १ नेकित साधारणतया सरकार का हमेशा ही विधान-सभा में बटुमत बना 
रहना चाहिए और जनता को कभी भो वह अनुमव नही होना चाहिए कि सरकार का 
विधान-समा में बहमत नही है । यदि पश्चिमी बंगाल, हरियाणा तथा उत्तरप्रदेश के 
समान बहुत से विधायक दल छोड दें तो उस समय राज्यपाल का यह कत्तव्य हा जाता 
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उन की और घ्यान दे और विशेषकर उम्र समय जब विपक्ष, विधान-सभमा 
का सत्र दलाने की माग करे | यदि विधान-समा का सत्र थोड़े दिनों पदचात्‌ होते वाला 
हो तो उस समय यह विपक्ष द्वारा सत्र को मांग किए जाने पर भी उगकी उपेक्षा कर 
सकता है। यदि सत्च के आरम्म होने में काफी समय हो और यदि ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न हो जाये तो उस समय राज्यपाल को मख्यमन्त्री को जितनी जल्दी हो सके उतनी 
जल्दी विधान-समा का सत्र बुलाने का सुझाव ढेना चाहिए | यदि मुख्यमन्त्री उस सुझाव 
को न माने तो राज्यपात उसे बरख'स्त कर सकता है, और यदि राज्यपारा ऐसा करते हैं 
तो वे वंधानिक तौर से सही होगे, जैसा कि पश्चिमी बगाल में हुआ | पश्चिमी बंगाल के 
राज्यपाल की इस कार्यवाही का कलवत्ता उच्च न्यायालय ने उचित ठहराया है। ?* 
एम० स्ली० सीतलवाद, भूतपूर्व भ्रटा्नी जनरल ?” , श्रशोकसेन, भारत सरकार के 
भूतपूर्व विधि मन्त्री /, तथा एस० एन० कौल लोकसभा के भूतपूर्व सचिव ”” का भी 
यही दृष्टिकोण है । 
अप्टाचार के कारण वरखास्तगी 

यदि मुख्यमन्त्री विधायकों को स्थ्विद्ध देकर विधान-सभा में अपना बहुमत बनाये 
रखता है तो भी राज्यपाल उसे बरखास्त वर सकता है। दा० बी० श्रार० श्रम्वेटकर 
ने संविधान सभा में कहा था, कि “मन्त्री को दो कारगों के आधार पर बरसास्त 
किया जा सकता है। एक तो उसे उस समय हटाया जा सकता है जब ग्नुच्छेद 62 (2) 
के अनुसार उस में सदन का विश्वास ने रहे । दूसरे उसे उस समय हटाया जा समता 
है जब वह श्रप्टाचारी या रिब्वतसलथोर हो ...... ।" 76 इस का श्रश्निप्राय यह हग्ना कि 
विधान-सना में बहुमत होने पर भी राज्यपाल किसी सुख्यमन्त्री को उस के पद से हटा 
सकता है बययें कि यह सिद्ध हो. जाये कि वह भ्रस्टाचारी तथा रिश्वतखोर है । 
उदाहरणतवा, यदि ]96-+ में पंजाब के मुख्यमन्त्री प्रताप सिद्ठ करों, दास श्रायोग की 
रिपोर्ट पर जिस में उन्हें दोपी ठहराया गया था, त्यागपत्र नहीं देते तो राज्यपाल उन 
का विधान-समभा में बहुमत होते हुए भी उन्हें पद से हठा सकते थे, और राज्याल ऐसा 
करते तो वे अपने अ्रश्विकारों की संवैधानिक सीमा के भीतर होते। इसी प्रकार 
हरियाणा में राव बीरेन्द्र सिह की सरकार विधान-समा में अपना बद्ठमत बनाये रखने 
के लिए कुछ ऐसे दंग से कार्य कर रहो थी ?” जिसे सम्मानित नहीं कहा जा सकता था । 
हाज्यपान उस उप्र श्रावार पर ही वरखास्त कर सकते थे | लेकिन डस संबंध में यह 
चर्चा करनी आवध्यक है कि अब तक किसी भी राज्यपाल ने किसी भी मुरः्मन्त्री को 
उस प्राधार पर बर्खास्त नहीं किया है, हालांकि कुछेक राज्यपाल इस बात से पग्रवगत 
थे दि उन के मुख्यमन्धी अप्य थे ॥ 


2 


जब कना भी कोई राज्यपाल किसी भी मन्व्िमण्दग णो इस आधार पर 
बन्खास्त करता है कि उस 


निर्गाव घ्वन्तिम होगा और इस 


का विधान-सभा में बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल का 
बरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती | 
जब पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने श्रजय मुकर्जी के मस्दिमण्टल को बरखास्त क्रिया 
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तो उस समय उसके निशेंय के विशद्ध कलकत्ता उच्च न्‍्यायातय मे प्रपीय की गई थी । 
न्यायाधीश बी०सी७ मित्रा ने झ्पना निएंय देते हुए कहा कि सवियान के अनुच्देद 64 
(!) के अनुसार सन्त्रिमण्डल को बरखात्त करने तथा नियुतत्र करने के लिए राज्यपात 
के पास पूर्ण तथा झ्रसीमित भ्रधिकार हैं। निर्णय मे यह मी कहा गया है. कि ग्रनुच्छेर 
64 (]) में यह व्यवस्था की गई है कि मनन्‍्त्री उस समय तक पद पर बने रहेंगे जब 
तक राज्यपाल चाहेगा श्रौर उसके इस झ्धिकरार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। 
राज्यपाल किसी भी समय सन्त्रिमण्डल को बरखास्त कर सकता है| प्रनुच्छेद [64 (2) 
के प्रनुमार मल्त्रिमण्डल सामुहिक रूप से विवान-पमा के उतति उत्तरदापी है परस्तु इग्र 
का अर्थ यह नही है कि इस अनुच्छेद के कारण राज्यपाल द्वारा सॉस्नयों को बरखास्त 
करते के भ्रधिकार पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं। अमुच्छेद 64 (2) मे जो सामूहिक 
उत्तरदायित्य की बात वही गई है उसका श्र केवल यह है कि मन्च्रिमण्ठल विधान- 
सभा में बहुमत रहने तक झुपने पद पर रहेगा | परन्तु सविधात में विधान-सभा को 
यह भ्रधिकार बही नहीं दिया गया कि वह सन्न्रिमण्डल को पद से हटा सके या बरखास्त 
कर सके । मुख्यमन्त्री को नियुक्त करने तथा उसकी सलाह पर श्रन्य मन्त्रिया को 
नियुयत करने तथा उन्हें उनके पद से हटाने वा अधिकार अनुच्छेद [64 (।] के ग्रनुसार 
केवल राज्यपाल को ही दिया गया है । इस अधिकार पर कोई प्रतिबस्ध नहीं है| 
राज्यपाल को प्रनुच्छेद 65 (]) तथा भ्रनच्छेद 30 द्व।रा कुछ नियुक्तिया करने के 
प्रधिक्गार दिए गए हैं जिन पर कुछ प्रतिबत्ध लगाए गए हैं भौर इन अ्रधिकारो के प्रयोग 
को कुछ परिस्थितियों मे घुनौती दी जा सकती है| लेविन अनुच्छेद 464 (4) के अ्रवीन 
जो मन्त्री मण्डल की बरखास्त करने की शक्तिया दी गई हैं उन्हें चुनौती नहीं दी जा 
सकती । 7 

प्रनुच्छेद १56 के अधीत घरखास्तग्री 

यह श्रावश्यक नही कि राज्यपाल मन्त्रीमण्डन को हटाने के लिए अनुच्छेद [64 

() द्वारा दी गई शक्तियों का ही प्रयोग करें | राज्यपान श्रनुच्छेद 356 के अधीन यह 
रिपोर्ट कर के कि राज्य वा शासन, सविधान की धाराशों फे अनुसार नहीं चल रहा 
मन्त्रीमण्डल को बरखास्त करने की सिफारिश कर सकता है। यह रिपोर्ट राज्यपाल उस्त 
समय भी भेज सकता है जब मन्विसण्डल को विवान-संमा वा विश्वास आस्त हो । 8958 
में केरत में मम्बुइरीपाद के मत्नरिमण्डल को, 968 में हरियाणा में राव बीरेन्द्र सिह के 
मन्त्रिमण्डल को, 970 में उत्तर प्रदेश मे चरण सिह के मन्निमण्डल को इसी प्रकार 
से बरखास्त करने की पिफारिश की गई थी, हालाकि उन का विधान सभाग्रों में बहुमत 
धू[ । इस सबन्ध में इस बाल का भी ध्यान रसना चाहिए कि अनच्येर 356 के अपोय 
राष्ट्रपति भ्पनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है उसके श्रौचित्य को न्यायालय में चुनौवी 
नही दी जा सकती झौर राज्यों मे सर्वेधानिक मशीनरों के विफल होने की वही भो 
परिभाषा नही दी गई हैं लेक्ति प्रशासनिक सुधार शभ्रायोग मे दौचे लिखे तोन भ्ाषार 
दिये है जिनके कारस प्रान्त में राष्ट्र पति-शास्तन लागू किया जा सकता है. 7१ 
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]. जहा पर मन्न्रिमण्दल के त्यागपत्न देने पर, नये चुनाव किए बिना नया 
मन्त्रिमण्दल न बन सके, या जहां पर विधान-सभा का बहुमत दत सरकार 
बनाने से इन्कार कर दे और अन्य दलों को मिली जुली सरकार न बन 
सके । 
जहा पर विबविवत्‌ ढंग से नियुकक्‍तत मन्त्रिमण्टल संविधान की बाराश्रोंका 
उललघन करे झौर सविधान द्वारा दी गई शवितयों का असंवंधानिक ढंग से 
प्रयोग करे भर इस सवध में दी गई चेतावनी की शोर भी कोई घ्यान 
नदे। 

3, संविधान के कुछ श्रनुच्छेदों के श्रधीन क्रेन्द्रसरकार, राज्य सरकारों को 

जो हिंदायते दे, उन्हें सरकार मानने से इन्कार कर दे । 

प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वय यह स्वीकार किया है कि यह सूची पूर्गों नहीं 
है और इन कारगो के अतिरिवत भी कुछ और कारगा हो सकते है जिन के श्राधार पर 
राज्यपाल सर्द वानिक मधीनरी के विफल होने की सिफारियथ_ कर सकता है जैसा कि 
उत्तर प्रदेश में 970 में हझ्मा था । वहाँ पर ययपि चरण सिह के साथ विधान-समा का 


।> 


बहमत था लेकिन फिर नी राज्यपाल ने उस त्यागरपन्न देने के लिए कहा |" ऐसा 
राज्ययाल ने इसलिए किया वयोकि काग्रेस (सत्तारूद) जो कि चरण सिद्द की मिली जुली 
सरकार में सवसे बा दल था, उसने सरकार से श्रपना समर्थन वापस ले लिया श्रौर 
उस दल के मन्त्रियों ने मुख्यमन्त्रो के कहने पर त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया। 
जब मुख्यमस्तों ने राज्यपाल से यह सिफारिय की कि उन्हें बरखास्त कर दिया जाये 
तो राज्यपाल ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा। जब मुग्यमन्त्री ने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया त्ञा राज्यपाल ने सर्वधानिक मथीनरी बिफल होने की सिफारिय कर 
दी और मुख्यमन्त्री का इस बात को भी थश्राज्ञानही दी कि वह विधान-सभा में श्रपना 
बहुमत सिद्ध कर सके जिसका सत्र केबल तीन दिन पश्चात्‌ 6 ग्रवतबर, 970 को 
होने बाला था। राज्यपाल की सिफारिय के श्राधार पर 2 श्रव्तूबर, 972 को जब 
विधान-सना की बैठक नें केवल 72 धण्टे थेप रह गए थे राष्ट्रवति-शासन लायू कर 
दिया गया, हालांकि चरग्ा सिह 24 घट्टे में विधान-समा का अ्रधिवेशन बुलाने को तैयार 
थे | इससे यह्त सिद्ध होता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्वपाल मुख्यमन्त्री को 
उस समय भी बररस्टाम्त मारने की सिफारिश कर सकता है जब उसका विधान-सभा में 
बहुमत हो और बढ ऐसा लतख भी कर सकता हैं जब बिधवान-सभा का सत्र होने बाला 
हो । इस प्रकार से बह राज्यपालों, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा अध्यक्षों के सम्मेलन 
की इस सम्बन्ध में वो गई सिफारिशों का उल्लंघन कर सकता है | 

यह एक झाय्चर्यजनक बात है कि उन्तर प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति-शासन की 
सिफान्सि करते समय, राष्ट्रपति को अपनी स्पोर्ट में लिया था, कि "मन्य्रियों को 
हटाने या सस्निमण्टल की पुन, रचना करने में मिली जुली सरकार के सस्यमन्त्री को एक 
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भ्रव यह प्रश्न उठता है कि जब मिली जुली मरकार के प्रमुख दल ते सरवार से 
समर्थन वापस लिया झौर उसके मस्त्रियों ने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया तो 
राज्यपाल के लिए यह कहा तक उचित था कि वे मुर्यमन्त्री से त्यागपत्र देने को कहे | 
राज्यपालों थी समिति ने दस प्रश्न पर विचार क्या था कि मिली जुली प्रकार मे 
मतभेद होने पर यदि मुरयमसन्नी झपना त्याग्रपन्न दिए बिना अपने साथी मन्दत्रियों के 
त्यागपन्र की माग करे जिन के साथ उसका मतमेद है जैसा कि उत्तर प्रदेश मे चरण सिंह 
ने क्या तो उत्त समय राज्यवाल क्‍या पय उठाएँ ? इसके उसर में राज्यपालों की 
समिति ने कहा, कि “मभित्री जुली सरकार में मुरयमन्त्री की प्रग्नता का ग्राधार राज- 
नीतिक दलो का आपसी समभझौत, होता है । उब शुरप्रभन्‍ती उस एुक दग का होता है 
जिसका विधान-समा में बहुमत है तो उस की अग्रता नि सन्देह होती है । मुख्यमन्त्री, 
मन्त्रिमण्डल के भेहराब की डाटहोंता है लेक्नि ऐसा केवल उसी परिस्थिति मे 
होता है जब उसका विधान-सभा में बहुमत हो और उसके साथियों मे एकता हां । 
इसलिए मिल्री जुली सरकार वा मुख्यमन्त्री, राज्यपाल को अपने मन्बियों की 
नियुवित तथा उनकी बरसास्तगी बे सम्बन्ध भे ऐसी सिफारिश नहीं कर सकता कि 
मन्त्रिमण्डल रूपी भेहराव टूट जाये ग्रौर फिर भी वह मुध्यमत्त्री के पद पर रहने वा 
दावा करे | यह स्पष्ट है कि वह अपने पद पर रहते हुए सयुक्त सरकार भे प्रनेक 
राजनीतिक दलों के मन्त्रियों को वबरसाहते करके सयुकत सरकार को नहीं तोड 
सकता | 
यदि सयुकत सरकार के कुछ दलो के मन्त्री स्वव अपना त्यागावद्ध दुख बिता पर 
दे दें कि उतंका मण्यमत्त्री के साथ मतभेइ है तो उम्र परिस्थिति मे मुस्यमन्‍्त्री के लिए 
त्यागपत्न देता आवश्यक नहीं । यदि मन्त्रियों के त्यागपत्रा के कारण उप्के विघान-सभा 
मे बहुमत पर प्रमाव पटता हो तो उप्तसे यह श्राशा की जाती है कि विधान-समा में 
अपने वहुमत को सिद्ध करने के लिए वह राज्यपाल को जितनी जल्दी हो सके सत्र बुलाने 
की प्िफारिश करेगा [8 
जहाँ दक सपुक्त सरकारो के मुर्व मन्त्रियों का सम्बन्ध है, वे पाँच श्रकार के हा 
सकते हैं 
[ ॥) दो दलो की सयुवत्‌ सरकार म्रे मुख्यमन्त्री का दलों में से बडे दल का 
हि हो सकता है जैसे पजाव में जनसघ-प्रकाती मिली जुली सरकार मे 
प्रकाश सिंह बादल (अकालो दल), उडीसा में 2960 मे काग्रेस-गणतत्त 
परिषद्‌ की सरकार में हरेड्रप्ण मेहताब (कांग्रेस), स्वतस्त्र-्जन काप्रस 
सरकार में झ्रार एन सिहदेव (967) का सम्बन्ध दोनो दलो में से 
बडे दल से था । 
(2) दो दलो की मिली जुली सरकार मे मुख्यमन्त्री छोटे दल का हो सकता है, 
जैसे 970 मे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-मारदीय श्रातिदल की सरकार में 


चरण सिंह की यही स्थिति थी । 
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(3) ब सोंकी संयुक्त सरकार में मख्यमन्त्री सबसे वड़े दल का हो 
सकता है, जेसे 970 में उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन नारायण सिंह तथा 969 
में केरल में श्रच्युता मेनन । 

(4) अनेक दलों की संयुक्त सरकार में मृख्यमन्त्री सबसे छोटे दल का भी हे 
सकता है, जैसे 967 में पश्चिमी बगाल में श्रजय मुकर्णी या 972 में 
उड़ीसा में विश्वनाथ दास (वह अकेला निर्दलीय था)। 

(5) दो से अ्रधिक दलों की मिली जुली सरकार में मुख्यमन्त्री न तो सबसे बड़े 
दल का हो गौर न ही सबसे छोटे दल का, जैसे 960 में केरल में पटुठम- 
थानू पिल्‍ले /* तथा 97] में चेलात श्रच्युता मेनन । ४” 

(6) दोयादोंसे श्रधिक दलों की ऐसी सरकार का मुख्यमन्त्री, जिसका 
विधान-सभा में बहमत किसी ऐसे दल के समर्थन पर श्राधारित हो जो 
सरकार में झामिल नहीं है, जैसे 967 में पजाब में जनता तथा रिपब्लिकन 
पार्टी की सयुकत सरकार में लच्छुमन सिह मिल, तथा ॥969 में वेररल में 
भारतीय वाम्युनिस्ट पार्टी, मूस्लिम लीग, इण्टियन सोशलिस्ट पार्टी, केरल 
काग्रेस की संयुक्त सरदगर में चेलात श्नच्युता मेनन।॥। इन सरकारों के 
समर्थन कांग्रेस वाहर रहते हुए कर रही थी |] 

डा० गोपाला रेड्डी द्वारा श्रपनाए गए नये सिद्धांत के श्रनुमार ऐसी किसी भी 

संयुक्त सरकार, जिसका विधान-सभा में वहमत है, अ्रपे मन्त्रियों भें मतभेद होने 
श्रववा उमके त्यागपत्र दे देने से कोई संबंधानिक संकट पैदा नहीं होता, वर्योकि उन 
परिस्थितियों में मुख्यमन्त्री को विधान-समा में वहमत सिद्ध करने के लिए कहा जा 
सकता है जैसा कि पजाव, /" परिचमी बंगाल १? तथा उड़ीसा ! में किया गया था। 
इसी प्रकार यदि दो या दो से अधिक दलों की श्रल्पमत सरकार हो, जिसका कुछ द 
सरकार में शामिल हुए बिना समर्थन करते हों तो उसे भी उस समय विधान-सभा में 
वहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकाता है, जब वे दल अपना समर्थन वापस ले लें । 

सका अभिप्राय यह है कि जब चरण सिह दी सरकार से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस 
दिया, उस समय यदि उस दल के मन्सत्री त्याग्रपत्र दे देते तो कोई भी संवंधातिक संकट 
पैदा न होता श्रौर मुस्यमन्त्री से कहा जा सकता था कि वह विधान-सभा में श्रपना 
बहुमत सिद्ध करे | उदाहरणतयबा चरण सिह के मामले पर बी० गोपाला रेट्दी के तर्व 
का समर्थन करते हुए भृतपूर्व विधि मनन्‍्त्री अशोक सेन ने लोकसभा में कहा वि पंजाब सं 
जब जनसघ ने बादल सरकार से श्रपना समर्थन बरापस लिय्रा तो उस समय संवेबानिक 
संकट इसलिए पंदा नहीं हुआ क्योकि जनसंघ के मन्दत्रियीं ने त्यागप् दे दिया था। 
लए सरकार विधान-समा की बैठक होने तक पद पर रह सकती थी” श्रौर 
संमवत: वही तक चरण सिह की सरकार पर नी लागू हो सकता था । 

लेकिन उत्तर प्रदेण में वाज्तविक संदःठ टसलिए उत्पन्त हश्वा क्‍योंकि काँग्रेस दल 

जो चरण सिद् की सयुक्त सरकार में प्रमुख दल था, उसने सरकार से अपना समर्थन तो 
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पापस से लिया तेकित उस दल दे मन्त्रियों ने त्यागपश्न देने से इस्क्रार कर दिया। 
यदि हम इस तक को मान ले तो फिर प्रइत यह पैदा होगा कि यदि जनसघ के मी भी 
पंजाब में स्थागपन्न देने से इस्रार वर देते श्रौर उत्तर प्रदेश म जेसे कांग्रेस ने समर्थन 
वापस लिया था वंसे ही पजाय मे जतमघ वादल मन्ध्रमण्ठल से समर्थन वापस्त ल लेता 
ता क्या हाता ? क्या यह एक बंता ही सर्वधानिक सकट नहीं होता जेंसा कि उत्तर 
अदेस में हुआ था, सिवाए इसके कि परणायर में यह माटक सरकार में सम्मिलित दाना 
दा में मे छोटे दल द्वारा फिया जाता जब वि उत्तर प्रदेश में यह ताटक सरकार मे 
सम्मिल्तित दोनों दला मे से बड़े दल द्वारा किया गया था। दस श्रन्तर का भहत्त्व भी 
उम्र समय धूमिल पड़ जाता है जब हम मत्त्रिमण"टत से समथत बापग लेने पर, उगगा 
या प्रभाव पड़ता है, उसकी पझोर ध्याम दे । दोना ही ग्रावों मे घॉन्द्रमश्दल से सवर्धत 
वापम लेन के परिणामस्वरूप, मुख्यमन्ती का विधान-सभा में बहुमत समाध्त हो जाता 
प्रौर ऐसी परिस्थिति से यदि मुस्यमत्त्री श्रपनते पद पर रहवा चाहता है तो उठते चाहिए 
कि वह विधान-्सभा में श्रपता बहुमत रिख्ध करे था त्यायपत्र दे दे। श्रत दो दलों वी 
सयुतत्त सरफार मे चाहे छोटा दल, गरवार से श्रपता समयन वायरस ले! या बडा दल 
उम्तरा सरप्रार पर सप्तान प्रभाव एड़ता है ) श्वेत यह सिद्धात टीफह नगही माजुप्त पतला 
कि सेयुततर सरकार भे यदि बड़ा दते सरवार से ग्रयना समर्थन वापस ले ले और दम 
दल 3+ मनती त्यागपन्न न दें तो मुख्यमत्त्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। साथपाई ते 
चरण शिह के मामल पर टिप्पगी करते हुए कहा था, कि “उत्तर भ्रपेश के राक्‍ट ने 
मन्त्रिमण्दल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धाव को एक घातक झटका दिया है । 
प्रत्येक मन्त्रिमण्ठल में कुछ मनन ऐसे मिल जाएँगे जो मुण्यप्रन्त्री वी पीठ में छुरा 
पौंपने के लिए तैयार हागे भौर जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाकर यह कहने को 
तैपार होगे, कि “मेरे राय कुछ सदस्य हैं । वेन्द्र तथा प्रातों मे कोई भी ब्यवित झरने 
साथ कुछ सदृस्पों वी लगा सता है-क्या उत्त व्यक्ति को यह प्रोत्शाहत दना उचित 
होगा कि घूँकि तुम श्रपने प्रधायमस्त्री या मुर्यमन्त्री के विदद्ध हो, श्रत मैं उस प्रवात- 
मस्त्री या मुण्यमस्त्री को बरपाहत कर दूंगा । उत्तर प्रदेश में राज्यपात ने विल्कुत यही 
किया है | वहा पर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात को नष्ट कर दिया गया है। 
लेविनत वुद्ध ध्यक्षितयों को इस बात की प्राज्ञा देवा कि वे राज्यपात के घर जाकर यह 
कहे, कि “मेरे साथ कुछ प्रनुयायी हैं, शाप मुख्यमन्त्री को चरसारत कर दें” यह बहुत 
सतरमाक गिद्धात है [४० 

शत चरण सिह के मामले मे राज्यपाल वो मुख्यमन्धी रे त्यागपत्र देने के लिए 
नहीं वबहना चाहिए था। लेडिन चरण सिंह से यह बहा था सत्ता था कि वह विधान- 
सभा में भ्पता बहुमत सिद्ध करें। 

दृप्त सिद्धात वो इसलिए भी नहीं माना जा राकता क्योकि इस रिद्धात को भानने 
वा पशर्थ यह होगा वि गयुतत ररवार मे मुख्यमस्त्री श्रपने पद पर उस समय सके नहीं 
रहेगा जब तक उसका विधान-समा से बहुसत है (विप्ष में भी बुछ सदस्य ऐसे हो 
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सकते हैं जो मख्य मन्‍्ची के समर्थक हों) वल्कि केवल उस समय तक पद पर रहेगा जब 
तेक संयुक्त सरकार में सम्मिलित वड़ा दल उसे चाहेगा ग्रौर यह संविधान के शभ्रनुच्छेद 
64 (2) का उल्लघन है । 

इस सिद्धात की वेत॒की उसे समय झ्ोर भी स्पष्ट हो जाती है जब हम इस तथ्य 
और ध्यान दे कि आरम्भ में चरगा सिंह के झेल दल ने अ्ल्यमत की सरकार बनाई 
और दो महीने के पदचात काग्रस (सत्ताखढ) ने मन्व्रिमण्डल मे शामिल होकर सथुक्त 
सरकार वनाई । जिस समय काग्रेस (सत्तारूढ) ने अपना समर्थन वापस लिया तो 
चरगा सिंह सरकार की स्थिति पहले जैसी ही श्रत्यमत सरकार की हो गई थी । यदि 
चरण सिद की श्त्पमत सरकार बनी रहती तो वया कांग्रेस (सत्त रूड) अपना संमर्थन 
वापस लेकर उसे सरबंतर को उसदा पद से हटा सकती थी, विशेषकर उस समय जब 
काग्रेन (सगठन), स्वतन्त्र, जननथ जिनको संख्या कांग्रेस (सत्ताझछू) से श्रधिक थी 
उनका नमर्थन करने को तेयार थे | क्या यह एक ब्राध्चर्य जनक नहीं है कि कांग्रेस 
सत्तारूढ़) जो कुछ सरकार से बाहर रह कार नहीं कर सकती थी बह उसने सरकार 
शामिल होकर कर दिया । यदि वह सरकार में घामिल नहीं होती ता राज्यपाल भी 
इस प्रकार से संविधान की देतुकी व्वास्या नद्गी कर पाना । 

हालाकि श्रनुच्छेद 64 () के श्रवोन राज्यपाल, मन्निमण्शल को वरखास्त कर 

सकता है भ्रौर इसे श्रनुच्छेद 356 के श्रवीन भी उसे वरखास्त करने की सिफारिश कर 
सकता है, लेकिन दिवे बिहार के भूतवर्त्र राज्ययाल तथा लोकसभा के 
भूतपूर्व श्रध्यक्ष, श्री ध्रनन्वास्थिनम श्रय्यगर के निम्नलिखित परामर्श का श्रनुसरण करे 
तो बेहतर होगा । उन्होंने कहा, कि 
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“राज्य के स्ववानिक् कार्यवा लक के रूप में राज्ययाल का यह कर्तंव्य है कि 
वह संविधान की व्यास्था प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिए करें न कि उसे 
खनरे में टालने के लिए । राज्ययाव को सरक्षार की निम्रुतवित करनी 
चाहिए और उसे उस समय तक बरखास्त नहीं करना चा हुए जब सता 
के इसके पीछे कोई ठोस कारण न हो । मन्त्रिमण्णल की जड़ों से मिट॒टी 
निकालना संविधान के श्रनुसार नहीं है । राज्यपाल का प्रजातन्त्र को रक्षा 
करनी था हुए, उसे नप्ट नहीं करना चाहिए .. ... ...राज्यपाल को अपने 
पद का प्रयोग राजनेतिदा टप्टिकोगा के श्राधार पर नहीं करना चाहिए! ॥४ 

अन्त में बह कहा जा सकता है क्विजब तका राज्यवाल प्रजातन्तवात्मक ढंग 

से निर्वाशित मन्व्रिमण्दल को समर्थन, रचनात्मक परामर्ण द्वारा नहीं करते, श्रौर जब 
वे लुयाठ के माध्यम से बनी हुई सरकारों को गिराने री साजिश में जामिल होते 
रहगे तब नथवा भारत में प्रजानन्तर दा भविष्य बल्ुवत छूमि लेट 
सग्यमन्दधी को वरखास्तगी के परिणाम 
ऊूब किमी मनन्‍्त्री को वस्सास्त किया जाता है तो उमका शन्य मन्तियों पर कोर्ट 
दि मसस्यमन्द्री को वरखास्त दिया जाए तो उसका प्रभाव 
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प्रवस्य ही सारे मन्त्रियों वर पहला है क्याडदि मुह्यमस्त्री को बरखास्त करने 
का प्रमाव अन्य मन्त्रियों पर लगभग वही होता है जो उसके त्यागपत्र या उस्तकी स्त्पु 
का होता है । केन्द्र मे ग्रव तक दो भ्रघानमन्त्रियों जवाहरलाल नेहरू तथा लाल- 
बहादुर श्ञास्त्री कौ मृत्यु उतके पद पर रहते हुए हुईं थी और दातों ही बार 
गुलजारीलाल नन्दा को, जिसका स्थाम मन्त्रिमण्डल में दूसरे नम्बर पर था, वाम- 
चलाऊ सरकार का प्रधान॑मन्त्रों बवायां गया तथा पन्प मन्त्रियों को दोबारा उनके पद 
की दापथ दिलाई गई। इसी प्रकार [96] में बिहार में श्रीकृष्ण मिन्‍्हा», 969 में 
तमिलनाडु में प्रत्तादुरईश8 तथा [973 में राजस्थान में बरफृतउल्नाखा की मृत्यु के 
परचात्‌ कामचलाऊ सरकारों की तिधुवित की गई तथा उन सरकारों में सम्मिलित 
अन्य मन्त्रियों को दोवारा उनके पदों वी शपथ दिलाई गई | जब कमी भी राज्या में 
किसी मुख्यमन्त्री ले त्यागपन्र दिया तो उस समय भी इसो पद्धति का भ्रनुसरण किया 
गया । उदाहरणानया 964 में पजाब भे जब दास झायाग की रिंपार्ट के कारण सरदार 
प्रताप मिंह करो ने त्यागपत्र दिया तो उस समय गोपीचन्द मार्भव को कामचलाऊ सरकार 
वा मुख्यमन्त्री शनाया गया था तथा सारे मत्नियों ने दोबारा अपने पदों की छप्रथ 
ली थी। जब कामराज योजना के अधीन छ मुस्पयमन्त्रियों ने त्यागपत्र दिए तो उस 
समय भी इसी प्रधा का अनुसरण ्या गया था। 


परन्तु वुछ उदाहरण ऐसे मी मिलते हैं जहाँ पर इस सिद्धात का पालस नहीं 
किया गया | उदाहरणत्या 963 में पश्चिमी बगात' में जब विधान चन्द्र राप की 
मृत्यु हुई हो उस समय उतका मन्विमण्डन ज्यों का त्या अपने पद पर काम करता 
रहा तथा पश्चिमी बगाल के राज्यपाल ने नये मन्व्रिमण्डल की नियुक्ति तक उन्हें काम 
करते रहने को कहा । परन्तु ऐसा पभनुमव किया जाता है कि मन्त्रियों ने राज्यपाल 
को यह यूचना दी वि पी०्सी० सेव जा मल्त्रियों मे सब से वरिष्ठ मन्त्री है, वे मुत्यमन्मी 
के कार्यभार को बसे ही सभालेगे जैसे वे उत्त समय समाला करते थे जब विधान च॒द्र 
राय कभी विदेश जाते थे । इसी कारण समाचारपसों ने यह समाचार प्रकाशिकभ कर 
दिया कि पौ० सी० सेन ”कायवाहक मुस्यमन्त्री” नियुयत्त कर दिए गए ॥५५ इसी 
पद्धति का घनुमरटा 955 मे पैप्सू मे तथा 956 में मध्य प्रदेश में वहाँ के मुग्यमन्त्रियो 
की मृत्यु होने पर किया गया था।” इन राज्यों में मन्नरिमण्डलो को दोबारा पद को 
शपथ नही दिलाई गई तथा ग्रौपचा रिंक ढग से घह मुख्यमन्त्री की मृत्यु होने के पश्चात्‌ 
भी भपने पदों पर बचे रहे । इस सबंध में यह प्रश्न उठता है वि पश्चिमी बगाल, पप्पू 
तथा मध्य प्रदेश के राज्यपातों का व्यवहार वहाँ तक सर्वेघानिक था। इस राबध में 
एक दृष्टिकोण तो यह है कि मुस्यमन्नी की मृत्यु होने पर मन्निमण्दल भी स्वस ही 
तुरन्त भग हो जाता है ठया राज्यपाल का यह कत्तब्य हैं कि वह का्यंवाहुक मन्निमण्टन 
को दोबारा पद की दापथ दिलाए | देश के बटवारे से यहले एक बार यह प्रश्य उठा था 
कि क्या मुस्यमन्दी के बरसात होने पर सारा मसन्निमण्डल भंग हो जाता है था नहीं, 
तो उम्र समय यह निर्णय दिया गया था कि ऐसा होने पर सादा मन्चरिमण्डल मग हो 
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जाता है । 
परन्तु दूसरी विचारधारा के लोगों का बह दृष्टिकोण दै कि “मुख्यमस्त्री को 
मत्य होने पर सारा मन्न्रिमण्डदल भंग नहीं हा जाता । प्रत्येक मन्त्रा विवान-सभा के 
प्रति व्यवतगत रूप से उत्त रदायी है तथा वह व्यक्तिगत रूप से ही राज्यपाल को परा- 
मर्द देता है जिस पर राज्यपाल कार्य करता है...... इस दृप्टकाएं के विचारक यह 
सममभते है कि पबव्चिमी वगाल के राज्यपाल ने नश मन्त्रिमण्डल बनाने तक मन्च्रियों को 
काम करते रहने का परामर्ण देकर सर्वधानिक दृष्टि से टीक कार्य किया ।/१५ यदि इस 
सिद्धात को उचित मान लिया जाए तो इस का श्रर्थ यह होगा कि मुख्यमन्त्री को 
वरखास्न किए जाने का अन्य मन्त्रियों पर कोई प्रमावच नहीं पशता । परन्तु इस सिद्धात 
को स्वीकार करना बड़ा कठिन है क्योंवि इस सिद्धात का मानने का परिणाम यह होगा 
कि मुख्यमन्त्री के बरखास्त दए जाने पर भी अन्य मन्त्री उन के पदों पर कार्य करते 
जहेगे और यह स्थिति हास्यजनक है । दूसरे, इस का एक परिणाम यह होगा कि मुख्य- 
मन्‍्त्री अपना त्यागपत्न देकर अपने मन्त्रिमदल की दोबारा रचना नहीं कार सकेगा। 
तीसरे, जब वह व्यक्त अपने पद से त्यागपत्र दे दे जिस की निफारिश पर श्रन्य मन्त्रियों 
की नियुवित की गई है तो फिर वे उन के पदों पर कैसे रह सकते हैं। ब्रतः दा० राव 
का यह बिचार ठोक मालूम पड़ता है कि मुख्यमन्त्री की मृत्यु होने पर ग्रन्य मन्त्री पद पर 
नही बने रह सकते ।?? वहाँ पर यह चर्चा करनी भो आवश्यक है प्चिचमी बगाल के मुख्य- 
मन्त्री अजय मुकर्जी ने अपने त्यागपत्र में राज्यपाल को लिखा था, कि “मैं पश्चिमी बगाल 
के सुख्यमन्त्री के पद से त्यागपत्न देता हूँ । चूँकि मन्त्रिमंडल की नियुक्ति मेरे परामर्थ 
से की गई थी अत: मेरे त्यागपत्र के परिगामस्वकप मेरा मन्त्रिमण्डल भी भग हों 
जाएगा ।/?7 
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लोकसभा डिपरेट्स', चौथी श्रुसतरा, वॉलयूम 9, नग्बर 6-0, नवस्वर 23, 967, 
कॉलम 2330 
४ राईग्स क्रॉफ इण्टिया', नवम्वर 7, 967, पृष्ठ | 
पद स्वेट्समेन 7, न्‍वचग्गर 22, 967 पृष्ठ ] 
*द्वि हिन्दुस्तान टाइग्सा, नवन्वर 23, !967, एष्ठ | 
"लोकसभा टिदेट्स' चौथी श्र ला, वॉनयूम !0, नम्बर 7-, दिसम्बर 4, 967, 
कॉलम 4556 
बद्दी । 
अशोक सेन, वही, कालम 307 
कृष्णचन्द्र पन्‍्त, वही, कालम 407 
कुछ समय तक कार्यस का विभाजन होने पर श्रीमती इच्द्रागाघी की सरकार ब्रल्पमत होते 
हुए भी अपने पद पर इसलिए बनी रही क्योंकि लोकसभा में इस की सरकार के विरुद्ध 
अदिश्वास का प्रस्ताव पास नहीं किया गया । 
बुशियन रिकाइर!, अप्रेल 30 मई 970, पृष्ठ 9522 
“लोक सभा डिवेग्स', चौथी श्र सला, वॉलयूम्‌ 40, नम्वर £5]0, नवग्वर ॥9, [970, 


ट्डी श्रॉफ च्टैट गवरनेमेट्स!, बाज बूम 3, नम्बर 3; जुवाट , 


38. 
39. 
40. 
4. 
42. 


44. 


45. 
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कॉलम 423. 
ब्टी, कालम 382. 
बह्दीः कलम 307. 


वही । 
वही; कॉलम 379-380. 
एच० एस० सुकर्जी द्वारा उदथुन, लोकसभा टिवेद्स', चौथी श्रृंखला वॉलयूस 0, नन्‍्यर 


]-0, दिसन्वर 4, ]967, कालम 43564, 

स!शित दल, कांगस मोच ने संयुवत विधायक ठल के उन 3] समथ्कों को जिन्‍हंनि संयुक्त 
विवायक दल छोटा था, राजभवन में राज्यपाल फे सामने यह दिखाने के लिए पेश किया कि 
]72 सदस्यों दाले विधायक ढल का, जिस का नेतृत्व महामायाटसाद सिन्हा कर रहें हैं, तब 
विवान-सना में वहुमत नहीं रहा (दि हिन्दुस्तान दारस्स , नवम्बर 5, 967, पृष्ठ 5)॥ 
लेकिन वहां फे राज्यपाल अय्यंगर ने फिर भी मुख्यमंत्री से विधान-सभा की बेटक तुरन्त 
उलाने को नहीं कहा । राज्ययाल ने मुख्यमम्धी के टस परामर्श को मान लिया कि विवान- 
सभा का सत्र )8 जनदरी ]968, का बुलाया जाये। इस का श्रर्थ यह था कि विधान-सभा 
में बहुमत न रहने फे 72 दिन पश्चात सत्र दुलाया गया । 

वही; नव वर 29, ]967, पृष्ठ 5. 

जब भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा प्रजा सोशलिस्ट दल के कुछ संदरयों ने प्रोयसिव विधायक 
दल (जिस में कांग्रेस, भारतीय कन्यूनिस्ट पार्ती तथा ग्रजा सोशलिस्ट पार्टी शामिल थे) की 
सरकार से समर्थन वापस लिया तो उस समय संयुबत सोशलिस्ट पार्टी के नेता रामासन्द 
निद्धारो ने राज्यपाल का ध्यान श्स ओर ढिलाते हुये लिग्या कि बव प्रोग्रेसिव विधायक दल 
की सरकार का विवान-सभा में वहुमत नहीं रह्ा। उस समय राज्यपाल ने उसे विवान-सभा फे 
उन सदस्यों की यत्री मेजने को कहा जो प्रोग्रेसिव विधायक दल की सरकार फे विरुद्ध हैं। 
राज्यपाल ने पत्रकार्रों को यह भी कहा, कि भोला पासवान शास्त्री की सरकार का विवान- 
सभा में बहुमत दे या नहीं इसका निर्णय फेवल बजिवान-सभा में ही किया जमा सकता है । 
भारतीय सान्यत्रदी ढल ने जो सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, उससे सरकार के 
अस्तित्व को कोर्ट टर नहीं । जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि वया वह विधान-सभा सत्र 


पु 


सल्‍्दी ही बुलायंग तो उन्होंने कष्टा कि विधान-सभा का सब श्रमी नहीं डुलाया जायेगा । 


(दि सवदसमेना, जुलार 7, 97], पृष्ठ . 

(आर) जब वांस्स के विभाजन के कारण चब्द्भानु गुप्त का विधान-सभा में बहुमत नहीं 
रदा तो उस समय चरण सिंध ने राज्यपाल का इस शओ्रोर ध्यान दिलाने दये एक पक 
लिस्या था जिसके उत्तर में राज्यपाल ने चरण सिह को लिखा, कि “मख्यप्रस्त्ी का 
वियान-सभा में बहुमत दे या नहीं इस का किये पेच्ल व्थानन्सग्ग भे हो हो सकता 
है ।” जब राज्यपाल के मित्र बालसबायग्यम ने पत्र लिख कर यह मांग की कि चब्द्रभानु 
गलत को विद्वास- सभा का सल बुला कर यह सिद्ध करना चाहिए कि उनका बिल्यव- 
सभा में बहुमत हे या नह ता उसे भी राज्यपात ने बेसा हो उत्तर दिया जैसा कि चरण सिंह 

को दिया था, जो कि !7 अवतूवर 969 को रूराज्य में प्रका शत किया गया था 

रे चब्द्सानु गुक् को सुस्यमन्त्री पद पर वना रहने दिया गया था। चरण सि्ट ने 

27 नबन्बर को पच्च लिखा था लेकिन दिशन-सभा का सम्र फरवरी 970, में बुलाया 

गया । 

। सभा टिबिदस', बॉलयूसन 45, नन्‍्वर -0, नवन्वर 49, 970, कॉलम 
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(६) प्रशकारों से कीसचारिक उप से बातबीत करते समग्र राज्यपात ने कहा, कि "यह 
कीय राज्यपाल का नहीं डै कि वे यद अचूय करने के लिये कि विधान-सभा में बदुसते 
विभ का दै, सदन से यादर्‌ श्रनेकत राजनगिक दलों के सदर्वों की गिनती करें। 
सबि शान में यह रफ़््ट रुप से कहा गया है किदों सत्रों के वीधछ मंदहोने का अन्तर 
दोह। सुख्यपन्‍त्री इसे समय स वाष्य दे । उन्‍्हूरनि कटद्दों कि अलमत की सरकार, उस 
समग्र तक्र अबवानिक नहा हे जब तक वियाने समा मभे॑ यह॑ सिद्ध नहीं हो जाना कि उस 
सरकार का बहुमत नह है | अनेक एसे उदाहरण मिलते ईं जहा अराप्मत सरकारों को 
शपथ दिलाड गई, लेकिन उन के पश्चात इन का बहमत हों गया तथा वे स्थिर सिद्ध 
हुईं । 

दि टाइम आफ इण्टिया , दिप्तम्बर 2[, 969, पृष्ठ 7 

दि ब्टेट्समैसः, झगरत [3, 967, प्रष्ठ ! 

दि ट्रिंब्यूनः, नवम्बर 22, [967, पृष्ठ 3 

बहो, नवस्बर [, [967, पृष्ठ 

वहीं, दिसम्बर [3, ॥968, पृ ! 

वही, जुनाई 2, 970, पृष्ठ 

गंदे फ्टेद्ससेन', जुलार 8, 970, पृष्ठ 

बही, जुलाइ 9 970, पृष्ठ | 

वही, जुलाई 8, 970, पृठ । 

“दि स्टेश्समेन!, जुलाई 5, 97, फू ] 

बही, जुला: 22, )97], पृष्ठ ] 

लोकसभा डि+ट्स/, चौथी श्र यता, बॉलयूम !॥ नम्बर 26-30, दिसम्बर 22, 967, 

कॉजम 9486 

वही वॉलयूमू 25, नम्बर 6-20, माने 2, 969, कलम 272 

वही, वॉल्यूम 45, जम्बर [-0, नवम्वर 9, 970, कौलम 285 

बही, 'जोधी थ पता, बीलयूम्‌ 9, न श्र 0-0, नव बर 23, 967, कॉलम 2330 

पश्चिषी ४गाल फे राज्यवाज फ्े पत्त में बोदते हये श्रगोक सेन ने कहां कि बिहार का राज्य 

पात प्रक्षपात कर बह) हें । 

बही। बजथूमू 0, न वर -5 ढ्वस वर 5, 907, कॉतवम 4296 

(द्वे टापरश उ्ेफ हग्टिया", नव बर 7, )967, पृष्ठ | 

बह्ी, भव मर 2, 957, श्प्ठ 8. 

(दि रटेदसमैन', नेव बर ।, ]907, पृष्ठ 8 

इन ० सी० चैटर्ती, लोकसभा फिल्ेटम, चधी झगता, वॉलयूम 9, नम्बर 6-0, 

23 नवग्बर ]987 कछम 2402-03 

$(< ट्रिब्यून! अगरत ?5, 7969, पृष्ठ 4 

9 दिसग्वर 969 को काग्रस के )5 विधाय्का ने कांग्रेस दल को छोड़ दिया और उन्हनि 

विपक्ष के साथ मिच कर सउुकत विधायक दल की स्थापना की । इस ढल का नेता भगव्तुदथाल 

था। इस सपुक्त दल के थी सदस्य राज्यपात के पास गये सथा उन्होंने वन्सीचाग मच्ति- 
मण्डल को बरपपस्त करने की गाय की] परखु उस के धृरन्त पर्चात्‌ उन में हो बुध 
विधायरों ने सतुफ्त दल को घोड़ दिया और के पुत कारयेस विप्रायक दल में जा मिले। है? घर 
के भीतर 8 सदस्यों दाने सदन में, तिस में एक साफी स्थान था, काझ्स विधायक दल की 
सख्या थै३ ह्दो गई । करा नित्ट! यु नयूस्‌ , न ह* ], जनवरी 969, प्र्ष्द 3 
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फे० सुब्वाराब, दि ट्रिब्यून', मगम्त [5, 4989, पृष्ठ 4 
पैट्रिथट', नवनग्वर 24, [967, पृष्ठ 
दि टिब्यून', माय 23, [968, पृष्ठ 
“दि सख्ड २८इट ', अवल 7, 968, पृष्झ । 
हरियाणा विधान-सभा का सब्र 968-7! के वीच केदल 72 द्विन हुआ था । 
“दि हिन्दुस्तान टाईन्स', नवम्बर 23, 967, पृष्ठ ।. 
दि ट्रिब्यून', दिसन्चर 7, 964, पृष्ठ 2. 
दि ठिनउग्तान दार्टम्सः, ठिसन्बचर 3, 967, पृष्ठ 6. 
दि ठाव्स्स ऑफ टग्टिया', दिसन्वर ), 969, पृष्ठ . 
संविधान सभा टिवेट्स', वॉलयन 7, पृष्ठ )]66 
राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट लिखो उस में इस बात की रपप्ट रूप में चर्चा की गई थी । 
टि ट्रिब्यून!', नव-दर 22, 4967, पृष्ठ 3 
दि स्‍्ट्रेटस्मेन!, फरतरी 7, 968, पृष्ण ! 
एडमिनिस्ट्रटिव रिफास्स कमीशन, बॉलयम |, सितम्बर [967, पृष्ठ 276 
लोकसभा डिवेटस', चौथी श्र खला, वॉलयूम 45, नम्बर ]-0, 9 नवम्बर 970, कीलम 
42-3. 
बही; कौलम 298 
(क) लोकसभा डिवेटस', वालयूम 45, नवर -0, 9 नबन्बर 970, कीहम 347 
(ग्र) यहां पर यह चर्चा भी की जा सकती ुई कि उत्तर प्रदेश के राज्ययाल का यह देंष्टिकोग 
ज्योनिवस्‌ के दष्टकार से मिलता जुलता है। उठाहरणतया पश्चिमी बंगाल के मुख्य- 
सन्त्री श्रज्य मकर्जी को उस ने जो पत्र लिखा था उस में कहा था, कि “हालांकि 
संविधान में यह लिखा है कि सन्त्रियों की सिश्युवित मुख्यमन्बी के कददने पर की जायेगी, 
परग्त इस वा अ्भिप्राय यह नहीं हे कि प्रत्यक राजनंतिक परिस्थिति में मुस्यमन्त्री को 
रिथिति सरकार फ मामों मे सर्वश्रप्य होगी शरीर वह अपने साथियों के काय की देग्व- 
भाल करगा। मुख्यमन्त्री तथा मनन्‍्बोपरिषठ के सम्बन्धी की सबिस्तार चर्चा करते हुये 
ज्यातिबनु ने वहा कि प्रत्येक मन्‍्त्री का चुनाव, उस की नियुक्षित के लिए उनके राज 
नंतिक दला दारा किया गया दे । मुख्यमन्दी तो केबल एक एसा सन्देशवाहक माध्यम है 
जो मंयुछ मोर की 7च्छाग्रों को राश्यपाल तक पदचाता है | टसखलिए बंगाल की शर्स 
समय जो राजसंतिक परि>्थितियां है उन हे अग्य मन्त्रियों फे मकावले में मख्यमस्ली की 
विशेष स्थिति नहीं £ जिगे सवश्रंप्ठ कहा जाये,” ('ढि स्टेट्समन!, जनवरों 206, 970 
पृष्ठ .) | परन्तु मख्यभन्त्री ने बस के शस॒ तक को मानने से गन्‍्कार कर दिया शरीर 
का कि थे उस वात को सानने के लिये नैयार नहीं कि संयुक्त मोर्च की सरकार में 
मुग्यमन्तरी की रिथिति श्रन्य सन्त्रियों छे समान है । ऐसा कदना सथा झल का रवीकार 
ना सरकार के विरुद्ध दे । “दि हिन्दुस्तान यर्टन्सा, फरवरी 7, 7970, प्रष्ट 
नन्यर 27, ]967, प्रथ्ठ 7 
सोशलिस्ड तथा मस्वलिम लीग की दांयु त सरकार थी। ट्स म॑ ताना दर्ला 
मरा: सास्ता 63,87 सथा !] थी । 
श्स * कायल, भारताद कम्यूनिस्ट पार्दी, मस्लिम लीग, स्टोल्यूशनरी सोदलिस्ट पार्यी तथा 
प्रता सायखिस्ट गर्दा शामिल थी श्र कांगेस सब से बड़ी पार्दी थी । 
“व उनयंय ने 970 | बादरा सरकार नो अपना समथन बापस लिया तो उस समय 


लग के मान्‍्त्र्या ने लाग्पन्न दे दिया था! 
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नप्म्बर 967 म॑ पश्चिमी बृगाल म॑ पी० सी० घोप तथा उस के समर्थकों ने मश्विमएडल सो 
त्यागपय दे दिया था । 
जनपरी !97] म॑ जन का से ने श्ररण एन० सिह॑दव के मब्ब्रिमणंडल से अपना समर्थन 
वापस ले लिगा नया उस दल के म॑न्च्र्गां ने भी त्यागपत्र दे दियाथा। इसी प्रकार उक्तल 
काम्मेप्त ने ।972 में जब विश्वनाथ दास सरवार सें अपना समर्थन वापस लिया तो उस दल 
के मन्ज्ियाँ ने मा टागपप ईद दिया था | 

लोकमभा टिपेश्स', वॉलयूम्‌ 45, नम्दर -0, नवम्बर 9, 970 कॉलम 307 
नाथ पाई, लोकसभा टदिवृद्स!, चौभो श्रु खतरा, बॉलयूम मै, नम्बर -9, 9 नवम्बर 
१970, कानम 389 

लोकमना टिविट्स', चौभी श्र झला बालयूम 0, नवर -]5, पहली दिसम्बर 967 
कालम 4289 
दि टि्यून, जुलाई 20, [962 

ट्िश्रट'ं, फरवरी 4, 969 पृष्ठ ।, 
“दि द्विब्यून', जुलाई 20, 962 
फै० बी० राय पार्लियामंद्री डेमोफसी इन इण्डिया”, दूसरा रारक्रण 965, पृष्ठ 68 
दि ट्रिब्यून', 20 जुलाई 962 
“दि स्टेट्सम॑र्ता, 6 अ्रप्रेज 4907, पृष्ठ [ 

दि इग्डियन एशसब्रैम', 77 मार्च [970, पृष्ठ [ 


सब्त्रियों को नियुक्ति तथा बरखास्तगी 


नियुक्ति 

श्रनुच्छेद 64 () के श्रनुसार मुख्यमन्त्री की नियुवित राज्यपाल द्वारा की जाती 
है तथा श्रन्य मन्त्रियों वी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमस्त्री वे परामर्ण पर की ज,ती 
है तथा थे राज्यपाल के प्रसाद प्रयन्त अपने पद पर रहते हैं । इसी श्रनुज्छेद की घारा 
(2) के अनुसार यह मन्त्रिमण्दल सामूहिक रूप से विधान-समभा के प्रति उत्तरदायी होता 
है | प्रत्येक मन्‍्त्री को पद का भार समालने से पहले राज्यपाल हारा गोपनीयता तथा पद 
की घपथ दिलाई जाती है। यदि कोई मन्त्री नियुवित के समय विधान-सभा का 
सदस्य न हो तो उसे छः महीने की भ्र८धि के श्रन्दर विधान-सभा का सदस्य बनना पड़ता 
है श्रौर यदि वह ऐसा नहीं वार प ता तो छः मद्दीने की श्रवधि समाप्त होने पर उसे 
पद से त्यागपत्र देना पड़ता है । 

इस ब्रनुच्छेद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रियों वी नियुवित राज्यपाण द्वारा 
केवल मुख्यमन्त्री की सिफारिण पर की जाता हूँ श्रर्थात्‌ राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को 
मुख्यमन्त्री की सिफास्थि के बिना मन्त्री नहीं बना सकता श्र यदि राज्यपाल किसी 
ऐसे व्यक्ति को जो विधान4ण्डल का सदस्थ नहीं है, मुख्यमन्त्री वी सिफारिय पर मस्ती 
नियुक्त कर दे तो वह या तो छः महीने में विधानमण्डल का सदस्य वन जाएगा या उस 
अ्रवधि के समाप्त होने पर पद से त्यागपत्र दे देगा। परन्तु इस सम्बंध में यह प्रध्न पूछा 
जा सकता है कि यदि वह मनन्‍्त्री छः महीने की अवधि समाप्त होने पर एक बार त्याग- 
पत्र दे दे तो बया बिना विधानगण्दल का सदस्य बने उसे दोचारा तुरन्त या वुछ समय 
पथ्चात्‌ मन्‍त्री नियुक्त किया जा सकता है ? यह प्रध्न विन्देब्यरी प्रसाद के सम्बन्ध में 
विहार में 967 में उत्पन्न हुआ था आर इस प्रश्न पर मुख्यमन्त्री की नियुक्ति से संबंधित 
प्रध्याय (2) में मविस्तार चर्चा की गई है । 

अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सवध में यह पूछा जा सकता है कि क्या राज्यपाल 
उनकी नियुक्ति के संबंध में मृख्यमत्री को प्रभावित कर सकता है ? जब राज्यपाल तथा 
सत्तानइ दल निन्‍त-मिन्न राजनैतिक दलों से संबध रखते हों झौर विधान-समभा में 
बहमत वाले दल का एक संवंसान्य नेता हो तो उसे समय साधारसातया राज्यपाल 
सन्त्रियों की नियुक्ति में मुस्यमन्त्री को श्रमावित्त नही कर सकता । परन्तु ऐसी परिस्थिति 


बढ 
लन्ड 


में भी यह हो सकता है कि मनोनीत मुस्यमन्ती स्वयं राज्यपाल से कुछ मन्त्रियों के 
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नामों का सुझाव देढे का प्रस्ताव रप्े। उद्दरखत्व/ कमिए्ताडु में 2267 में जब 
प्रत्तादुरई न द्वविद मुनेत्र क्टपम्‌ देव की सरकार बनाई ता उस समय उप ते भमश्त्रियों 
वी सूची वहा के राज्यवात उज्जल सिंड्ठ को दिलाई थी तथा राज्यताय ने जिन नामों 
का सुकाव दिया था उस सुझाव को भी भान लिया गया था ।/ यदि मनोबीत मुग्यमन्नी 
तथा राज्यपाल एक ही राजन॑तिक दल से सम्बध रखने हो तो कहा तक यह सन्ध्रियों को 
नियुक्ति में मुस्यमस्त्री को प्रभावित करेगा, यह उनके पारस्परिक सम्पन्धों पर निमर 
करता है। यदि मुझ्यमन्त्रो के दिल मे राज्यपाल का सम्मान है तो वह राज्यपाल द्वारा 
सूकाए गए नाभो को मम्नियों की सूची मे शासिल कर सकता है। वास्तव में स्वतम्त्रता 
वे; तुरस्त पदचान्‌ कुछ्ध राज्यों में सुरप्रमन्‍्त्री राज्यपाल से परामश ले कर मन्धप्रिमण्डल की 
सूची तेयार करते थे, और उन द्वारा सुझाए गए बुछ बागो को मत्िमण्दल की सूची मे 
मामिय कर गियर करते ये । सद्गास, वस्बई तथा अ्रसस के यूप[ूर्त्र राज्यपाल श्रीधरकाश 
ने लिया है कि प्रमम तथा मद्रास मे मुर्यमस्त्री ध्राय सन्द्रियों की नियुक्ति के सबंध मे 
राज्यपाल से परामर्श किया करते थे और एक या दा व्यक्तियों को उत के कहने पर 
मन्तों बताया जाता था ।* उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल विश्वनाथ दास के अनुसार 
उन के कहते पर उन के मुझ्यमत्री ने भी कुछ व्यक्तिप्रा को मत्री बताया था ॥8 

यदि विधान-समभा से दिसी मी राजनैतिक हल बग बहमत नहीं है श्रौर यदि वहाँ 
पर विपक्ष की एफ मिलो-जुनी सरकार बनती हे तो नो राज्यपाल का सन्त्रियों की 
जियुक्ति में कोई प्रभाव नहीं होगा | ऐसी रारफ्रार में तो सुग्यमस्ज्री का भी सन्त्रियों के 
चयच में बहुत प्रभाव नहीं होता क्याकि सरवार में सम्मिलित प्र/येक दल अपने दव के 
मन्त्रियों का चयन स्वय करता है | यदि चुनाव से पहले श्रनके दल भ्रपता एक ग्रगठन मे 
बनायें श्रौर चुनाव से किसो भी राजनैतिक दल का बहुमत ने हो तो उसे सश्थ राज्य- 
पाल को राजनैतिक सिथति का प्रतुमान लगाने का प्रत्सर मिल जाएगा और ऐसा 
करते ममय वह मन्त्रियों की नियुत्रित में बुद्ध प्रभाव श्रवश्य डाल सकता है परय्ोकि बह 
किसी भी व्यक्ति को मन्त्रिमण्दग बनाती का निमन्त्रण देने से पहले यदि उसके सामने 
सन्त्रिमा/ल में लिए जाने ब्त उुद्ध ध्यक्तियों वे नामों छा सुझाव रपे तो समावित 
मुग्यमम्धी के लिए यहू बठित होगा कि घह राज्यवाल को दस दिनो पर ताराज़बरे घयो कि 
ऐसा करने का एक परिणाम सह हो सकता है कि राज्यपाल उसे मृख्यपत्नी ही निषुक्‍त 
ने करे । हालाकि राज्यपाल द्वारा ऐसा करता प्रताधारण बाय॑ होगा परन्तु यह प्रसभव 
नहीं है, विशेषफ़र इस लिए वयोवि कुछ राज्यपाल सत्रिय राजनीति में माग लेने का 
प्रयाग करते रहे है । 

यशपिं मन्त्रिये को निगुक्ति से साधारणतया राज्यपाल का बोर्क हाथ नही होता 
क्योकि उत की सियुक्िद मुस्यमस्त्री की शिफ्रारिश पर की जाती है परन्तु इस का श्र्य 
यह नही है कि सुप्यशस्त्री उन की नियुक्तित में वूझावयां स्वतन्त हैं। कु विशेष परि- 
रिथत्तियों से राज्यपाल श्रवइ॒प ही नकारात्मक ढग से कार्य बट सकवा है। उदाहरणतया 
यदि मुख्यमस्त्री कसी ऐसे व्यक्तित को अपने मन्त्रिमण्डल में लैना चाहे जो अ्रष्ट हो तो 
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उसे पद की शपथ दिलाने से पहले उसे कई वार सोचना पड़ेगार श्रौर यदि बह ऐसा 
करने से इंकार कर दे तो वह असंवेघानिक भी नहीं होगा । विहार के राज्यपाल आर० 
डी० भण्डारे ने रामराज सिह तथा राघानन्दन का को, जिन्होंने मन्निमण्डल से त्याग- 
पत्र देने से इन्कार कर दिया था, शपथ दिलाने से इसलिए इन्कार कर दिया था 
क्योंकि उन्होंने राज्यपाल की इसलिए श्लालोचना की थी कि उस ने मुख्यमन्त्री 
केदार पाण्डे को मन्त्रिमण्डल की पुन; रचना व रने की द्याज्ञा दी थी। ऐसा करके मुख्यमन्त्री 
ने कुछ मन्त्रियो को अपने मन्त्री मण्डल से निकाल दिया था। उन्हें केवल उसी समय उन 
के पद की घपथ दिलाई जब उन्होंने लिखित रूप से राज्यपाल से माफी माँगी ।” लेकिन 
साधारणतया राज्यपाल केवल ऐसा तव ही कर सकता है जब राज्यपाल को यह 
विध्चास हो कि ऐसा करने से कोई संबंधानिक सकट नदी होगा तथा उस यह मालूम 
हो कि केन्द्रीय सरकार उन का समर्थन करेगी । 

यहां पर यह चर्चा करना भी झावदयक है कि किसी ऐसे व्यक्षित को पद की शपथ 
दिलाने से इन्कार करने में जो पद पर रहते हुए अ्रप्टाचारी सिद्ध हो गया हो तथा 
मुख्यमंत्री के साथ मतभेद के कारण वरखासत किए गए भूतपूर्व मत्री को पद की शपथ 
दिलाने में बहुत भ्रन्तर है क्योकि यह हो सकता है कि उस को भ्रप्टाचार के कारगर नहीं 
ग्रपित श्रन्य कारणों से वरखास्त किया गया हो ।" यह भी हो सकता है कि कुछ विशेष 
परिस्थितियों में मुख्यमन्त्री को भी बरखास्त कर दिया जाए।? जब राज्यपाल इस 
प्रकार से वरखाम्त हुए व्यक्तियों को दोबारा एद की द्वापथ दिलाता है तो इस से उस 
की अपनी शपथ का उत्लघन नहीं होता । 

परन्तु यह प्रब्न पूछा जा सकता है कि राज्यगाल कहां तक श्रनुच्छेद 64 (3) 
के श्रधीन किसी ऐसे व्यवित को जो अप्टाचारी न हो श्रीर जिसे मन्त्रिमण्डल में लेने 
की निफारिश मुस्यमन्त्री ने की हो, उसे पद की णपथ दिलाने से इन्कार कर सकता 
है । यद्यपि, सावारणतया तो यह ग्राश! की जाती है कि राज्यपाल ऐस़ता नहीं करेंगे 
लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण ऐसे श्रवध्य ही मिलते हैं जहां पर राज्यपालों ने ऐसा 
किया है | उदाहरणातया पंजाब में जब सन्त गुट के कुछ श्रकाली सदस्य गृुरनाम सिह 
गुट में जा मिले तो उस समय श्रकाली दल की संख्या 54 से घट कर 5] रह गई थी 
उस समय ऐसा समझा जाता है कि बादल एक या दो मंत्रियों को शपथ दिलाना चाहते 
थे लेकिन राज्यपाल टी० सी० पावते ने शपथ दिलाने से इंकार कर दिया था। जब 
डटा० परावत राज्ययाल के पद से मवत हए ता उन्हाने टस तथ्य का पृष्टि करत ह्वए वाह्टा, 
कि “राज्यपाल को जनता की भलाई को ब्यान में रसते हुए स्वय भी सोचना चाहिए । 
वह मुस्यमन्त्री की सिफारिश पर प्रत्येदा सदस्य को मनी बनाने के लिए बाध्य नही है ।? 
लगभग इसी दृष्टिकोश की पुष्टि उत्तरप्रदेश के भृतपूर्व राज्यपाल बी० गोपाला रेड्डी 
ने भी की जब उन्होंने यह कहा कि उन्होंने “चन्द्रभानु गुप्त को मन्व्रिमण्टल की संस्या 
बढ़ाने की अनुमति इसलिए दे दो थी क्योकि उस समय तक उन के पास लिखित रूप 
से यह यूचना नहीं थी कि मन्त्रिमण्टल का विधान-सभा में बहुमत नही है ।”” इसका 
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दूसरे शब्दों में श्र थह है कि यदि उन्हें लिखित रूप से यह सूचना होती कि मन्निमण्डल 
का विधान-सभा में बहुमत नही है तो वह सुझेपमत्ती को सन्त्रिमण्डल भें विष्तार करने 
की ग्राज्ञा न देते । यह देखना गरभी शेप है कि जय राज्यपाल किसी ऐसे ब्यवित को 
सब्जी पद की छपथ दिखाने से इस्करार कर देंगे जो कुर्प्रात प्रकार के 'प्राया राम', गया 
राम होगे ॥!९ 
मन्त्रियो की सल्या 

साथारणातया मन्त्रिमण्डल थे आवार का निर्णय सुरप्रमन्ती ही करता है और 
भ्रव तक भन्त्रिमण्दल के आकार के सब्र ये देश में बे/ई एक नीसि भी नहीं है । यद्यपि 
कभी-कभी यह सुझाव ग्रवश्य दिया जाता रहा है कि जिन राज्यां में केबल विधान-सभा 
है वहा पर मन्िमण्डल के सदस्यों की सम्या 0% , से अधिक नहीं होनी चाहिए औौर 
जहा पर द्विसदनात्मक विधान-मण्टल है बहा पर यह ॥॥% से अधिक सही होती 
चाहिए | लिक्नि इस प्रकार की एक नीति न होने पर भी यदि राज्यपाल यह समके कि 
मम्त्रिमण्डल से एक उचित सीमा से अधिक विस्तार करते से उस का आकार इतना 
बडा हो जाएगा जो न केवल अनुचित ही मात्म पटेगा घत्कि राजनैतिक दृष्टि से वह 
एक प्रकार का ज्रप्टाचार मौ हागा तो वे मुस्यमस्दी वी इस सबब में की गई सिफारिश 
को रद्‌द करते हुए मन्त्रियों को उतर के पद वी टापथ दिलाने से इन्कार कर सकते हैं। 
हरियाणा के राज्यपाल बीरेन्द्र वारायण चत्रवर्ता ते राव बीरेन्द्र तिह के मन्त्रिमन्डल 
को बरखःस्त करने की सिफारिश नरते हुए, राप्ट्रपति को लिखा था, कि “सरकार ते 
श्रपनी गदुदी को बचाने के लिए 3 चित सीमा से अविक मन्तियों की नियुर्वित की है जो 
सर्वधानिक अधिकार का दुस्पयोग है । मस्तियों तथा संसदीय संचियों की इतनी प्रविक 
सस्यथा श्रर्थात्‌ एक बार सत्तारूंद दल के 4॥ सदस्यों में से 23 और झव 40 सदस्यों मे 
से 22 किसी भी प्रकार के प्रशासनिक भावश्यकताञा को देखते हुए उचित नही है । 
यदि हम इस बात का ध्यान रखे कि संग्रुक्त दल में जनमघ के 0 सह”स्यों ने पद लेने से 
इन्कार कर दिया त्तो इस का भ्र्थ यह हागा कि दल के शेप 30 सदस्यों में से 22 सदस्य 
प्दो पर हैं और यह स्थिति एक बहुत बेहुदी तथा मददी है । 7! हि 

ग्रत मन्त्रिमण्डल के इतने बर्दे आकार को हरियाणा के राज्यपाल ने सर्वेधानिक 
झधिकार के दुल्पयोग के नाम से सम्बोधचित किया है शौर ऐसा कहना अनुचित कर 
सही है । लेकिन यह झ्राइचयेजनक वात है ति 967 में जब पञात मे लक्यमन पह 
शितल ने भन्त्रिमन्डब बनाया तो उसे की जनता पार्टी के 9 सदस्यों से से 76 सदस्य 

स्त्री थे (80%) झौर शेप 3 सदस्य भी इस लिए मन्‍्गी नहीं बन सके क्योकि वे 

फाग्रेस छोड कर जनता पार्टी में गए पे और वाग्रेस उनकी विरोध करतो थी दंधा 
काग्रेंस के समर्थन के बिना गिल वा मस्निमण्डल बना नहीं रह सकता था | इसका 
झ्रभिप्राप यह है कि जनता पार्टी तथा रिपदिवकन पार्दी के साई ये सदस्य जो मनन्‍्त्रो 
निमुक्‍्त किए जा सकते थे मल्त्री बना दिए गए थे लेकिन फिर भी पंजाब *ऊ* है कट 
डो०सो पावते के विचार में यह सर्वधानिक अधिज्ञारी दी दुरुपयोग नहीं था । इसो प्रवाए 
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पश्चिमी वंगाल में जब नवम्बर 967 में श्रजय मुकर्जी के मन्त्रिमण्डल को बरखास्त 
किया गया तो उस के पच्चात्‌ डी० पी० घोष को मसुख्यमस्त्री बनाया गया था। उन के 
॥7 साथियों में से, जिन्होंने उन के साथ संयुक्त मोर्चा छोड़ा था, ॥0 को (59%, 
मन्‍्त्री बना दिया गया था ओर वहा पर मी इसे संवंधानिक अधिकारों का दुरुपमोग 
नहीं समझा गया | ब्रत: भिन्न-भिन्न राज्यवालों का, मन्त्रिमण्डल के झ्लाकार के प्रति 
दृष्टिकोश एक जैसा नहीं है श्रीर इस लिए लोकसभा में बोलते हुए सीजिया ने कहा, 
कि “व्या जो कुछ हरियाणा के सम्बन्ध में कहा गया है वह पंजाब पर लाग नहीं 
होता ? इसलिए शिन्‍्त-भिन्‍्न राज्यों में भिन्न-भिन्न सिद्धातों को लाग किया जाता है 
इस संबंध में यह भी पूछा जा सकता है कि यदि मन्त्रिमन्दल का बहुत बड़ा आवगर 
संवंधानिक अधिकारों का दुम्पयोग है, तो राज्यपाल ऐसा करने की आज्ञा बयों देते हैं 
प्रौर इस दुरुपयोग की श्रव्नेलना उस समय व्यो की जाती है जब कांग्रेस (सत्तामरूढू) 
इस प्रकार ये मन्त्रिमण्दलों का समर्थन करती है जैसा कि पंजाव में गिल मन्व्रिमण्टल 
के समय श्रौर पश्चिमी बंगाल में पी०सी० घोष के मन्त्रिमण्डल के समय में हुथ्ना था । 
मन्त्री की वरखास्तगी 

मन्त्री नियुक्ति के पश्चात्‌ राज्यपाल के प्रसाद प्रयन्त अपने पद पर बना रहता 
है। ब्रिटिय पद्धति के शअ्नुन्तार, “प्रधानमन्त्री एक ऐसा सूर्य है जिसके चारों श्रोर 
सितारे घूमते रहते हैँ | उसे यह निर्णय करने का अ्रधिकार है कि वे सितारे (मन्त्री ) 
कौन-कीन होंगे तथा वह उनके स्थानों में (विमागों) परिवर्तन कर सकता है तथा उन्हें 
उनके स्थान (पद) से हटा भी सकता है ।!7०% इंग्लैंड में यदि प्रधानमन्त्री किसी मन्त्री 
को श्रयोग्य समके या उसके मन्च्रिमन्द्रत में रहने से सारे मंत्रिमंडल को खतरा हो, तो 
वह उम्र त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है ॥4 लेकिन प्रश्म यह है कि हमारे देथ में 
स्थिति वया है ? पजाव उच्च न्यायालय के अनुमार “संविधान के श्रनुसार मन्धत्री को 
वरखास्त करने का अधिकार राज्यपाल को है” ॥” साधारणतया हमारे देश में 
इसका गअश्निप्राय यह हैं कि जब कोई मंत्री मुख्यमन्धी के कहने पर त्यागपत्र नहीं 
देता तो वह उसे राज्यपाल द्वारा वरखास्त करने की सिफारिय कार सकता है 
उदाहरणतया, 96 में पंजाब में जब मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापशिह करों के कहने पर 
रावबीरेन्द्र मिह ने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया तो उस समय मुख्यमस्त्री के 
परामर्थ पर राज्यपाल ने उसे बरखास्त कर दिया था ॥९ इसी प्रकार 964 में बम्बर्ट में 
मी एक मन्‍्ध्रो को बर्खास्त किया गया था | 972 में इसी प्रकार से हिमाचल में भी 
दीलतराम साॉँस्यान को?! ओर ]974 में सालिगराम को सुख्यमन्त्री के परामर्ण पर 
राज्यपाल ने वरसास्त कर दिया था। फ़रदरी 973 में गुजरात में चिमन भाई पटेल 
वी सिफारिय पर राज्यपाल ने चार मन्त्रियों को बरखास्त किया था। इसी प्रकार 
हस्थिणा में वस्सीलाल के कहने पर श्रीमती चद्राववी को जुन 974 में वरखास्त 
कर दिया गया था । दस प्रवार से साधारणतया राज्यपाल मन्त्रियों को सुख्यमन्त्री 
की सिफारिश पर वराखस्त करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी झदाहरण मिलते हैं जहां 
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पर राज्यपाल ने यसुख्यमन्त्री बी सिफारिश पर मसम्शियों को बरखसास्त कस्ने से 
इन्कार कर दिया । उदाहरणतया, उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुग्यमन्त्री चरण सिंह 
को सिफारिश पर वहाँ के राज्यपाल गोपाला रेडड़ो ने मन्मियों को वरमास्त करने 
से टस्बार कर दिया था। चन्द्रमानु गुप्त के सन्जिमन्डल के पतन होने पर चरण सिंह ने 
श्रत्पमत रारकार बनाई थी झौर वॉग्रेस [सत्ताल्ढ़) ने राज्प्रषाल को ग्रतिसित रूप 
में थे धिद्व्रास दिलाया था जि बह चरशा सिह सरशार वा उसमे शामित हैए बिता 
समयवने करेगी । लेरित दो महीते पहचान वहु सरफार से शामिल हो गई और इस 
प्रशार कांग्रेस सौर भारतीय क्रॉति दस फी संयुवत्र सरकार वी स्थापना हुई । लेकिस 
बुज ममय पश्चात दोना दलों से मतभेद हो गया जिसके परिशाम्स्वरूष चरण सिंह ने 
फ्ँग्रेत दल वे मन्ध्रिया से त्यागपत्न देते को बहा श्रौर उन सब्त्रिया ने सुल्यमन्त्री 
के इस सुझाव वा रदद वर दिया।* उसने पश्चात्‌ सुरयमत्री ने राज्यपाल से यह 
मिफारिश की हि वहे उनके विभाग छीनवर उसे दे दे तथा मन्यियों को बरखास्त 
बर दें । ० राज्यपात न मुग्यमन्ध्री की सिफारिश पर उनके विमाग तो उसे दे दिए 
परन्तु मन्त्रिया वो वरखास्त नहीं विया और उत्हें घिता विभाग के मन्त्री बने रहने 
दिया । राज्यपावत ने न उवल उन्हें बरखास्त करते से इन्शार कर दिया बल्कि 
मुग्यभरन्ती को त्यागप्न देते के लिए गहा । जब मुग्यमस्ती ने त्यागपत्र देने हो 
इृल्कार किया तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति रे यह सिफारिश की क्रि संविधान के 
प्रनुच्छेत 356 के अबीन मन्श्रिमएनते को बरसास्‍्त बरफ वहाँ पर राष्ट्रपति-शासन 
लागू बार दिया जाये ।'३ राध्ट्रपति में उमयी सिफारिश पर वंसा ही कर दिया। 

जब मुग्यमन्धभी ने राज्यपाल से बुछ मन्भ्रियों को बर्खास्त करने की 
मिफारिश की ता गाधाररात्या राज्यपाल को मुग्यमन्त्री वी सिफारिश को मानना 
चाहिए था । तेबिन राज्यपाल ने उस सिफागरिशि को ने सानते के निमभ्नलिसित कारण 
बताए 

(।) यदि वह सिफारिश भ्रधिकारों वे दुग्पयोग के श्राधार पर होती त्तो वह 
उन्हें मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर बरखास्त बर देता । 

(2) मिली जुली परकार बे मुझ्यमन्त्री को मन्सन्रियों के हटाने या मन्व्रिमदल 
की दोबारा रचना करन के सबंध में एक दल के वहमतल वाले सुस्यमन्त्री के समान नही 
धमभा जा सदता ॥85 

(3) चरशा शिह को खटरात वी बुनियाद पर नया महल बनाने की झाज्ञा नहीं 
दो जा सकही भौर सरवार का दोबारा गढन परने के लिये मुस्थमन्दी का भपना 
त्यागपत्र देना चाहिए था जो वि एक पुरानी प्रथा है ।* 

जहाँ तऊ पहले तवा शा राम्बन्ध है बह निराधार है भौर कोई भो सर्वधानिय 
विलेषश इससे सहमत नहीं होगा । सर श्राइवर जेनिस्स ने अपनी प्रप्तिद्ध पुस्तक 
वे बिनेट गवर्मेमैन्ट' मे कहा है कि प्रधानमन्धी को अपने सन्ध्रिमस्डल में परिवर्तेत करने 
या पग्रधिकार भन्त्रियों की अयोग्यना के झाधार पर ही नहीं है बल्कि वह राजनैतिक 
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रे 


मतभेद होने पर भी ऐसा कर सकता है।” सर विन्मटन चचिल ने कहा था कि 
“सरकार बनाने तथा मन्सन्रियों के त्यागपत्र का निर्णय करने का अधिकार यह सिद्ध 
करता है कि उसे मन्त्रियों की उन्‍नत्ति तथा वरखास्तगी का भी अधिकार है। इसी 
लिये यह कहा जाता है कि प्रधानमन्त्री अपने सच्न्रियों बाग हटाने में तानाशाही ढंग से 
कार्य कर सकता है ।/” पी० के० देव ने लाकसभा में वबालते हये यह उचित ही 
कहा था कि “'मन्त्रिमन्डल का पुनर्गठन करने का अधिकार मुस्यमन्ची का है। संविधान 
के अनुच्छेद 64 के शअ्रवीन मुस्यमन्त्री को मन्त्रियों की निगुवित का जो श्रविकार 
दिया गया है उसका तात्पय यह भी है कि उसे मन्चिया के बरखास्त करने के लिए 
राज्यपाल को सिफारिश करने का प्रधिकार है और इस सिफारिश पर नी राज्यपाल 
वंस ही वाध्य है जैसे उन्हे नियक्‍त करने की सिफारिश से बाध्य होता है ।/+” 

दूसरे, राज्यपाल ने मिली-जुली सरकार के मुख्यमन्त्री तथा विधान-सभा में झुक 
दल के वहुमत वाले मुस्यमन्त्री में अ्रन्त्रर बताया है, जिसका कोई सर्वेधानिक श्राधार 
नहीं है | जहा तक मन्त्रियों की नियुवित्त या उनके विभागा के जितरणा का सम्बन्ध 
हैं, एक दल के मुख्यमन्त्री या मिली-जुती सरकार के मुख्यमन्त्री भें कोई अन्तर नहीं 
होता । यह हो नकता है कि कुछ दलों में मिली-डुली सरकार बनाने के सम्बन्ध में 
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समभीता हो, लेकिन राज्यपात का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता। मस्यमन्त्री के 


त्यागपत्न, उसकी हार या उसकी बरखास्तगी का प्रभाव दोनो प्रकार की सरकारों पर 
एक जैसा ही होता है ! जब तक मुख्यमन्त्री का विधान-समा में गहमत है तव तक 
मुख्यमन्त्री एक मिली-जुली सरकार का हो या एक ऐसे दल का हो जिसका विध'न- 
सभा में बहुमत है, उसका राज्यपाल के साथ समान सम्बन्ध होता है | जब मन्मि- 
मण्डल का आकार बहते बड़ा न ही उस समय मिली-जुली सरकार का मुख्यमस्त्रा 
यदि किसी व्यक्ति को अ्रपने मन्त्रिमण्दल में लेने की सिफारिश वारता है तो 
राज्यपाल साधारणतथा उसे घपथ दिलाने से इन्कार नहीं कर सकता । देसी प्रकार 
राज्यपाल को उसे वह पघिसाग भी देना पड़ेगा जो मुस्यमन्त्री कहेगा। इसका तात्पर्य 
यह हैं कि जहाँ तक राज्यपाल तथ्य मुख्यमन्त्री का सम्बन्ध है, वहमत दल के 
मुख्यमन्त्री तथा मिली-जुली सरकार के मृख्यमन्धी में कोई भी अन्तर नहीं है । 
अतः; जब तक मुख्यमन्त्री का विधान-र भा में बहुमत है, तथ तक मिली-जुली सरकार 
के मुख्यमन्त्री तथा एक दल के मुस्यमन्त्री में कोई प्रन्तर नहीं | श्राचार्य जे० बी० 
कृपलानी ने ठोक ही कहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मम्यमन्धियों की जो 
श्रेत्पियां बनाई है उनका कोई ब्राधार नही है । 

यह श्राब्ययंजनक बात है कि शूतपूर्व विधि-मन्त्री श्रशोदा सेन ने उत्तर प्रदेश के 
राज्यपाल के पद्ष में बोलते हुए कहा कि “मंत्रिमण्दल एक सामूहिक उत्तरदाशित्व 
वाली इकाई है और यह सामृहिक ढंग से ही कार्य कर सकता ह। लेधिन जब 
कांग्रेस (सत्तारूढ़) तथा भारतीय क्रांति दल का विच्छेद हो गया तो उस समय 
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घवित एक छोटे से गुट के पास रह गई......राज्यपाल के लिए यह श्रावब्यक नहीं था 
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कि बह छस गुट के कहने १९ चलता । दस लिये उसमे अपनी सूकवुक से वाम लिया भौंर 
अटार्नी जनरल से परामर्श किया ।”» राज्यपात को चरण सिंह मे कहने पर दारय॑ 
करना चाहिए था या नही, इसका निशाय दस झावा रु घर नहीं. करना चाहिए था 
कि चरण मिह एक गट के नेता हैं, बत्कि वह इस श्रावार पर करना चाहिए था कि 
उनका विधान-सभा से बहुमत है था नहीं ? जब शन्य राजनैतिक दरों ने चरण सिंह के 
समर्थन के लिए नलिसत क्र दे दिया था तो उससे उनका विधात-सम्ा में बहमत हों 
गया था श्रौर फिर राज्यपाल या कार्द अन्य व्यत्रित यह क्से कह सकता था कि 
एक छोटे से गुट के नेता है। चूकि मुम्यमन्त्री का विधान-सभा मे बहुमत था, बात 
राज्यपाल को यहू चाहिए था वि वह उनकी सिफारिश पर उन मन्त्रियों को 
बरख़ास्त कर देता | यहाँ पर यह चर्चा करनो भी श्रावश्यक है कि मुख्यमात्री श्रपने 
पद पर उस समय तक रहता है जब तक कि उसका विधान-समा में बहमत है, दे कि 
उस समय तक जब तक कोई विशेष दल या मन्‍्त्री परिषद्‌ उसका समर्थन 
करती है । 

इसके अतिरिक्त यह भी ग्राइचयंजनर वात है कि चरणा सिंह के कहने पर 
मन्त्रियों स उनके विभाग तो छीन लिये गये परन्त उनके बहने पर उन मसन्लनियों को 
वरपसास्त नही क्या गया । यह मजेदार बात है कि चेरण सिंह ने 24 प्रवतबर, 
)970 को काग्रेसी सन्दध्रियों से त्यागपत्र देने के लिए कहा था श्र उसी दिन 
मायकात काँग्रेस के नेता' कमछापति त्रिपाटी ने राज्यपाल को पत्र द्वारा यह सूचित 
क्या कि उनका दल चरणा सिह मन्त्रिमप्टय से ऋपना समर्थत वापस ले रहा है| 
लेकित फिर भी 27 अक्तूबर तक राज्यपाल चरण सिंह को मुस्यमन्त्री मानते रहे 
क्योंकि 27 अवतुबर को ही राज्यणल ने चरण सिंह के बहने पर उन ममात्रियों के 
विभाग छीन लिए थे। जब राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में मुर्यबन्त्रीकी सिफारिश 
मान लो थी तो फिर उप्तकी बरखासतगी ने बारे मे उनकी सिफारिश वया नहीं मानी 
गई । भूतपूर्व विधि मन्त्री यो० योबिन्दा गरेतन ने द्वारिकाप्रसाद मिश्र वाले मामले में 
भध्यप्रदेश के राज्यपाल के० सी रेड़ी के समर्थत में बोलते हुए वहां था कि “मिश्र 
घस समय तक मल्यमन्त्री हैं जब तक यह सिद्ध नहीं हों जाता कि उस्तका विधान-सप्रा 
में बहुमत नहीं है । इसलिए राज्यपाल में उनके परामर्ण को मानकर उचित 
कार्य किया है |" क्‍या यह तव॑ चरणा सिंह के मामले मे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 
बो० गोपाला रेड्टी पर लागू नहीं होता था ? 

राज्यपात् का यह भ्रन्तिम तर्क भी नही माना जा सकता कि चरण सिह को 
पुराने प़न्‍्डरात पर नया महल बनाये की प्लाज्ञा नहीं दी जा सकती | इस सिद्धाँत को 
मानने का तात्पर्य यह होगा कि भविध्य में राज्यपाल इस बात का निणय किया 
करेंगे कि मिली-जुली सरकार में यौन से राजन॑तिक दल शामिल हा श्ौर कौन से 
दलो को शामिल न होने दिया जाये । 

घनन्‍त मे यह वहा जा सकता है कि हालाँकि राज्यपाल को चरण सिंह कों त्याग- 
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पत्र देने के लिए नहीं कहना चाहिए था लेकिन जब उनके कहने पर राज्यपाल नें 
मन्त्रियों को वरखास्त करने से इंकार कर दिया था तो उस समय उन्हें भ्रपना 
त्यागपत्र देकर सरकार का पुनर्गठन करना चाहिए था ।2* 
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संदर्भ 


“जनेल आफ सोसायरी फार सदी श्रॉफ टेट गर्वनमैन्ट', वॉनयूस, 4, नम्बर 3 तथा 4, जुलाई 
दिसम्बर 97], पृष्ठ 354. 
श्रीप्रकाश, “स्टेट गवनस इन टग्टिटिया', 966, पृष्ठ 22. 

जनेल आफ सोसास्दी फार टाडी &ॉँफ गवर्नमैट”, बॉलयूमू 4, नग्वर 3-4, जुला“-दिसन्वर 
97], पृष्ठ 354. 

जब सरद,र प्रतापसिष्ट करों पंचाव के तथा हग्झुपष्ण मेहताव एवं बिरेस मिझा उद्दीसा ये मुरय- 
मन्‍्त्री थे, तो इन फे विरुद्ध जांच श्रायोग नियुक्त किये गये थे और उन आयोगों ने यट सिद्ध 
क्र दिया था कि वे अ्रप्ट हैं । गया एसे व्यत्ियों को पद की शपथ दिला कर बह अपनी शपथ 
का भंग नहीं करेंगे ? यहां पर यह चर्चा करना भी शावश्यक है कि फेन्द्र में बशव देव सानबीय 
को मन्ध्रों बनाया गया दे । वे पहले भी कंर्द्र में सम्त्री थे श्रीर उस समय उन के दिग्श 
सिराजुदोन कनपनी के मामले में श्रायोग न्युक्त किया गयाथा। उस आयोग ने उसे दोपी 
ठदराय। था | जनसंध ने उन्हें मन्त्रिमएदल से निकालन की मांग की है । 

दि ट्रिब्यून', मई 3], 973, पृष्ठ । 
पंजाव में राव बीगेन्द्र सिह को इसलिए राज्यपाल ने बरखासत कर दिया था क्यीक उन्दनि 
96] में मुख्यमन्त्री के कहने पर त्याग्रपत्र नही दिखा था, परन्तु वष्टा राव वारू्द्र सिः् 
967 मे हरियागा के मख्यमन्त्री बने ! 

पश्चिमी बंगाल में श्रजय मुकर्जी के मन्ध्रिमस्टल को राज्यपाल ने नवस्थर 907 में इस लिए 
बरखास्त कर दिया था वर्योकि उसने राज्यपाल फे कहने पर भी विधान-सभा का श्विवरान 
नहीं बुलाया था! लेकिन जब 968 में मध्यावत्ि चुनाव हुए तो अय्य मुकर्शा का उसा 
राज्यपाल ने दोवारा मुख्यमन्त्री नियुक्त किया। 

दि ड्रिब्यून!, जुलाई 2, । 970, पृष्ठ । 

दि न्‍्टठेट्समेन', नवन्वर 30, 969, पृष्ठ ! 

हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते समय, वहां के राज्यपाल बारेन्द्र नारायग 
पक्रवती ने राष्ट्रपति को लिग्या था कि “द्वीरानन्द माय ने पांच दिन ससत्रा रृहन था पदवाव 
स॑ प्रकार से दल छोटा है, बद्द एक प्रकार से संविधान का मजाक ५£” वया राज्यपाल किसी 
ऐसे ब्यक्ति को सन्‍्त्री के पद की शपथ दिलाकर संविधान का मजाक खड़ाना चाहेंगे ! व्या ए्सा 
करन भे उनको अपनी शपथ का उल्दंधन नहीं होगा ? 

दि ट्रिब्यून, नवस्वर 22, 967, पृष्ठ 3 

लोक सभा टिवेद्स', चौथी धखला; वॉलयूम ॥0, नम्बर ]!-5, दिसम्बर , 967 


ये हे 


सबचिन न्यायालय के भृतपूर्व न्‍्यायावीश जे० पल० क पूर, नेशनल इडाल्ट', जुलाई 20, 
970, पृष्ठ 5 

बड़ी; जाई 2], 970 पृष्ठ 5 

तरासिदट बनाम टायस्वटर कन्सोलीटेशन श्राफ होल्टिःस, ०० पमार्० आर०?, 958 
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पताव 30 

दि द्विब्युत', अगस्त 77, 96[ 

के० बी० राब 'पार्लियामेण्टरी टेमोग्सी इन इण्टिया', दृसरा सम्वरुण, 965 पृष्ठ 74 
दिगरेन्ममन , पर रो !, [972, पूछ 

लोक सभा डितरेट्स वाज्यूस नई, न व्र ] 0, नयम्बर 9, 970, कॉतम 28-92 
ब्ह्दी। 

व्ही। 

व्ही, कॉलम 298 

*ठि हिम,ग्तान 25 से , >८्तृब्र 3, 970, पृष्ठ ! 

लोक मन्ना दि ?स' बालूयुस 4, उनन्‍्चर )-0, नवम्बर 9, 970, कॉलम 346 

दही; कॉलम 343 

बही, कॉलिस 46 

बट्ठदी। कॉलम 346 

साच्च न्यायालय के भृतपूर्व न्यायारीश जे० श्ल० कपूर 'नेशनत हैराज्ट', जुलाई 20, 
970, पृष्ठ $ 

'लोक सभा दिदेशस, वॉद्यूमू 45 नम्बर | 0 , नवम्थर 9, 970, कॉलम 32-22 
'दः रटेट्समैन!, नव्भ्वर 20, 970 पृष्ठ 9 
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कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग का ढंग 

मविधान के श्रयुच्छेद 54 () के अनुसार, “राज्य की कार्यकारी शकितियाँ 
राज्यपाल के पास होगी और संविधान के श्रनुमार वह उनका प्रयोग या तो प्रत्यक्ष 
रूप से स्वय करेगा या अपने अधीन श्रफस रो के माध्यम से करेगा |” इसी श्रनुच्छद के 
श्वारा (2) में कहा गया है कि इस ग्रनुच्छेद द्वारा वे काय करने की धशवित राज्यपाल 
को नहीं दी जाती जो बतंमान कानूनों द्वारा उन श्रविकारियों को दी गई है जो 
उसके ग्धीन है श्रौर न ही यह श्रनच्छेर संसद तथा विधानपालिका पर कई ऐसा 
प्रतिबन्ध लगाता है जिसके कारण वह राज्यपाल के श्रधोन किसी श्रन्य श्रधिकारी को 
विधि द्वारा कार्य न दें । 

इमके। अ्रतिरिकत प्रनुच्छेद 63 में कहा गया है कि सिवाय उन कार्यों को 
छोड़कर जिनमें संविधान के अनुसार राज्यवाल को अ्रपने विवेक का प्रयोग करना 
पड़ता है, उसको परामर्ण देने के लिए एक मन्त्रिमण्टल होगा जिसका नेता मुख्यमन्त्री 
होगा । यदि किसी विपय पर यह प्रश्न उठे कि क्या उस विपय पर राज्यपाल को 
ग्पने खिवेक का प्रयोग करना चाहिए था नहीं तो उस बारे में राज्यपाल का निर्णय 
प्रन्तिम होगा श्लौर उसकी वेबानिकता को इस भझ्राधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि 
उस विषय पर राज्यपाल को शअ्रपने विदेक का प्रग्रोग नहीं करना चाहिए था। 
मन्‍्त्री जो मन्त्रणा देते हैं उसके बारे में भी न्यायालय में काई छानबीन नहों 
हो सकती । 

लिखित संविधानों में “कार्यकारी शअक्षितियाँ कार्यपालिका को या तो स्पष्ट रूप 
से दी जाती हूँ था वे अन्तनिद्ठित तथा सहायक होती है। इसमें वे सारी शवितयाँ 
ग्राजाती है जिनकी संविधान के उद्दष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रावध्यकता होती 
है। इसका तात्पयं केबल कानूनों की लागू करने से ही नहीं है |! 

अनुच्छेद 62 के श्रतुसार, “राज्य की कार्यकारी शबित के श्रधीन वे सारे 
विपय गा जाते हैं जिनके संबंध में विधानपालिका को कानून बनाने का अधिकार है...) 
इस कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करेगा या 
प्रपनि अधीन ब्रफसरों के माध्यम से करेगा। परन्तु एक प्रश्न यह उठता है कि 
राज्यपाल के प्रधीन “अफसर” घब्द का जो प्रयोग किया गया है, वया मन्‍्त्री भी 
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राज्यपात के झधीन एक “झ्रकसर” है या वही * तार सिह बनाम डायरेबटर श्रॉफ 
बन्सो तीजेशन श्रॉफ होल्टिग्स मुक्ह्॒म में पावर उन्च न्यायालय के न्यायाधीत 
वी)० नारायगा मे यह निर्णय दिया कि 'दसमें कोर्ड भी मन्देह नट्री कि मस्त्री राज्यपाल 
के श्रधीत अफ्सर हाता है। राज्पणान राज्य की कायपाविका का प्रमुल् होता है और 
वह संबिवान में झनुच्छद 66 (3) ने झचुसा र झनेर मसब्त्रिया का विशाग सौंपता 
है। बे? मस्प्रमन्थी के जहने पर प्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति बरहा है और वे मन्त्र 
उसके प्रमाद पयन्त प्र पर रहते हैं । झत राज्यपाल को यह भ्रधिकार है कि वह 
किसी भी समय क्रियी भी मात्री को वरखास्त कर दे। टन पंरिस्थितिया में नि सन्देह 
सनन्‍्त्री एवं ऐसा 'अफसर' है झा राज्यपात के अघीन है। यह सच है कि अनुच्छेद 
64 (2) के श्रप्नीन मस्त्रिया के बैतत तथा भत्ते विधातपालिका द्वारा मिश्चित किए 
जाते हैं। पट भी सच है कि मन्त्रिमण्दल विधान-समा के प्रति उत्तरदायी है | परन्तु 
टन परिस्वितिया के होते हुए भी मन्‍्धी राज्यपाल के अधीन हाते है क्याति' उन्‍हें 
नियूतता तथा प्र्सास्त करा वी शर्त राज्यपाल के पास होती है । 935 के 
गवर्नमैण्ट ग्रोक दण्टिया ऐ्ट के अ्दुसार सम्राट बदाम शिवेनाथ बनर्जी ह7० आई० 
झ्रार०' ]945, प्रीवी काउनसिल 56 (एो, में प्रीवी काउनूसिल ने भी इसी 
दृष्लिकोगा वी पुष्टि की थी श्लौर चूकि 935 के ऐक्ट कौ भाषा को ज्यों का त्यो 
हमारे सविधान में ले लिया गया है श्रत यहाँ पर भी इस मापा का दही भप्रथ् है! 
इस सावध में गवर्म॑मैण्ट ऑफ इण्टिया ऐक्ट 935$ तथा हमारे बर्तेमात संविधान भे 
बोई वितेप भ्रतर नहीं है ।* यहाँपर यह चर्चा भी को जा सकती हैकि 'मन्तरी 
शप्य में मायमन्मीरट *राज्यमन्त्री' तथा उपमत्त्री* भी श्रा जाते हैं।दसलिए 
रॉाज्यपात अपनी वायवारी दार्वतयों वा प्रयोग भव्य या अपने झ्थीन अफसरों 
अर्थात मन्निया के समाव्यम से वर सकता है । यहा पर ये चर्चा बरनी उपणुत्त होगी 
किसविधान वा छो प्रार्प तैथार क्या गयाथा उसके अनुच्छेद 44 की धारा 
(4) में यह व्यवस्था कीगरई थीबिएउन कार्यों के भ्रतिरितन जहा पर उसने श्रपने 
हैक वा प्रयोग करना है, अन्य सब कॉर्यवारी शक्तियों का बत्रयोग राज्यपाल 
मत्जियों वे परामर्श से करेगा । परन्तु बाद में इन हिंदाय॑तोी को सविधांनस से निकाल 
दिया गया धौर दसका प्रस्ताव रखते हुए टी० टी० ब्ष्णामचारी ने कहां कि “चौथी 
प्रतुगूचि मे हमने राष्ट्रपति तथा राज्यपाली के उनके मन्वतियों के लाथ सवंधों का 
उल्वेख कया था । परन्तु श्रव यह झनुमव किया यया हैं कि इन विषयों के बारे में 
सविधान में सं्विस्तार लिखने ही प्रपेशा यह श्रधिक भ्रच्छा होगा कि हम उनको 
प्रधायों के आधार पर रहते दें ) इसलिए हमने यह निर्राय किया है कि हम अनुसूची 
(3) (वी) तथा श्रतुमूची [4) को जिसे सधिघान के प्रान्षप में शामिल किया गया है 
मविधान से निकाल दें बयोति वे श्रतावश्यक हैं। इन टहिंदायतों के स्थान पर यदि 

प्रथा घा विकास हो तो वह श्रथित्रा श्रच्छा होगा ॥४ 
इन हिंदायतों वे दस्दावेज का विरोध करते हुए बी० श्रार० प्रम्वेट+र ने बहा, 
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कि हिंदायतों के दस्तावेज़ के संबंध में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए । ब्रिटिश 
संविधान में ब्रिटिश उपनिवेशों की सरकारों के लिए सावार्गतया हिंदायता का यह 
परिपत्र इसलिए शामिल किया जाता था ताकि उन उपनिवेद्यों के राज्यों के प्रध्यक्षों 
को ये हिदायते दी जा सके कि किस प्रकार से उन्हें अपनी उन शवितयों का प्रयोग 
करना है जिनमे उन्हें अपने विवेदा से काम लेना है । हिदायतों का दस्तावेज जो 
राज्यपाल या वाइसराय को दिया जाता था बह प्रभावकारी इसलिए होता था 
क्योंकि वे मैक्रेटरी श्रॉफ स्टेट के श्रवीन कार्य करते थे । यदि बह किसी बिपय पर 
निरन्तर उस दस्तावेज में की गई हिंदायतों को नहीं मानते थे तो सं॑क्रेट्ररी श्रॉफ 
स्टेट उन्हें उनके पद से हठा सकता था झौर उनके स्थान पर श्रन्य व्यक्तियों की 
नियुक्ति करके उनका पालन करने के लिए कह सकता था | हमारे स्विधान में कोई 
ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो राज्यपाल को उन हिंदायतों पर चलने के लिए कह सके । 

दूसरे, हमारे संविधान के अनुसार राज्यप्राल को ऐसी बहत थोड़ी शजितयाँ 
दी गई हैं जहा पर वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके । वास्तविव ता में तो उसके 
पास विवेक वाली शक्तियां है ही नहीं । उसे मब्जियों के चयन के सबंध में मुख्यमन्त्री 
की मन्त्रणा को मानना पड़ता है। राज्य के कार्यकारी तथा बंबानिक कार्यों में उसे 
मन्त्रियों के कहने पर चलना पड़ता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि राज्यपाल के पास विवेकी गक्षितयों नहीं है श्रौर सावेधान के श्रनुसार 
ऐसा कोई पदाधिकारी भी नही है जो उन हिंदायतों पर अमल करने के लिए कह सके । 
इसलिए उनका कोई लाभ नहीं और न ही उनसे काई उददेव्य सिद्ध हं।ता है ।९ 

इसलिए सबिधान के प्रारुप से हिदायतों के इस दस्तावेज के निकाल दिए जाने 
के पत्चात यदि हम अनुच्छेद 54 (॥) का गहराई से अध्ययन करे तो उससे ऐसा 
प्रतीत होगा कि राज्यपाल श्रपने विवेक के अनुसार यह निर्शाय करता है कि बह 
अपनी कार्यकारी घवितयों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करे या मन्ध्रियों के माध्यम से 
फर | परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है क्‍योंकि अनुच्छेद [54 की बारा (2) में यह 
स्पप्टतया कहा गण है कि “यह अ्रनुच्छेद संसद था राज्य की विधानवालिका के 
कानून के अनुसार राज्यपाल के अधीन प्रदाधिकारियों को कार्य सौपने से नहीं 
साकता |! यदि राज्यपाल अपनी ठुछ कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से 

करने का निर्गाय करे तो अनुच्छेद ]54 की घारा (2) के अधीन विधानपालिका 
हाज्यवाल का उसके कायकारी कार्यों से दंचित कर सकती है और उन्हें राज्यपाल के 
अ्रधान प्रस्य पदाधिकारियों को सौप सकती है । परन्त गेसा केबल उन कार्यकारी 
काया ऋ सम्बन्ध में किया जा सकता है जिनके बारे में राज्य की विवानपरालिका के 
छानुन बनाने का अभ्रधिकार है । 
एस काय जहाँ राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की सलाह को 
रदद कर सकता है | 
जा कार्य विधेष रूप से संविधान द्वारा राज्यपाल को सौंपे गये है उन्हें बिधान- 

पालिका अन्य अफसरों को नहीं सौंप सकती क्‍योंकि वे राज्यपाल की विशेष 
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सर्वधानिक शक्तिया है और राज्ययात उनके बारे में अपते विवेक या व्यक्तिगत 
निशशय का प्रयोग कर सकता है । ये स्वेधानित्त आवितयाँ दूसरे व्यक्तियों को मह 
दी जा सकतीर और झनुन्डेद 63 [[) तथा 66 (3) में यः स्पप्टतथा कहीं गया 
है । इसका अ्रभिप्राय यह है कि बार्यरशारी शक्तियों के ऋतिखित, राज्यपाल के पास 
न्‍्य सर्वेधानिय झबवितिया भी हैं जो तीन प्रकार की हैं | दुल् शक्ितिया ता ऐसी है 
जिमका प्रयोग राज्यपात सन्त्रिमण्डल के क्रामर्श पर नहीं झविशु अन्य ब्यक्ितया या 
एजैन्सियों क्री सलाह में करता है । उदाहरणतया, अनुर्छद 392 के अवीन यदि 
किसी दिधानपालिया के गदस्प की सदस्थता को दस बिना पर चुनौती दी जाए कि 
वे श्रनुच्छेद 39] की धारा []) के ब्धीन गदस्थ मही रह सकता तो इस बात का 
निर्शुय राज्यपाल करेगा और उसका निशारय अन्तिम हांगा। परन्तु वह अपना 
निर्णय करने से पहले चुनाव आयोग से पफरामश करेगा और चुनाव आयोग के 
मतानुसार निर्णाध करेगा इमी प्रकार से अनुच्छेद ]87 की घारा (3) के श्ृदीन, जब 
तक विधघानपालिरया सक्तिवालय के कमचारिया सी सेवाओं हें सम्बन्धित कानून नहीं 
बनाती, “राज्यपान विधानश्सभा के अ्रध्यक्ष नवा विधान परिषद्‌ के चेयरमन से 
मन्त्रणा करने वे पश्चात्‌ उनका भर्ती तथा सेवा को हार्तों के सबंध ये नियम बनाता 
है । इसी प्रकार प्रनुच्चेव 233 के ग्रधीन राज्यपाल उच्च न्यायालय से सलाह 
मशघिरा करके जिला स्यायाधीणों की पियुवित्त बरता है । जिला न्यायाधीशों क 
प्रति रिफ्त न्‍्यापिक सेआाभो जी भर्ती, वहद्स द्वारा बनाए हुए नियमा के झ्नुस!र, लोक 
सेवा आयोग तथा उच्च स्प्रायालय से मत्तणा करने के पश्चात्‌ करता है । 
दूसरी कुछेक सर्वेवानिय शवितया ऐसी हैं जिनवा प्रयाग राज्यपाल अपने विवेक 
हारा करता है ! यह ावितया दो प्रज्ार की है भर्थात्‌ बुछ शवितया त्ा स्पष्ट रूप से 
राज्यपाल का विशेषतया दी गई है और कुछ शवितया ऐसी हैं जिनमे वह साधाररणं- 
वया अपने विवेक का प्रथांग करता है। श्रनुच्छेद 239 (2), 355, 37 (2), 
37॥ ए (]) (बी) (सी), (ई) (2) (डी), ठया (एक) में भी राज्यपाल के विशेष 
फ्तेव्या की चर्चा की गई है । इसी प्रकार से संविधान वी श्रधुश्तती व० 6 में पैरा 
9 (2) तथा पैरा 8 (2) तथा (3) में श्री राज्यपाल को उन विशेष शक्तियों वी 
चर्चा की गई हैं जिनके बारे मे वहू अपने बिवेश का प्रमोग करता है । 
स्विधान के भाग चार में जो कुछ लिसा गया हैं उस का कोई मी ध्याव 
म रखते हुए राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपात को, जिसकी सौमाए केम्द्रीय 
प्रशासित प्रदेश ये मिलती है, उसका प्रशासतक नियुत्र कर सस्ता है प्रीर जहाँ 
पर राज्यपाल की इस प्रकार से प्रशासक नियुक्त किप्रा जायेगा बह अपने काये 
प्रशासक के रूप में, मन्विया से पृछे बिना करेगा । 
इझनुच्छेद 356, 37] (2) 
इस मविधात में जो कुछ लिफा गया है उसका कोई भी ध्यात ने रखते 
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2 (एफ) “इस्र घारा में जो कुछ कहा गया है उभको ध्यान मेल 
रखते हुए त्युनसाग जिले से रायवित्त सब विपय्र। के बार में राज्यपाल प्रपने 
विवैक का प्रयोग उसते दुए निद्यप करगा और उसका निदाय अन्तिम होगा।' 

अनुपुचों न 6 मे पैरा 9 (2) 

“यदि जिला परिषद्‌ का दो जाने बाली रायब्टों के सवध में कोई 
भंगदा हो तो उसका विशंध राज्यपाल द्वारा किया जाएगा आर राज्यपाल 
अपने विवेक का अगोग करते हुए प्रह निराय करया कि वह रावहडी कितना 
हो और उम्रका निर्शय इस सबध में अस्विम होगा।! 

8 (2) दश पराप्राफ के उप पेटाग्राफ़ एक वे अधान तालिका (वी) से 
दिए गए क्बायली क्षेत्र के सप्रथ भे जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं कर दी जाती 
तव तक प्न छ्षेप्री का प्रचस्ध राष्ट्रति पश्रामाम के राज्यपाल के माध्यम से 
करेगा और वह राष्ट्रपति का इस सबंयव से एजेण्ट होगा और बढ़ क्षेत्र एक 
प्रकार से भ्रनुच्छेद 240 के अयीन कंर्द्र-शासित-क्षेत्र के सम्ात होगा । 

(3) इस पैशाग्राफ में उपपरागाफ 2 के झधीन बाय करते समय 
राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेण्ट होगा प्रौर वह अपने विवेक का प्रयाग करेगा। 
इन विशेष राविवेक शक्तियों के झतिरिक्त कुद अन्य सामान्य दाजितया ऐसी 

है जहा पर यह स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि राज्यपाल उनका प्रयाग करते सप्रप पब्नयने 
विधेक बा प्रयोग बरेगा भौर उनके सस्वत्ध मे पहते ही यह न्यायिक निर्शाय करेंगा। 
उदाहरणतया, मुख्यमत्ती की तियुकित तया वरखास्तगी” स्रन्य मन्द्रियों की 
बरसास्तमी,१० विधान-सभा को संग करने, विधायकों की भ्रनुमति'? राष्दूरति के 
विचार के लिए बिल भेजने, ग्रध्यादेश जारी करवे,!' विधानन्समा के सदस्य मवानीत 
बरमे,!* के पबध भे राज्यपायं प्रपतिे वित्रेक्र वा प्रयोग कर सकता है । इसका 
ग्रभिष्राप यह है तिदाकू बारे मे राज्यपाल या ता व्यक्तितत रत से निशय कर 
सकता है या वह इस शवतिया या प्रयाग मन्धिगण्डल वी सिश्ारिश के बिना कर 
सकता है । सविधात के भनुच्छेद 3॥0 के भ्रधोन भी राज्यपाल झपनी सर्वधानिक 
पाक्तियों का प्रयोग बरता है झौर उत्तर प्रदेश सरकार बनाम बायूराम उपाध्याय, 
'एु० झआई० झ्रार०' 96], सुपीमकोर्ट 75] में यह निएंय किया गया कि झनुच्छेंद 
30 के झधीन राज्यपाल जिन दाकितियों का प्रयोग करते हैं वे शविवया उन कांयेका री 
शक्तियों गे भिप्न हैं, जो उन्हें अनुच्छेद 54 में दी गई हैं ॥९ यहा तक कि विधान सम्रा 
क्या सभ बुलाने तथा उसका सत्रावमान/ बरनते में सो राज्यपाल मुख्यमत्तरों वा 
परामरों मानने से इत्कार कर सकते हैं भौर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर राज्य 
के मुस्यमसन्त्रियों को एव निश्चित तिथि हा पूर्व ह्वी विधान-सभा का प्रधिवेशन घुलाने 
के लिए विवश्य बिया गया । ये वे शक्तितयां हैं जशितका प्रयाग वहे भुपने अंक द्वारा 
करता है भौर इन विषयो के बारें में राज्यपात झपने विशेष सवधानिक फीर्यों से 
सम्बंधित शक्तियों व प्रयोग करता है। परस्तु यह झावश्यक नहीं है कि वह इस 
विपयो के सम्बंध में झपने विवेक का श्रयोंगे करे। यदि वह इस शक्तियों का प्रयाग 
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सन्त्रिमण्डल के परामर्ण पर करता है तो वह श्रनुचित या अ्संवंधानिक नहीं होगा। 
कलकऊसा उच्च न्यायालय में यह दद्स की गई थी कि राज्यपाल को शपने विशेष 
सर्वेधानिक क्वार्यों दे सम्बब में अपने विवेक का प्रयोग दारना चाहिये, परन्तु 
न्वायालय ने गह निर्गाय दिया कि जब तका स्पष्ट रूप से संविधान यह नहीं कहता कि 
उसे रिसा करना चाहिए तब तक राज्यपाल को ऐसा करने के लि! विवश नहीं 


किया जा सकता 7 साधारगतवा ऊपर व्गित शक्तियों का प्रयोग वह मन्म्रिमण्दल 


के बहने पर करता है, लेकन छगर राज्यपाल टन विपयो के सबंध में प्रपन विवेक छा 
प्रयोग करने तो सावधान में एना कोई बअ्रनुच्छेद नहीं जो उसे ऐसा करने से रोकता 
हो । लिक्नि राज्यपाल इन शक्तियों को मन्व्रिमदल को नहीं सौप सकता वयोकि 


हा 


“जिन कार्योा में नाज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग करना होता है, वे कार्य राज्यपाल 


० 








इससे बह सिद्ध होता है कि राज्यपाल के पास अनेक विवेकीय शक्तियां है प्रौर 
श्रम्बेट्कर के इस कथन ने सहमत होना कठिन है कि उसके पास विवेकीय शक्ष्तियां 
नहीं है, श्रौर प्रनुच्छद 63 की घारा (2) इस दृष्टिकोसणय का समर्थन करती है | इस 
धारा में कद्दा गया है कि “संविधान के अधीन राज्यपाल को जो विवेकीय शक्तियां 
दी गई है उनके विपय में बदि कोई श्न उठे तो राज्यपाल का उस बारे में निर्णय 
प्रन्तिम होगा भौर जो कुछ राज्यपाल ने किया है उसे इस बिना पर दुनौती नहीं दी 


दे पल पलट न न । ट योग नहीं करना चाहिए द्व 
ती कि उसे श्रपने विवेक का प्रयोर नहा करना चाहए था। वाल्तलव 





ब्ल्ट्र्त्ल्ि्किटत उद्रोजड- ड् डजतं>>+ >+ क्कि शाज्यपाल न्‍्ज- हब न्न् का द्ू श्र कक ही» पक ये क््नियि + नही की 
हृदयनाथ कजरू बह चाहते थे कि राज्ययाल के पास काइ भा विबकाय घथाकतया नह 


ज्ञाना चादियाँ ही बन्‍रीजन- न्गटज कल नएिजिडमटयलय जन भा स््ट न्द् >्जडजर श्वी प किया प्रा बज 
होनी चाहिए, और उन्हाने संवधान सभा में एक प्रस्ताव नी पेश किया था कि 
] 





ष् 
मसदविधान थे परक्ताए ८झ नमः झे चजाज्यपाल लि बंदी टब्तियां हक 
सावधान के प्रारूप दः अनच्छद ]43 £]) भें राज्यपाल को जो विवकीय घक्तियां दो 
र्< 
गद्ट है उन्हे समान कर दिया जाए ॥2 इस प्रस्ताव पर बालत हा श्रम्बदकर ने 


2 
दो गई विदेक्षीय मक्तियों का समर्थन किय 4 कहा कि “राज्यपाल 
दा गई विदेकीय शक्तियों का समर्थन किया श्लौर ढकाहा दि “राज्यपात् 
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प्रठुच्छेद (43 में केवत इतता कहा गया है, कि “उन कार्यों के प्रतिरिकत जिनमे 
संविधान के प्रनुतार यह व्यवस्या की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक को प्रयोग 
करेगा | जय तम्त सविधान से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें यह कहा गया है कि राज्यपाल 
पते विवेक का प्रयोग करेगा और कुछ परिस्थितियों में वह मस्त्रिमण्दत के परामशं 
को न मान कर भी राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विपथो को उसके पास भेज सकता 
है, तब तक यह प्रनुच्छेद बिल्कुल ठीक है !! $ इससे यह सिद्ध होता है कि राज्यपाल 
के पास विवेकीय शक्तयाँ हैं श्रौर चकि सविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो 
उत्ते मम्त्रिमण्डल के परामर्श को मानने पर वाघध्य करे, झ्रत वह प्रत्येक विषय पर 
मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने पर बाध्य नही है । उमके ऐसा करने पर संविधान के 
कुछ विशेषज्ञ यह कह सकते हैं कि इससे सबिघान की भावना को ठेस पहुँचेगी। 
संविधान की भावना के सवध में सर्वोच्च न्यायालय ते यह बहा है कि “थह सिद्धात 
निरिचत है कि उस समय स्विधांन की भावना के ग्राधघार पर निणंय नहीं किए जा 
सकते जब सविधान के श्रनुच्छेद विल्कुल स्पप्ट हो । विधातपालिका को दी गई 
इक्तिया जब तक सविधान द्वारा स्पष्ट रूप से सीमित नही कर दी जाती तब तक उन्हे 
फ्रेबल भरावश्यकता के श्राधार पर ऐसा नहीं समझा जा सकता आर न ही उन्हे संविधान 
के भाव के आधार पर सीमित किया जा सकता है । इस सम्बंध मे दुर्भाह्म भाव को 
मार्गद्शंक मही माना जा सकता । सविधान के भाव को सर्विधान के शब्दों पर वरीयता 
नही दी जा सकती ॥"** गह एक ग्राइचयजनक बात है कि सविधान के कुछ अनुच्ठेदों के 
बारे मे प्राहप समिति के सदस्यों ने उतका ग्र्थ स्पष्ट करने के लिए बहुत ध्यान दिया 
लेकिन सविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदा को जानवूक कर अस्पप्ट छोड दिया 
गया | उदाहरणतया, राज्यपाल के निवास स्थान के प्रइन पर बहस करते ह्ए हरी- 
विष्णु कामथ ने बहा था, कि “मैं इस बात से चकित हूँ कि हमारे संविधान में 
राज्यपाल के मिवास-स्थ!न जैसी प्रनावश्यक बाता को कया शामिल किया जा रहा 
है. यदि हम क्पने संविधान मे इसकी चर्चा न करे तो उससे हमारे सबिधाद में कोई 
त्रुटि नहीं भ्राएंगी | इसमे बोई सन्देह नहीं कि राज्यपाल प्रास 32080 सिवास- 
स्थान होगा। हम पह सोच भी नहीं सकते कि उमये पास सरकारी #िवास स्थान नही 
होगा । क्या भाप यह नहीं जानते कि मुख्यमन्त्री के पास भी सरकारी निवास-स्थान 
होगों / बयां हंसते उसकी सेविधात से अर्ना की हैं मुझे बहू गेट यह 
कसी सर्विधाव से नकल वी गई है या नही, लेडिन प्रमरीका के संविधान मे राष्ट्रपति 
तथा राम्यपालो के सस्कारी निवास स्थाता की चर्चा नहीं वी ह है । मुझे यह मालूम 
नही कि घम्वेडकर तथा शाप समिति के सदस्या को यह प्रेरणा किस सविधान में मिली 
है।'४४ इसका उत्तर देते हुए भ्रम्वेटकर ने बहा गियसेैवाम्थ से यह पूछना चाहूगा 
कि वया राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के पास सरवारो निवास-स्थाम होगांया कप उ श्रीर 
“यदि संविधान मे इसकी चर्चा बर दी जाए तो क्या यह प्रनुचित होगा?!” 
इसी प्रकार जब भंनुच्छेद 53 बी धारा (]) पर, ड्िसमे यह कहा गया है, 
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कि “यूनियन की काका री शक्‍क्तिया राष्ट्रपति के पास होंगी और वह उनका प्रयोग 
प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अबीन पदाविकारियों के माध्यम से संविधान 
के अनुमार करेगा,” संविधान सभा में बाद-विवाद हो रहा था तो उस समय कुछ 
सदस्यों ने कहा कि इस अनुच्टेद में “उसके अधीन पदाधिकाण्यों के माध्यम! 
दावयाण की झावध्यकता नहीं है दशकि यह बात तो साफ ही है कि राष्ट्रपति श्रपनी 
घशवितयो क' प्रयोग पदाधिकारियों के माध्यम से ही करेगा । हसका उत्तर देते हुए 
प्रलादीकृप्णा स्वामी अय्यर ने कहा, कि "जो बात निहितार्थ है उसे स्पष्ट करना 
श्रनुचित नहीं है ।"४7 इससे यह गिद्ध होता है कि कभी-कभी तो प्रारूप समिति के सदस्य 
कुछ ग्रनच्छदों के निहित!र्थ को स्पष्ट करने के लिए बहत सावधान होते थे लेकिन वे उस 
व्याख्या को स्पस्टनया लिखने के लिए तंथार नहीं थे कि राज्यपाल मन्त्रिमण्टल के 
परामर्थ को मानने के विए बध्य होगा । यह झाइ्चर्यजनक बात है कि इतने मह्तत्तयपणं 
विपय के वारे में उन्होंने बह निर्गाव किया कि बह प्रथाओ १२ श्राधारित होना चाहिए। 
कमी-वाभी यह उदाहरगा दिया जाता है कि इंग्लैंड से यह प्रथा है कि वहा के 
महारानी मन्तव्रिमण्दल के परामर्ण पर कार्य करती है, और हमारे 
होनी चाहिए । लेकिन ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हूँ कि भारतवर्ष इग्लड नहीं 
क्योकि दोनो देशों की सर्ववधानिक नेतिकता में दिन औ्औौर रात का । इस 
वास्तविकता को स्वीकार करते हए अम्बेडकर ने भी यह माना था कि गारतवपं में 
सवधानिक नैतिकता का झमाव है शोर यहाँ पर प्रजातन्त्र तो एक दिखावा मात्र है 
क्योकि बह्लां का बातावरग्ग वास्तव भे अ्रप्रजातन्त्रीय है ।/ और टइर्सीलिए बह विवान- 
समाग्ो पर भी विश्वास बारने को तेयार नहीं थे ।!” जब इस 
स्थिति ऐसी 
सकता 


दण मे ना यह्त प्रथा 


देश दी राजनतिक 
तो संबिद्ान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था किए बिना यह केसे माना जा 
दि राज्यपाल प्रत्यक विपय पर मन्त्रिमण्टल के परामर्ण पर कार्य करेगा । 
इसके अनिरिक्त बत्रिटिण संविधान की कुछ प्रथाय्रों की चर्चा हमार संविधान में 
लिखित रूप से कर दी गई है । उदाहरणतया, वे ० एम० मुन्यी के श्रनुसार "अनुच्छेद 
75 (3), 75 (5), 77 तथा 78 में उन प्रथाओं का जो इंग्लेट में प्रचलित हैं, थिशेष 


रूप से बर्गान किया गया है ! द्नच्छेद ]09 (2) कथा ]0 में जो व्यवस्था वित्त विधे- 
यदा थे बारे भे की गर्ट £ वह 'ी 


८ है वह भी इंग्लैंड की प्रथाश्रों पर श्राधारित व्यवस्था की नवाल 
है | अनुच्छेद [05 (2) में स्पप्ट रूप से यह बाहा गया है कि हमारे देश में भी संसद 
संदस्या तथा संसद समितियों के 


कामन्म के सदस्यों के हैं ।*० जब इन प्रथात्रों की संविधान में लिखित रूप से चर्चा 


की गई है तो फिर यह ब्यास्या भी लिखित रूप से व्यों नहीं की गई कि राज्यपाल 
मसन्त्रिमण्टल के परामर्थण को मानने के खिए बाध्य होगा । 
गीसर ब्यवद्वार में मी राज्यपाल ब्रिटिय संविधान की प्रथादत्रों का पालन नहीं 


बही विधेपाधिकार होगे जो टंग्लेट में हाउस श्रॉफ 


| 


करते | उदाहर गातया, इंग्लैट में सच्चे दलाने, सश्वादसान करने तथा हाउस श्रॉफ कामन्स 
को भंग करने के 


म्बन्ध में महारानी मन्ध्रिमम्टल का परामर्थण मानने के लिए 
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सावारणतया बाष्प है, लेकित हमारे देश मे ऐसा नही है। हमारे देश में राज्यपाल 
विधान-सभा का सत्र एक निश्चित तिथि से पहले बुलाने के लिए मुण्यमन्दी को 
विवश कर सकते हैं झौर यदि मुण्यमस्त्री उनके कहते पर सज् बुलाने से इन्कार कर 
दे तो वे उन्हे बरखास्त कर सकते है, जैसे पश्चिम वगाल मे धर्मवीर ने किया था। 
वह मुर्यभन्‍्त्री की सिफारिश पर धिधान-सभा का सत्रावमान करने या उसे मग करने 
से भी इन्कार कर सकता है | राज्यपाल सुख्यमत्ती के कहने के वावजूद “राज्यपाल के 
्रभिमापष्ठा' के वाक्‍्योंशों को पढ़ने से इन्कार कर सकता है |थ ऐसे भी उदाहरण 
मिलते है जहा पर राज्यपाल ने मुस्यमम्त्री को सिफारिश पर मन्वियो को घरक्वास्त 
करने से इन्कार करके विधातन्समा केसन से दो दिन पहले मुस्यमन्त्री को ही 
वरखास्त कर दिया था, हालॉकि मुख्यमत्ती तुरन्त विधान-सभा का खत बुलाने के लिए 
तैयार था !» इससे यह मिद्ध होता है कि व्यवहार में ब्रिटिश प्रथाओं का पालन नही 
किया जाता और इसलिए हम इस परिणाम पर पहुने हैं कि मन्निमण्डल के परामर्ण 
को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नही है 

इसके अतिरिक्त राज्यपाल इसलिए भी मन्त्रिमण्दल के परामर्श को हमेशा मानते 
के लिए बाध्य नहीं है क्योफि कृभी-कमी उसके मानने से उसकी शपथ का उल्लघन हो 


सकता है | उदाहरणदया, मुर्यमस्ती यदि राज्यपाल को यह सलाह दे कि वह चुनाव 
के पदचात विघात-सभा के प्रथम सन में माषण न दे तो इस सलाह को राज्यपाल कंसे 
मान सकता है, क्योकि कलकत्ता उच्च स्यायालय के निर्णय के अनुसार चुनाव के पशचात्‌ 
तथा प्रत्येक वर्ष का पहला सन्न राज्यपाल के प्रभिभापण से ही भ्रारभ होता है गौर 
यह भाषण देना राश्यपाल का अनिवायय सर्वधानिक कत्तव्य हैं ।* जब तक वह आपश 
नहीं दिया जाता तब तक सत्र वैधानिक रूप से झ्रारम्भ नहीं हो सकता ॥8 “सघाकर 
बनाम उड़ीसा विधान-समा के भ्रव्यक्ष, ए ग्राई आर, 952, उद्दीसा 234 में उडीमा 
उच्च स्पायालय ने भी यही निणय दिया है । सदि कायवाही के लिए विधान-सभा 78 | 
बैठक वैधानिक रूप से नहीं हुई है ता उस बठक मे काई कायवाही नहीं की जा सकती 
झौर वधानिक रूप से इसकी बेंठक हाने से पहले जो बढक होगी ले सब झवेधानिक 
होगी ॥/» इसी प्रकार में राज्यपाल के अभिभाषण में जो मन्तिम/डल द्वारा तैयार 
मकते है निन्‍हें राज्यपाल इसलिए नही पढ़ सकता क्योकि 
ऐसा करने से उसकी हपथ वी उल्लबन हो सकता है। इससे का सिद्ध हो जाता है कि 
राज्यपाल प्रत्येक विषय पर मल्तिमण्डल बग परामझ मानते के लिए बाध्य नही है । 
क्ेकिन यह स्थिति केबल सिद्धात में है । ऋआरिलिपित विपयो पर राज्यपाल 


कहां तक अपने विवेक का प्रयोग कर सकेगा यह बहँतें हद तक विधानन्सभा की 


रचना पर निर्भर करता है| यदि विधान-सभा में किसी एक राजनैतिक दल ता 
बहमत हो और उस दल का झुक नेता हो तो उत परिस्थितियों मे प्रश्तिकर राज्यपाल 
अपने म॒न्त्रिमण्डल के परामर्श पर कार्य करेगा और उत दिपयो के प्रतिखित जिनमे 
राज्यपाल को स्पष्ठतया धिवेकीय इवितरयाँ दी गई हैं, पदि राज्यपाल मल्विमणश्टव 


किया हुआ हो, कुछ झझ ऐसे हो 
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के परामर्ण पर कार्य करता है तो वह ग्रमंबंधानिक नहीं होगा ।०४ यदि विधान-समा 
में किसी भी राजनैतिक दल का बहुमत नहीं हैं श्रीर एक अ्स्थिर मिली-जुली सरकार 


पद पर है तो राज्यपाल कुछ विपयो में अपना व्यवितगत निर्णय कर सकता है । 
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थ 9:०9 एमी ७ 
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अनुच्छेद 200 क दूसरे उण्बन्च (20090) के मनुसार | 


सत्र बीरेन्द्रसिदत बसास यूनियन श्रॉफ 7 शिट्या' ए. हरा? आर, पंजाब, एए 446. 

ऐसे केे उठाएग्य मिलय दें जहां रामष्यपालों ने मन्त्रिमए्टल की सिफारिश फे बिना विधान 
पएरिपठ के सदस्यों का मनानीत क्या 7, उदाएरणतोया मद्रास फे राधज्ययाल श्रीट्रकादा ने मुस्य- 
सन्‍्दी की सलाद के दिना चक्रवर्ती राजमोपालाचार्य को विधान-परिपद का सदस्य मनोनीत किया 
था। इस संबंध में बिस्तलत विवरण फे लिए “राज्यपाल का कानून बनाने में भागा नामक 


फ्रज्र कै 
प्रध्याय देस्चिण । 


गाए बीरेस्द्रसिद एनाग यूनियन मफ इग्डिया, ०. श्रार्ट, आर", 968, पंजाव 446, 
जरनल श्रॉफ सोसारदी फॉर रवटी प्रफ स्टेट गवर्नमेट्स', बॉलयूस 5, जरूवरी-मार्य 972, 
ने. ।, पृष्ठ 68-69; सतत दर्णन के लिए “सलाइसान की दासतियाँ” नामक श्रध्याय देखिए । 
परिचमो बंगाल के राग्ययाब धर्मचीर ने ऐसा किया था। विस्तृत दर्गन के लिए /विधान-सभा 
का श्रषिदे गन दुलाने से संदंदित राज्यपाल की शक्तियां? नामक बश्रध्याय देखिए । यहां पर यद 
भी चची को जा सकती £ कि मदर उच्च न्यायालय ने याद निर्भय किया गे कि विधानसभा का 
सवास्सान करने व्था सत्र इलाने की शक्तियां पूर्णतया राज्यपाल फे पास £ । 

५. एच: सिदाबीरणा सथा अन्य बनास स्टेट श्रॉफ मैसरह, ए प्रा, करार. , 97], 
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बह; पृष्ठ 500 
बहों, एप्ठ 495 
स्टेट ऑफ़ विहार वनाम कामेश्वरसिह, “ए छोटे सार !, 952, ह॒प्रे मकर । 
“लवियान सभा टिदेल्स', बॉवयून 8, पर 476 
बद्दी । | 
बही। चॉचयूस [0), पृष्ठ 357 
चट्री। वालयून 6, पृष्ठ 38 
बही, बॉलियुम 7, १४ जे 
अलत्टेद ]94 (3॥ 
पश्चिसी बगाल के रायफएल घमबीर ने मन्त्रमणटल द्वारा ल्‍णर क्ए गए रोचज्यप्रात के आनि- 
भाषण के वादयाश परने से इन्कार वर दिया था। 'पेटिझऋ?र! माच 7, 969, पृष्ठ | 
उत्तर प्रदेश के राच्यपाल दी शाषादा ग्टटी ने मुस्यमब्यी को सिफारिश पर मब्त्रियों को 
ध्र॒सांस्त करने से इन्कार कर दिया ओर फिर म्व्रय मुग्यमन्त्री को वरलाम्त कर दिया था। 
“ठि हिन्दुस्तान दाटस्नाौ, अउतूबर 3, 970, पृष्ठ । 
सैयद अखछुल मनयूर हवीव उच्ला वनाम पश्चिमी बगाल की विधान-सभा वा ऋभ्यक्ष, 
ए झट आर + 966, कलकत्ता, 366 
वही । 
वृद्दी 
घिमनचन्ध बनाम ढॉ एच सी. मुक्जी, ए कऋाई शार ,+' 952, क्लकना, 80 


राज्यपाल तथा विधानपालिका को बदावट 


ब्रिटिण ऋठन के समान हमारे देश में भी राज्यपाल विधानपालिका का श्रंग 
है । जहां पर विधानपालिका द्विसदनात्मक दे वहाँ पर इसमें राज्यपाल, विधान-सभा 
तथा विधान परिषद्‌ शामिल होते है श्रौर जहा पर एक ही सदन है वहां पर इसमें 
राज्यपाल तथा विधान-सभा शामिल है।' 


नामांकन का श्रधिकार 

ग्रनुच्छेद 77] () ($) के अनुसार विधान परिषद्‌ के ॥/6 सदस्य राज्यपाल 
द्वारा मनोनीत किए जाते हैं | वे सदस्य जिन्हे राज्यपाल मनोनीत करता है वे ऐसे 
व्यक्ति होने चाहिएं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, सहकारी आादोलन या समाजसेवा के 
क्षेत्र में कार्य किया है ।* 


नामांकन को श्रहर्ताएं 
यदि हम अनुच्छेद 7] (5) में दी गई अद्दर्ताओं का ध्यानपूर्वदा श्रध्ययन कर 
ग हमें यह मालूम होगा कि उस अनुच्छेद में दी गई श्रहताएं बहुत स्पष्ट नहीं 


हैं और जब एक साथ राज्यपाल एक से अधिक व्यक्तियों का नामांतन करता है तो 
उसके लिए यह आावध्यक नहीं हैं कि वह भिन्न-मिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को 
नामजद करे। वह एक ही श्रेणी के एक से अधिक व्यक्तियों को नामजद कर सकता 
है उसके झ्रतिरिक्त उस द्वारा नामाँकित को इस बिना पर भी चुनौती नहीं दी जा 
सकती कि वे अनुच्छेद 7] में दी गई अहर्ताएं पूरी नहीं बारते  बिमनचन्द्र बनाम 
एच० सी० मुकर्जी (पश्चिमी बंगाल के राज्यवाल) में यह अब्न उठाया गया था कि 
नो व्यवितयों में से जिन्हें राज्यपाल ने मनोनीत किया है, कोई भी श्रनुच्छेद 77] (5) 
में दी गई अहर्ताओों को पूरा नहीं करता। लेकिन न्यायालय, ने यह निर्णय दिया 
कि "इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्गेय राज्यपाल का ही होता है श्लौर स्वावालय दाज्यपाल 
के निर्णय के स्थान पर अपना निर्शय या मत लालू नहीं कर सकता ।7£ परन्तु इस 
सम्बंध में यह वतलाना नी प्रावध्यक है कि इस प्रध्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
ने उसके निर्गाय दिया है। हरमरण वर्मा बनाम चत्धनानु झुस्त में यह प्रद्नन 
उठाया गया था कि “बनुच्छेद 7] (5) के श्रधीन मुस्यमम्त्री ने श्रपने श्राप को 


स्वयं नामज़द करव 


लिया हालांछि साहित्य, विज्ञान, सहकारी ब्रादीलन तथा सामा- 


ड्ल्ट 
<7" 
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जिक सेवा के लेतों मे उसका काई विद्येप ज्ञान नहीं था ।” दसके झतिरिवत इस 
याचिका में यह भी कहां गया था कि इस अनुच्छेद को धारा (5) केवन उन व्यक्तियों 
पर लागू होती है जा चुनाव नहीं लड़ते और जिन्हें राज्यप्रात ऊपर दी गई शबर्ह्ताप्रो 
के कारण सार्वजनिक हित का व्यान में रखते हुए विधानपालिका का सदस्य नामज़द 
करते हैं। लेकिन इस अनुल्छद का प्रयाग चोर दरवाजे से एक ऐस व्यक्ति को 
विधानपालिका में लागे के लिए नहीं किया जा सकता जो एक वार से अधिक चुनाव 
में हार चुका हां। स्यायालय ने यह मिशय दिया कि ''ऊपर दिए गए वार्यक्षेत्र में 
यदि कसी ने व्यावहारिक रूप स काय किया हा ता भी उस्ते विधान परिषद्‌ का सदस्य 
नामजद किया जा सकता है और जिस व्यवित ने राज्य वी सरकार तथा राजनीति 
मे कई वर्षों तर सक्रिय साग लिया हा उसके वारे में यह कहा जा सकता है कि उसे 
समाज सेवा का व्यावहारिक अनुभव है और इसी लिए उसमे विधान परिपदु का 
संदध्य नामाकित किए जाने की श्रह॒र्ता है ।”* इस याचिका में इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय ने यह निर्णाय किया है वि नामजद सदस्य में वे अहताए हैया नहींजा 
सविबान में दी गई हैं । 
जब राज्यपाल अनुच्छेद 7] (3) (ई) के अनुसार जिश्ती ध्यक्ति को विधान 
परिपद्‌ का सदस्य नामजद करता है तो राज्यपाल या नामाकित व्यक्ति से नामावन 
किए जाते का औचित्य नहीं पूछा जा सकता । केलक्रत्ता उच्च न्‍्यायातय ने इस सम्बंध 
मे यह निर्णय दिया है कि ' झनुच्जेद 36] के सवुसतार राज्यपाल कसी भी न्यायालप 
के सामने उत्तरदायी तही है | इसके परिणामस्वहप नामाकत वी वँधता या गत्रैयता 
की छानयीन न्यायालय नहीं पर सकता। चूक राज्यपाल से नामाकन का श्रौचित्य 
घतताने के तिए नहीं कहा जा सकता, इसलिए वह इन तामाकनों से सम्बन्धित 
तथ्यों को बतलाने के लिए बाध्य नही है | नामाकित व्यक्ति को भी उसके नामावन 
का आऔवचित्य बतलाने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योकि उसे यह मालुम नहीं होता 
कि उसे क्यों नामामित किया गया है । संविधान के शभ्रनुच्छेद 63 (3) के अनुमार 
मन्ध्रियों ने राज्यपाल का जो मस्त्रणा दी है उसकी भी न्‍्यायाभय छानवीन नहीं कर 
सकता 7? 
सामाकन के सम्बन्ध मे यट भी पूछा जा सकता है कि क्‍या राज्यपाल नाम्ाकन 
मन्च्रिमण्डल थी सिफारिश पर करता है या इस सवध में वह अपने विवेक का भी 
_- प्रयोग कर सकता है ? दस भरत पर दो प्रकार के मत हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। 
भूतपूर्व अटार्नी जनरल सी० के० दफ्तरी के श्रनुसार “राज्यपाल अपने विवेक का 
प्रयोग करके नामाक्न नहीं कर सकता । राज्यपाल ऐसा करते समय अपनी कार्यवारी 
शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए यह वार्य वह मस्वरिमण्दल के परामश॑ से करता 
है।”* लेकिन दूसरी विचारधारा के भ्रनुसार_ ”गनुच्छेद 77। (3) (६) के श्रनुमार 
राज्यपाल जिन भक्तियों वा प्रयोग करता है वे शक्तियाँ राज्य की वायंबारी शक्तियों 
मे नही श्ातोी श्रौर सविधान के इन प्रावधानों के श्रेघीन राज्यपाल अपनी विशद्येष 
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संबंधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए अनुच्छेद [7] के अधीन वह अ्रपने 
विवेक का प्रयोग कर सकता है ।१ यदि हम इस प्रव्न पर सावधानी से विचार करें 
तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि भूतपूर्व श्रटा्नी जनरल ने जो विचार प्रकट किए 
है उनसे सहमत होना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से श्रध्यादेण जारी करने की 
घबित एक संवैधानिक शक्ति है!" और जैसे यह अधिकार सरकार को नहीं दिया जा 
सकता, इसी प्रकार से नामांकन करने का अधिकार राज्यपाल का संबधानिक श्रविकार 
| यह अधिकार राज्यपाल को भाग चार के ग्रध्याय तीन द्वारा दिशा गया है जिस 
में सत्र बुलाने, सनावसान करने और विधान-सभा भंग करने के सर्वत्वानिक श्रधिकारों 
का वर्णन है। राज्यपाल का यह अधिकार कार्यकारी अधिकार नहीं है। इसरा 
समर्थन इस बात से भी होता है कि राज्य की कार्यकारी बक्तियां केवल उन बिपयों 
पर लाचनू होती हैं जिनके बारे में राज्य क्री बिधान-समा का कासून बनाने का अधि- 
कार है !! चकि राज्य की विधानपालिका को नामांकन के सम्बन्ध में कानून शनाने 
का कोई अ्रिकार नहीं है. इसलिए राज्यपाल का यह अधिकार राज्य की कार्यकारी 
गवितयों के क्षेत्र में नही ग्राता, इसलिए यह अधिकार राज्यपाल का विवकीय अ्रधि- 
हर है। लेकिन वह अपने विवेक का प्रयोग करने के स्थान पर, इस सम्बन्ध में 
मन्त्रिमण्टल की सलाह को माने तो उसके लिए ऐसा करना अर्संत्रधानिक नहीं होगा । 
उदाहरणतया, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने विज्ञप्ति न० ]577 ए० आ्रार० 4-4-95 
के अनुसार विधान परियद्‌ के 9 सदस्यों को अनुच्छेद 7] की घारा (3) के अनुसार 
मनोनीत किया, लेकिन उसने अपने सार्वजनिक भाषण में कहा कि “उसे यह मालूम 
नहीं कि उसके पास नामांकन के अभ्धिकार सी हैं।”! उस मसकदमे में यह तक परे 
किया गया था कि अनुच्छेद 7] की घारा (5) के अनुसार नामांकन करते समग्र 
राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए झोर राज्यपाल के कुछ साबंजनिक 
मापणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसे तो यह मी पत्ता नहीं कि उसके पास नामां- 
करने के अधिकार हैं, इसलिए नामांकन करते समय उसने अपने विवेक का प्रयोग नहीं 
किया । मलिक ने अनुच्छेद 54, 6], 92 तथा 23 का हवाला दिया जिनमें 
राज्यपाल को कुछ शवितयां दी गई है। उसने अनुच्छेद 66 का भी दृबाला दिया 
हैं। मलिक का यह बहना है कि “घारा (3) के अनुसार कोई नियम नहीं बनाए गए 
इस लिए ग्रनच्छेद 7] के अश्रनसार राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की सलाह पर कार्य नहीं कर 
सकता ॥४४ 

राज्यवाल नामाकन करने समय अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, श्स 
दृष्टिकोग की पुष्टि मद्रास उच्च न्यायालय ने भी की है । उदाहरणतथया, 952 के 
प्यान मद्रास के राज्यपाल धश्रीप्रकाश ने मस्यमन्द्री के परामर्थ के बिना, 

गोपालाचार्य समेत चार ब्यमितयों को विधान परियद्‌ के लिए नसामांकि 

विया | इस नामसांकनों को मद्रास उच्च स्थायालंय में इस बिना पर चुनोती दी गई 
थी हि बअ्रनुच्द्ेद ]73 (3) (5), (5) के क्नसाद राज्यवाल नामांकन क्रेबन मन्‍्न्‍त्न- 
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मण्डल वी सिफारिश पर कर राझता हैं। तेकिन उच्च न्यायालय नें इग ता यो 
मानते से इन्कार कर दिया ।* लेगित बलउत्ता उच्च न्‍्याथातय इस दृष्टियोण से 
राहमत नहीं है । बिमनचन्द्र बताम दा० एच० सी० मु्र्जी में उराते यह तिशाय दिया 
कि पमच्छेद 63 से यह स्पष्ट ही जाता है कि उन विपया वे प्रतिरिकत जिनमे 
राज्यपाल को प्रपते विवेज का भ्रयाग वरना पडता है, यह सलत्थमण्डल वी सिफारिश 
पर काम करता है। लेवित ध्रुच्दद ॥7। में यह कही नहीं बहा गया कि वह झरने 
विवेक का इस्तेमाल बरले थे लिए बाध्य है। ॥935 के गपनमेस्ट प्रॉफ इण्डिया ऐप्ट 
में विवेक तथा * व्यक्तिगत निर्गाय/' छब्दों वा प्रनेव बार प्रयोग तिया गया था ॥5 
गवर्ममेन्ट भ्रॉफ एण्टिया ऐस्ड |935 के मेंउशन 50, 5], 52 (3), 55, 56 57 58, 
228 का उदाहरणा दिया जा सकता है। जब तत किसी प्रनुछ्ठेद में स्पष्टलयां यह 
न वहा गया हो कि राज्यपाल ग्रपने विवेरु वा प्रयाग करेगा, उगा ग़मप तब निहताथ 
के भ्राधार पर उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सझता | अनुच्दद 
]63 मे स्पष्ट है कि उत विपया के श्रतिरिक्त जिनमें राज्यपात ने प्पने विवेष वा 
इस्तेमाल करता भी है वह मन्च्रिया री सलाह से काय करता है, इरालिएं यह वहां 
जा रावता है कि नामातत करते समय मी उसने भन्ध्रिमण्डल की रालाह से काम विया 
है ।" पटना उच्च न्यायालय का भी यही दुष्टिगोग है । 

इसका प्रर्थ यह है कि इरा झ्रवितार का प्रयोग वरते रगमय यदि रॉम्यपाल 
मतच्विमण्डल के परामश पर वाथ बरे तो चह्ठ मवैधानिक हागा। तेक्ित इंगजा प्र 
यह नहीं ऐैवि दंग प्रशियार या प्रयोग सदा मन्त्रिमण्डल थी रिफारिश पर किया 
जाना चाहिए या एगका प्रयाग सदा सब्त्रिमणदल थी सलाह से ग्रिया गया है | एऐंगे 
झनेर उदाहरण मिलते है जहा पर दर प्रधिकार का प्रयोग मन्त्िमण्डल दे! परामर्श ये 
विना किया गया हैं। उदाहरणतया, 952 मे गद्दास के राज्यपाल श्रीप्रकाश ने 
मुख्यमन्त्री वी सिफारिश के बिना विधान परिपद्‌ में चार व्यक्तिया या नामांकन किया | 
झपने इत तिर्णेय के पद्ष मेव लते हुए उराने पाहा वि प्रथा के प्रनुसार ता यह 
सा्मात्न उसे मल्यमत्यी ी रिफारिश पर परने चाहिए थे ऐेषित तत्यालीन 
मख्यमस्ती इरी प्र में घोई सिफारिश करने को तैयार नहीं था, इसलिए ऐसा मुझे 
स्वय प्रता पडा ।!? इसी प्रतार से 957 के चुनाव वे! पश्चात्‌ छेरण भें राज्यपाल 
ने विधान राभा में एक एग्लोइण्डियन को मस्त्रिमण्डल की सिफारिश के बिता सासजद 
किया था ।/ उत्तर प्रदेश मे भी वहा के राज्यपाल बी० गोपाला रेह्टी ने राष्ट्रपति 
इासन के रामय चार कांग्रेसियों का विधान परिषद्‌ था सदस्य नामजद किया था ॥!? 

इससे यह सिंध होता है कि इस सबंध में राज्यपाल के पास विवेकीय हल 
हैं भौर यदि वह भपने विवेक या निर्णय का प्रयोग करे तो सर्वधानिक दृष्टि तू वह 
बंध होगा । फिर क्षी राधारणतयां यह प्राशा की जाती है कि इस सम्बर्ध में यह 
मस्त्रिमण्डल पी सलाह से माय बरेगा। लेविन ऐसा बरते समय झपने पद मे त्याग: 
पत्र देने वाले मुस्यमस्त्री की नकारात्मक सिफारिश को मानने के लिए वंट बाध्य 
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नही है | उदाहरणतया, विह्वार में महामाया प्रसाद सिन्हा ने मुख्यमन्त्री का पद छोड़ते 
समय यह सिफारिय की थी कि "राज्यपाल द्वारा बिन्देशवरों प्रसाद को विधान परिपद्‌ 
का सदस्य नामजद नहीं करता चाहिए क्‍्योंक्रि उस के पास अश्रनुच्छेद 7] में दी 
गई अहर्तात्रों में से कोई भी अहर्ता नहीं है । लेकिन राज्यपाल ने इस सिफारिश की 
ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया ।7* इस सम्बन्ध में यह प्र्न भी पृद्ठा जा सकता है 
कि यदि मुख्यमन्त्री नामांकन के लिए स्वयं शअ्रपने नाम की सिफारिण करें तो क्‍या 
राज्यपाल उसे माने या न माने ? उदाद्रणखतया, उत्तर प्रदेश में जब संयुक्त थिघायक 
दल की सरकार थी तो उस समय संग्रुकत विधायक दल के कुछ सदस्य यह चाहते थे 
कि मुख्यमन्त्री तिभुवन तारायग सिह को अपने श्राप को विधान परिषद्‌ का संदस्थ 
नामज़द करने की सिफारिश करनी चाहिए क्योंकि वें ऐसा अनुमव करते थे कि नये 
नेता के चुनाव के कारण ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जित में विधान-सभा को भंग 
करना पड़े ।/ जब कमलापति त्रिपार्दी को इस का पत्ता चला तो उन्होंने राज्य- 
पाल को एक्र पत्र लिखा जिस भें इस का विरोध किया गया था।£ इस में कोई भी 
सन्देह नहीं कि यदि कोई मुख्यमन्त्री रसा कारता है तो उस का यह पग बहुत दी 
प्रनुचित है लेकिन संबंधानिक दृष्द्रि से श्रसंबरंधानिक नहीं है श्रौर हमें ऐसे उदाहरगा 
मी मिलते हैं जहां पर ऐसा किया गय्रा हैं। उदाहरगातया, 23 जनवरी, 96] को 
उत्तर प्रदेश में ही चन्द्र मानु गुप्त ने अपने आप को विधान परिषद में अपनी ही सिफारिश 
पर नामज़द करवाया था।£ यहां पर यह चर्चा करना भी श्रावश्यक है कि चन्द्रभानु 
गुप्न ने ।957 और 958 में दो वार चुनाव लड़ा था और दोनों बार वे पराजित हो 
गए थे ।* 

सावारणतया तो यह शब्राग्रा की जाती है कि जो नेता चुनाव में हार जाये उसे 
विधान परिषद्‌ का सदस्य बनाने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिये | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्गाय देते हुये कहा कि “टन 
दो धाराओं का जो उद्देष्य हे उसे मालुम करना कठिन नहीं है । प्रत्येक राज्य में 
अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है झौर उन के मूल्यदान 
अनुभव का विधान-सभमा में लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन समय के श्रमाव के 
कारण तथा उन की चुनाव में रूचिन होने के काइगा वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते । 
यह सावंजनिक हित में नहीं हैं कि उन की शवित राजनैतिक चुनावों में नप्ट कर दी 
जाये। उदाहरणनया राष्ट्रपति किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक को विवानपरालिका का सदस्य 
नामजद छर सकता है ताकि श्रगुझ्क्तति के उत्पादन से संबंधित कानून बनाने से पहले 
उस की जानकारी का लान उठाया जा सके । श्रनेक श्रन्य ऐसे उदाहरण उन व्यक्तियों 
दिये जा सकते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक्रमास्त्रों का विशेष 
ज्ञान ह। अनुच्छेद ]7] की घारा (5) का बह उद्देश्य था कि श्सि व्यक्तियों को, बिना 
चुनाव सार्वजनिक हिल के लिए, बिघानपालिका का सदस्य बनाबथा जा सके । इस का 


हल 


देब्य यह नहीं है कि एक पराजित सनन्‍्त्री को नामजदगी के चोर दरवाजे से विधान- 
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पतिंका का संदध्य बनाया जाय था बहुमत दल इस वा प्रयोग विधानपरालिया का 
प्रपती सग्या बढ़ाने के विय बरे ।'४ लेवित शभ्रागरे चल वर न्यायालय ने यह निर्भ] 
दिया कि पंदि सत्तारढ दल ऐसा वरता है और राज्यपाल ऐसा बरसे के विए तैयार 
है तो यह श्रनुचित होते हुए भी श्रयेष नहीं होगा झौर स्यायातय उस में पोई हस्तश्षप 
नहीं कार सफते ।7 

विधान परिषद्‌ के सदस्य नामजद परने के श्रतिरियत् “संविधान ते श्रनुच्छेद 
[70 का ध्यान से रसते हुए राज्यपाल यदि यह समके कि एग्लाइण्डियन जाति 
का बिधान-समा में प्रतिनिधित्व प्रम है तो वह उस जाति के उतने व्यक्तियां को जिन 
को वह उचित समझे, विवान-सभा के सदस्य नामजद कर सकता है? 


मामाकन का समय 

नामझदगी क सम्बन्ध में यह भी परछा जा गरता है कि क्‍या राज्यपाल श्रनुच्छेद 
]7 वी धारा (3) की उपधारा (०) से (डी) तय जो शेणिया दी गई ह उन श्रेणियों 
के सदस्या पी चुनाव की पद्रचात्‌ ही नामजदगी वार सता है या उस से पहने मी ? 
यह प्रध्न विमनचर् बनाम डाय्टर एच० सी० मृत्रर्जी वे गुतहमे में कलकत्ता 
उच्च स्थायालय वे सामने उठाया गया था श्रौर दस सम्बन्ध में यह वहां गया 
था कि "राज्यपाल चुनाव समाप्त दवा जाने से पहते अनुच्ठद 7] के अनुसार 
तामज़द नहीं कर सकता, और श्रनुच्छेद [वी धारा (3) थी उपधारा (ए) से (डी) 
तक हाल देते हुए बहा कि दस परनुच्टद बी व्यवस्था रो यह सिद्ध होता है 
कि इस उपधारा (ए)से (डी) में जा श्रणिया दी गई हैं उत श्रेणियों के व्यक्तिया 
के चुनाव के पश्चात्‌ ही नाज्यपाल ताॉमजदगी वर सउता है ताकि नामजदगी 
करते समय वह इस वात का ध्यान रस से कि स्सि क्षेणी मे व्यक्ति चुनाव में नही 
श्राएं हैं। यदि साहित्य या विज्ञान के बहुत ही कम या बहुत ही श्रधिक सदस्य 
भिर्वाचित हुए हो तो नामशदगी करते समय राज्यपाल उन बी कमी या बड्नोतरी कर 
शवता है । लेपिन दस सम्बन्ध में निर्णय देते हुए न्‍्यायधीण बोस ने कहा 'दस 
प्रनुच्छेद के पढने से सुभे; ऐसा लगता है पति उस में यह कही नहीं कहा गया कि राज्य 
पाल चुनाव समाप्त ह्वाने से पहले सामजदगी कर सकता है । ब्याग्या का पह सिद्वात 
निदिचत है कि सविधात के प्रनुच्छैदों वी व्यास्या राकुचित दृष्टिकोस्प से नहों बरनी 
चाहिये। चूकि राज्यपातत की शक्तियों पर इस प्रवार का प्रतिवन्ध जगत वा कोर्ई 
श्राधार नही है, इस लिए मैं ऐसी ब्याग्या करने के लिए प्यार नही हू ।” 


सदस्यों की श्रनह॒र्ता 

विधानपालिका में श्रपवां स्थान ग्रहण बरतने से पहले प्रत्येक" सदस्य को राज्यपाल 
या उम द्वारा नियुक्त विसी प्रन्य व्यक्ति के सामने पद की शपथ लेनी पडती है ॥१९ धपथ 
लेने के पश्चात्‌ यदि विसी सदस्य के बारे में यह प्रइन उठे कि वह भ्नुच्छद ३ 9] मे दी 
गई भ्याग्यता के बारण विधावपालिका का सदसः तह स्हे गाता ता ई 2 
निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जायेगा भौर उस का निर्णय प्रस्तिम हाोंगा। जातत 
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ऐसा करने से पहले वह चुनाव श्रायोग से परामर्ण करेगा और चुनाव आ्रायोग द्वारा दी 
गई सलाह के अनुसार निर्णय करेगा ।/ जब पंजाब विधान-सभा के सदस्य हजारा 
मिह गिल को दो वर्ष की सज़ा हुई तो उस समय विधानस-सभा अश्रध्यक्ष के सामने यह 
प्रघन उठाया गय्रा था कि क्‍या वह अनुच्छेद 9] के अनुसार विधान-सभा का सदस्य 
रह सकता है ? अध्यक्ष ने यह मामला राज्यपाल को भेज दिया और उस ने चुनाव 
आयोग से सलाह ले कर उस की विधान-सभा की सदस्यता समाप्त कर दी ।४£ 

चुनाव आयोग से सलाह करने की व्यवस्था संविधान निर्माताश्रों ने इस लिए 
की ताकि राज्यपाल को इस सम्बन्ध में श्रसीसित शवितयाँ न मिलें, जिन का वह 
कुछ अवसरों पर दुरुपयोग कर सके । टी० दी० दृष्णामचारी ने शभ्रनुच्छेद 67 (ए) 
पर बोलते हुए, जो वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 92 है, कहा कि, “राज्यपाल को 
स्वय या मन्त्रियों की भलाह से दुष्प्योग करने से रोकने के लिए दूसरी बारा में 
राज्यपाल का यह कत्तंव्य निश्चित कर दिया गग्रा है कि वह तथा उसके सलाहकार 
चुनाव आयुक्त की सलाह ले सके ।४ जकिन इस संबंध में यह प्रघ्त उठता है कि 
अनुच्छेद 92 (2) राज्यपाल द्वारा इस वक्ति के दुर्पयोग को कहां तक रोक सकता 
है । जहां तक इस अनुच्छेद में जो वावयाद्य “उस का निर्णय ब्रन्तिम होगा का संबंध 
हूं, इससे कोई श्रम नहीं होना चाहिये | वयोक्ति श्रनुच्छेद 92 की धारा () उनी 

अनुच्छेद की धारा (2) से नियन्त्रित है श्र राज्यपाल का केवल वही निर्णय प्रन्तिम है 

जा वह चुनाव आयाग के मतानुमार देता है। यदि उस का हविर्गाय चुनाव आयोग के 
मतानुसार नहीं हैँ तो वह श्रन्तिम नहीं होगा श्रीर उसे न्यायालय में चुनीती दी जा 
सकती है ।** घारा (2) में जो 5॥9), बब्द है उस से भी यह सिद्ध हृता है कि राज्य- 
पाल के लिए चुनाव झ्रायोग का परामर्ण लेना अ्निवायं है। ब्रन्दस्मां बनाम चुनाव 
ग्रायोग, 'ए०्श्राई०आर०, ]965, सर्वोच्च न्यायालय 892 में सर्याच्चि न्यायालय ने यहे 
निर्गोय दिया कि श्रनुच्छेद 92(2) के अ्रनुसार राज्यपाल का यह श्रनिवार्य कत्तंव्य है 
कि बह चुनाव आयोग से परासर्थ करे श्रीर उस के सतानुसार निर्णय करे 2 

चुनाव श्रायोग के लिए यह झ्रावश्यक है कि वह राज्यपाल को इस सम्बन्ध में मत 
देने से पहले उस सदस्य को अपनी स्थिति बतलाने का अ्रवसर दे जिस की सदस्यता 
को चुनीती दो गई है | जब चुनाव आयोग उसे अवसर दे देता हैं श्रौर राज्यपाल 
चुनाव आयोग के मतानुसार निगांय देता है तो फिर वह निर्णय श्रन्तिम होगा श्रौर 
उस स्यायालय में चुनौती नक्टी दी जा सकती ।/ ह 

यदि हम श्नुच्छेद 92 की घारा () तथा (2) का गहराई से श्रध्ययन करें 
तो हैस एस परिशाम पर पहचेगे कि ये दोनों घाराएं परन्‍्पर विरोधी हैं। उदाहर गातया, 
बारा () में वह कहा गया है कि राज्यपाल का निगांय श्रन्तिम होगा जब कि घारा 
(2) भें यह कहा गया कि उसे चुनाव प्रायोग के मतानुमार निर्शंय करना पढ़ेंगा। 
संविधान सभा में काजी सैयद क्रीमडहीन ने इस परस्पर विरोध की ओोर ध्यान 
प्राकपित किया था। उन्होंने संविधान के प्रारूप के श्रनुच्छेद 67 (ए) की घाटा (2) 


राज्यपाल वा पद ]05 


पर (जो कि बतंमान संविधान का श्रमच्देद 92 है) बातें हुए कहा कि धारा (2) 
से तो यह कहा गया हैं वि किसीऐसे प्रश्त का निशय करने से पहले राज्यपाल 
चुनाव झ्रायोग की सलाह लेगा और उसके मतानुस्तार मिशय करेगा। इस धारा (2) 
है बनुसार राज्यवाल की स्थिति डाकघर जैसी है। एव सरफ ता य ह कहा जा रहा है 
कि राज्यपाल का निर्णय प्रत्तिम होगा और फिर दुसरा साम में हो यह कहा जा 
रहा है कि राज्यपाल चुनाव झायुक्त क नतासुसार न्ियय करेगा। बदि ऐसा है तो 
फिर यह व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जातो कि चुनाव आ्रायाय वा निशय अन्तिम होगा 
शोर इस की घोषणा भी चुनाव आयुक्त ही करेगा ।* 

लकिन ड्रा० भ्रम्वेदक्र इस बात का मानने के लिए तैयार नहों थे। उन के 
मतानुप्तार “राज्यपाल को यह तिराय करने का गविक्वार इस लिए दिया गया है 
क्योकि सामान्य गिमम यह है कि अ्रनहर्ता का निएय जिस ह कारश स्थान साली हो, 
उस प्रधिकारी द्वारा किया ज्ञाना चाहिए जिसे उम्त स्थान का चुनाव कराने का 
अधिकार है | इस से कोई भी सफ्देह नहों के नये राविधान में यह चुनाव कराने का 
ग्रधिकार राज्यमल को दिया गया है । यह कारण है कि अन्ना के परिशामस्वरूप 
खाली स्थान को घोषणा बरतने का श्रांधकार राज्यपात का ही दिया गया है ।'"४$ 
प्रनुच्छेद 67 की धारा (2) का सम्रथन फरत्त हए अम्बेडकर ने आगे चउ कर यह 
भी कहा कि “पअनुच्छुद 67 वी धारा (ए) स (डी) तत्र दी गई श्रनहर्ताप्रों के बारे 
में चुताव आयुक्त राज्यपाल को सलाह नही दे सकता व्याकरि वे विषय एस हैं जो 
चुनाव धायोग के क्षेत्र से बाहर है। उद्दाहरणातया, किसी व्यक्ति के पास लाभ बाला 
पद है या नहीं, जिसी व्यक्ति का दिमाग ठीक हैं या नहीं, और बया न्यायालय ने उस 
के बारे मे ऐसी घोषणा की है या सही, जिसी सदस्य का दिशाजा तिकेल गया है 
या नही या कोई सदस्य किसो विदेशी शक्ति के साथ मिला हुझा है या नहीं ये कुछ 
ऐसे प्रइन हैं जो चुनाव झ्रायाग के क्षेत्राधिपार से बाहर है। इसलिये दब प्रश्नों पर 
वह राज्यपाल को कोई उत्तर नहीं दे सककवा ! लेबित जब श्राप उप-्धारा [ह) पर 
प्राते है तो यह एक ऐसा विपय है जो चुताव प्रावोग के लेबाधिकार में भ्राता है क्योकि 
ड्स मे उन इनहर्ताग्रों की चर्चा परी गई है जा भ्रष्टाचार के ग्राधार पर हा सबंती है 
जिस का निर्णय चुनाव श्रायोग छारा किया जाता है /*! 

लैकिन प्रम्वेडकर का तर्क बहुत ठीव नहीं है स्पेन एद झोर तो यह कहने हैं 
कि “चुनाव आयोग, भनुष्छेद 92 की धारा (ए) से (डी) में जा धनरहर्ताए रे उन 
बारे थे निर्णय नहीं कर सबता ।! लेकिन दूसरी तरफ भनुच्छेद 93 के प्रघीन इने 
प्रनहर्तागो के बारे मे भी राज्यपाल चुनाव आयोग के वरामर्रो पर निर्झय कर सतता 
है । इस क्थम से यह प्रवश्य हो स्पष्ट हो जाता है कि शाम्वेडपर यह चाहते थे कि 
चुनाव आयोग की सलाह वेवल उन अमहर्नाशों के बारे भेजी जाये जो प्रनुच्छेद 
92 की घारा (ई) के अधीन पाती हैं म्रौर इस सम्यन्ध में उस ने एक समोधन भी 
पेश किया था । बढ संशोधन यह था कि ' पिंछते अनुच्छेद की धारा () की उप-्धारा 
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(ई) के श्रवीन कोई निर्णाय देने से पहले राज्यपाल चुनाव झायोग की सलाह लेगा और 
उसके मताससार निर्गाय देगा । ०" लेकिन सबिवान के अन्तिम प्रारूप में इस संशोधन 
को वापस ले लिया गया और यह अनुच्छेद वर्तमान रूप में पास कर दिया गया |! 
इस अनुच्छेद के बारे में इस वात को ध्यान में रखना चाहिये कि इस श्रनुच्छेद का 
सम्बन्ध चुनाव के पद्चात्‌ होने वाली अ्रनहर्ताओं तक सीमित है | चुनाव से पहले यदि 
किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई अनहर्ता थी तो उस का निगाय राज्यपाल नही कार 
सकता । 


सदस्यों को शपथ दिलाना 

इस के अ्रतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 88 के श्रधीन विधान-समा तथा विधान- 
परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान लेने से पहले राज्यपाल के सामने या उस 
के द्वारा नियुक्त किसी श्रन्य व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है । चूकि यह राज्यपाल 
बाग संवेधानिक कर्तव्य है, इसलिए बह इस कत्तंब्य को पूरा करने से इन्कार नहीं कर 
सकता । जिस प्रकार से श्रनुच्छेद ]76 के श्रवीत “राज्यपाल श्रमिभाषणा से इन्कार 
नहीं कर सकता उसी प्रकार से वह इस सर्वधानिक कर्तव्य को पूरा करने से इन्कार 
नहीं कर सकता ४? इसी प्रवार से अनुच्छेद 88 के श्रधीन भी स्थिति बसी ही है । 
यदि राज्यपाल इस कार्य के लिए बअ्न्यक्ष या उपाध्यक्ष को नियुक्त करें तो वे मी शपथ 
दिलाने से इन्कार नहीं कर सऊनते । 

जब राज्यपाल के स्थान पर अ्रध्यक्ष शपथ दिलाता है तो उस समय वह संबि- 
बात के बनुच्छेद 2[2 (2) के अ्रवीन उसे जो विशेषाधिकार दिए गए है, इनका दावा 

ः मदाता | यदि वह पथ दिलाने से इन्कार करे जैसा कि थकामा के साथ तिग्वांकुर 

कोचीन के अ्रध्यक्ष ने किया था तो उस समय न्यायालय हस्तक्षेव कर सकता है । उस 
मामले में यह तक पेण किया गया था कि शपथ दिलाना सदन की कार्यवाही है श्रीर 
इसलिए न्यायालय उस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। श्रनुच्छेद 88 तथा 89 “सदन 
वी कार्यवाही” नामक जथीपंक में दिये गए हैं । लेकिन स्थायालय ने इन तर्को को नहीं 
माना और उसने निगंय दिया कि «्रनुच्छेद 88 में यह व्यवस्था की गई है कि 
प्रत्यक सदस्य राजप्रमुख के सामने या उस द्वारा नियुवत किसी श्रन्य व्यवित के सागने 
धपथ लेगा । इसलिए शपथ लेना अनुच्छेद 2]2 के श्रधीन सदन की कार्यवाही नहीं है, 
हालांकि यह सदस्यों को विधान-सभा में बैठने की श्राज्षा देता है । इसलिए यह एक 
एसा शान है जा सदस्यों की विधान-गभा में बंदने से पहले पूरी करनी पटती है 
इस लिए न्यायालय ने ब्रध्यक्ष को शपथ दिलाने का श्रादेश दिया |44 
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कलकीत्ता 8092 

बही । 

अनुन्देद, 98 

क्षनुच्छेद, 92 (2) 

'दि ट्रिन्यून', ननन्‍्चर ५ 963 हक 

हू । डिवेश्स!, वॉतयूस ७, ६8 ०?४ 

हक बारी श्रोन दि कास्टिटयूगन जाए इश्दिया , पाचत्रों स्व एण, वॉज्यूस, 2, 
577-78 

कार 5 कम बनाम खुनाव जयोग, ४ आई आर ५ । 2008 235 शी आल 

मद्गास उच्च भ्यायातय फै निर्णय के असुसार “सवियान हे 5 के के हे ( हे और किसी 

अनहती के प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार पूणतया राज्य ताक को दिवा गया 


चर नही ईद मे नर 
भी न्यायालय को संमादेश के आधार पर उसमें हस्तक्षेप की अ्ियार नही ढै.। (सकें भतिरिष्त 


जा 


37. 
38. 
39, 
40, 
4]. 


42. 
43 


44. 
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बतेमान सदस्य को चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली जांच पड़ताल में अपनी सनहतों से 
संबंधित स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। जब यह अदसर देने फे पश्चात चुनाव आयोग 
अनहता से संबंधित प्रश्न पर अपना मल राज्यपाल की दे देता | और इस गतानसार 
जब राज्यपल अपना निणय कर दे तो उसके पदचात्‌ टस आधार पर अपील नहीं हे। सकती कि 
ठीक प्रकार से रिथति रपृष्ट करने के लिए उसे अब्सर नहीं दिया गया। ०. श्रार्ट, आर.*, 
965, सर्वोच्च न्यायालय 96] तथा “०. प्रार्ड, श्लार., 4965, सर्वोाध न्यायालय ]892 पर 
अमल किया गया ।” 

ग, सरीवासंकर बनाम चुनाव आयोग इग्टिया, ०. भार्ट, झार.?, !968, मद्रास 235 
संविधान समा डिबेट्स', बॉलयूस 8, पृष्ठ 862 

ही; पृष्ठ 806 


चेहरे । 

वही । 

संविधान के (32वें) संशोवन बिल 973 के अनुसार श्रन॒च्छेट 03 तथा 92 के पश्चात 
एक उपवन्ध (0५950) जोटा जा रहा है झिसके अनुसार हल छोडने में संबंधित अनहनाओं 
का निर्णय करने का श्रविकार राष्ट्रपति नथा राज्यपाल को दिया जा रहा है । “दि ट्रिब्यून', जून 
22, ]973, पृष्ठ 4. के 

सैयद श्रव्दुत बनाम परश्चिगी बंगाल विधान-समा, ए. शा. श्रार.*, 966, कलकता 370, 
धंकामा वनाम अध्यक्ष तिसवांकुर- को चीन वियान-सभा, 5. श्रार्ट: श्रार.*, 952, तिम्बांकुर- 
कोचीन, 69. 

वही । 


थे 
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विधानपालिका का सत्र बुलाने का अधिकार 


प्रनुच्ठेद ।74 (। ) के अनुसार “राज्यपाल समग्र-समय पर राज्य की विंवान- 
पॉलिका या सत्र ऐपे समय और ऐसे स्थान पर बुतायेगा जिसे बढ उबित समझा 
हो लेफिन एक सत्र की ब्रतिम बैठक और अगते सर थी प्रथम बैठर के मध्य हे 
महीने से अधिर समय नहों होगा ।+ लेक्नि क्या दस को भ्रथ यह है कि एक सत्र की 
श्रन्तिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम वैद्य में क्रमी भी 3 महीत से अधिक समय 
सही हो सकता । यह ऐमा नहीं है क्याकि कभी-वभी ले महीने के अन्दए सन्न बुलाता 
असम्मव हो सकता है जम उस समय जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 350 के अनुसार विधात- 
सभा मग या निलम्बित कर देया प्रनुल्ठेद [74 (2) (वी) के प्रवीत उसे मग क््यि 
जान के पद्चचात्‌ वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो जैसा वि (9! मे 
पजाब में हुआ था ।? मदि विधान सभा को अनुष्ठद [74 (2) (थी) में प्रयीन भग किया 
जाए श्रौर साधारगा या कामचल'ऊ सरकार पद पर हा सा उस समझा चुनाव छ महीने 
के प्रस्दर कराने होगे तार्वि वदुल सत्र की भ्रत्तिम बैठक और झंगले स्ते की प्रथम 
बैठक के बीच छ महीन से अधिक समय न ही । यह इसलिए वर्ना पटैगा क्यो'क 
विधान-पमा की बैठक बुलाएं बिना बजट पास नहीं विंया जा सकता, झौर जव पैक 
बजट पास नही हाता कामचलाऊ सरकार पद पर नहीं रह सकती ।* जब उडीसी मे 
96] में राज्यपाल ने अध्यादेश द्वारा बजट पास किया तो भास्त मरवार के सर्द 
मंत्रालय ने राज्यपाल को सूचित क्या कि वह ऐसा नही कर सकते | चूंकि इटे 
मच्नालव के मतानुसार अध्यादेश द्वारा बजेद पात नहीं किया जा सर्केता, ट्स लिये 
प्रदि विधान-सभा भ्रतुच्छेद ॥74 (2) (बी) के झुवीन भगं वीं जाये भ्ौर दामचलाऊ 
परवार पद पर हो ता चुनाव छ महीने वी. अवर्ति में कराने पडेंगे ताकि विधान सभा 
का सत्र अनुच्छेद 74 () के अनुसार वुलाया जा सके और पिंझों सत्र की झसम्तिम 
वैठक और श्रगले सत्र की प्रथम बैठक में छ महीने से श्रधिक समय ने हो। यही 
कारण था कि चुनाव प्राधोग ने आध्च, श्रम, हिमाचल ब्रदश, उम्द तथा काइमोर, 
महाराष्ट्र, राजह्यान तथा गोना। दम और दीद एवं दिहदी को मार्च )972 मै होते 
बाते चुतावों से पहले सत्र बुलाने को कहा ताबि भग वी गईं विधानन्सभा दी प्रातिम 
बैक और नव-निर्वाचित विधान-म्मा की प्रथम बैठक में बीच छे महीने से भ्रधिंक 
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समय न हो |? इसीलिए हिमाचल प्रदेश में विधान-सभा को भंग करने से पहले एक 
दिन का सत्र बुलाया गया था ।५ 

अनुच्छेद ]74 (2) में जो छः महीने की अवधि की चर्चा की गई है उसके बारे 
में एक और भी प्रध्न उठता है, और वह यह कि यदि विधान-सभा के पिछले सत्र की 
अ्रन्तिम बैठक होने के पच्चात्‌, अनुच्छेद 356 के श्रवीन एक या दो महीने के लिए 
निलबित करने के पश्चात्‌ उसमे बहाल कर दिया जाये तो क्‍या यह एक या दो मद्दीने 
का समय जिस में विधान-सभा निलबित रही थी, उस छ; महीने की अ्रवधि में 
शामिल किया जायेगा या नहीं ? यह समस्या उत्तर हरदेश में हमारे साम्ने पहली वार 
प्रस्तुत हुई । उत्तर प्रदेश विधान-समभा का सन्न 5 मई ॥973, को हुझा था श्र 
इस का अगला सत्र 45 नवम्बर 973, को होना था। इस समय के बीच दुछ महीने 
तक राष्ट्रपति शासन रहा श्र विधान-सभमा निलंबित रही । 8 नवम्बर 973, को 
राष्ट्रपति शासन समाप्न कर दिया गय। ओर हेमव्ती नन्‍्दन बहुगुणा को मुख्यमस्त्री 
नियुक्त कर दिया गया | लेकिन उन्होंदे विधान-हमा का सत्र 45 नवम्बर को नहीं 
बुलाया । जब मधु लिमये ने यह मं मला लोकसभा में उठाया तो बिधि मन्त्री 
एच०ग्रार० गोखले ने उत्तर दिया कि छः महीने के समय में वह समय शामिल नहीं किया 
जायेगा जब विधवान-सभा निलंधित थी।” लेकिन इस विचार से सहमत होना कठिन 
है | क्योंकि उस समय जब विवान-सभा निलबित रही हो, को हम विधान-सभा का जो 
पाँच वर्ष का कार्यकाल है उस में लामिल करते है तो फिर उसे इस छः: महीने के 
समय में शामिल क्यो नहीं किया जायेगा यह वात समझ में नहीं आती । यदि बिधान- 
सभा छ: महीने से श्रवक्त समय तक निलंबित रहे तो वह बात कुछ श्रौर है । यदि 
वह छ/महीने से कम समय के लिए निलबित रहे श्रौर बहाल होने के पश्चात्‌ सत्र 
बुलाने का समय हो तो सत्र श्रवध्य ही बुलाया जाना चाहिए श्रीर ऐसा ने करना 
संविधान का उल्लघन है | यदि बहाल होने के पद्चात्‌ु इतना समय ने हो कि उस 
तिथि तक सन्न बुलाया जा समक्ष तो बह एक श्रन्य बात है । साधारणतया बह भी 
नहीं होना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति श्रनुच्छेद 356 के श्रवीन शक्तियों का प्रयोग 
कर्ता है उसे उन थक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से करना चाहिए कि उस से संविधान का 
उल्लंघन नहीं अपितु पालन हो | श्र्थात्‌ विधान-सभा को बहाल करते समय श्रगले 
सत्र को तिथि को ध्यान में रखना चाहिये श्रीर बिधान-सभा को उस समय बहाल नहीं 
किया जाता चाटियि जब छ: महीने समाप्त होने में इतना थोड़ा समय रह जाये कि उसके 
समाप्त होने से पहले सत्र बुलाया ही न जा सके । 

विधान-सना का सत्र बुलाने के सम्बन्ध में यह नी पूछा जा सकता है कि जहां पर 
द्विसदनात्मक विधान-पालिका है वहां पर दोनों सदनो का सत्र एक साथ बुलाया जाये 
या उन्हें निन्न-मभिन्न तिथियों को भी बुलाया जा सकता है ? ऐसा लगता है कि राज्य- 
पाल यदि चाह तो उन का सत्र भिन्न-भिन्न लिथियों को बुला सकता है क्‍योंकि 
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प्रनुच्ध 74 (!) के झतुवार वह उन का सत्र रामय-सम्र पर बुना सकता है 
धौर प्रनुच्छेद 75 () के श्रवीन वह '“'विधानपालिका वे हिगी भी सदन मेंया 
इपाट्ठे दोनों सदनों के रामसे भाषपरण दे सफता है ।” उस के पतिरिक्त अनुच्छेद 2/3 
(2) में यह स्पष्ट वहा गया है हि दोनों संदनां को सिप्न-भिन्न तिथियों पर बुला 
सकता है लेकिन इन पगनुच्देदों के होते हुये भी वाह्तविवता यहें नहीं है क्योंकि 
भनुच्छेद 76 (]) में यह वहा गया है कि जहा पर तियान-परियद्‌ है, वहां पर 
विधान-सभा केशझाम चुनाव के पदचात प्रथम सत्र में राज्यवाल दाना सदनों की 
इबट्टी बैठक मे माषण देगा । इस का अर्थ यह है कि चुनाव के पदचात्‌ प्रथम सत्र 
तथा प्रत्येक घर्ष का प्रथम राश्न दबद्ठा बुताया जायेगा क्‍्याति डसी स्थिति में वह दोनो 
सदनों में एप साथ भापरा दे सपेगा | तोकित जहा तक इन सवा को योट कर प्न्‍न्य 
सत्रों वा सम्पन्ध है बलकसा,' उड़ीसा,” तथा मंसूरण उच्च न्यायाल यो के प्रनुसार 
राज्यपात वे श्भिभापण ये बिना सत्र प्रारम्भ नहीं हां सकता, टरालिय राज्यपाल के 
पास दोना सदनो का इमद्ठा सभ्न बुलाने के पतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं 
है | बयोकि जिन प्रात्तो भे द्विरदत|त्मव विधानपालिकाये है वहा पर विधानपॉलिका 
ये दोनों सदनो के सामने पृथक पृथक्‌ भ्भिभापगा देने की राविधान में बाई व्यवस्था 
नहीं है । 
मुख्यमन्त्री की सलाह पर सत्र बुलाना 
गाधारण॑तया राज्यपाल विवानपालिशा का सत्र मुरयमस्त्री की सलाह पर 
बुताता है। तेक्नि राज्यपाल उस समय क्‍या करे जब पश्चिमी बगात, बिहार /३े 
हरियाणा, पजाब,?” मध्यप्रदेश," तथा उत्तर प्रदेशार वी तरह के दल बदल हो 38 
या झापशी क्रगडों के प्रारण सिली-शुसी सरबा< में फूंड पड़ जाए। यह या 2 
उस समय हो सकता है जब मिली-जुली सरकार मे ज्ञामिल कोई दल रारवार वा 
छोड दे जैसा कि 970 से पजाब में जनसध ने, जनवरी 97 में उद्दीसा मे जन-कार्ग्रेस 
मे घौर 972 में उत्बल कांग्रेस? से किया । यह उस समय भी हो सकता है जब गत 
में शामिल कोई दस सारकार से तो झपता समर्थन वापस तो ले सेपरिन उस्म दल ने भन्‍त्री 
ध्यागपन्र देने से उन्कार कर दे जैसा हि उत्तर प्रदेश मे वाग्रेस (संचारूढ) ने 
चरण सिंह के साध किया था । उस समय राज्याल के सामने समस्या यह होती 
ऊ्ि यह करे । क्‍यों वह, [: 
६ को हक को विधान-सभा का ८ 2 बुलाने के लिए वहे ताक 
उरा के बहुमत वी परीक्षा को जा सर, 
(7) पुछ राम के लिए इस प्रसार स दल 
0 देने बे! लिए कहे 
व). मस्यमस्ती से त्यागपत्र देने वे लिए 6, लिये घने के 
१0) न को उच्त की स्थिति द्द बनाने वे लिये समय देने के विए 
विधान-समा का सत्रावसान वर दँ, 


छोड़ने वी भार बोई भी ध्यान 


3]2 


(९) 


राज्यपाल का पद 


विधान-समभा को अनुच्छेद 774 (2) (वी) के अधीन मभंगकर दे या 
अनुच्छेद 356 के अधान उसे मंग करने की मिफारिण कर दे, ताकि 
दोबारा चुनाव हूं सके । 967 में पश्चिमी बंगाल में धर्मवीर” ने श्रौर 
970 में डी० सी० पावते ते पजाब में पहले वैकल्प को अपनाया था। 
न्यायाबीण मेहरप्षिद्द ने अगस्त 967 में जब हरियाणा के राज्यपाल का 
काम सम्माले हुए थे,” तथा हरियाणा के हो राज्यपाल बीरेद्नारायग 
चक्नवर्ती ने नवम्बर 967:* में तथा उमर के पश्चात्‌ दिसम्बर 9687 
में विहार में, सितम्बर 967 में अनत्यास्यिानम अय्यंगरः” ने तथा 
उसके पश्चात्‌ उनके उत्तराबिकारी डी० के० वम्श्ना ने भी जुलाई 
97 में ऐसा ही किया ।/” उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी० गोपाला रेड्ठी 
ने ]969 में जब चद्धभानु गुप्त मुख्यमन्त्री थे त्तो दूसरा रास्ता 
अपनाया:5 था, लिकिन 2970 में जब चरणा सिंह मुख्यमन्त्री पद पर 
श्रामीन थे तव तीसरा वंवात्प अपनाया ।४ मध्यप्रदेश के राज्यपाल 
के० सी० रेट्री ने जुलाई 967% में, तथा जम्मू व काण्मीर के राज्यपाल 
मगवान सहाय ने मार्च 970भ में चौथे बंकल्प को श्रपनाया, श्रर्यात्‌ 
विधान-मना का सन्नावसान कर दिया। पंजाव में डी० सी० पावते ने 
जुनःः ]97] में, उड़ीसा में बी० डी० जेटी ने मार्च 973» में श्रन्तिम 
वेकल्प भ्रपनाया | इस से यह सिद्ध होता है कि जब भी घासक दल से 
या मिली जुली सरकार से दल बदल हुए, भिन्न-मिम्न राज्यपालों ने मिन्न- 
भिन्न राज्यों [मे, और कई बार तो उसी राज्यपाल ने उसी राज्य 
में भिन्न-भिन्न वेकल्प श्रपनाएं जो न केवल अ्रसंगत ही थे बल्कि 
परस्पर विरोधी भी थे ।/ जहां पर पब्चिमी बंगाल के राज्यपाल 
विधान-सभा का सत्र एक निश्चित तिथि से पहले चाहते थे पंजाब के 
राज्यपाल उस तिथि के लिए ऋगड़ा करने को तैयार नहीं थे | हरियाग्या 
के राज्यपाल ने दल बदल को नजसंदाज किया, उत्तर प्रदेश के राज्य- 
पाल वी० गोपाला रेट्री ने दल बदल की ओर उस समय कोई ध्यान 
नहीं दिया जब चन्द्रमानु गुप्त मुख्यमन्त्री थे। लेकिन जब चरण सिंह 
मुल्यमन्त्री थे तव दे उन के बारे में बहुत ही सावधान थे | मध्यप्रदेश 
तथा जम्मू व काय्मीर के राज्यपालो ने तो मुख्यमन्त्री की सहायता 
करने के लिए बजट सन्न का भी सन्नावसान कर दिया था । 


क्या राज्यपाल को दल बदलने की ओर ध्यान देना चाहिए या नहीं इस संबंध 


म धिध्ि मनन्नालय का यद्ट विचार हैं वि “सर सरकार तथा विपल्ष का शक्ति परीक्षगा 


भा 


बल बिवान-समन्ा में ही हो सकता है इस खिए राज्यपाल को विपक्ष द्वारा परेड के 


श्् 


माध्यम से किये गए उन की थक्ति के दिखाचे की श्रोर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए "४ 
3० सन्थानम काा भी यही विचार है कि “राज्यपाल को दलों की संख्या में जो 


राज्यपाज वा पद ]3 


दिन-प्रतिदिन परिवतेत होता है, उस की तरफ ध्यान तहीं देता चाहिये। जब राज्य- 
पाल एक बंर मन्त्रिमडल की नियुक्ति बर देता हैंतो फिर उम्र के पश्चात्‌ यह कांप 
विधान-सभ[ का है कि वह यह निर्णय करे कि विधान-सभा में उस का कि बहुमत है या 
नहीं। जब तझ प्रविश्वास के प्रस्ताव या बजढ़ को रह करके विधान-सभा मन्त्रिमण्डल 
यो ग्रपदस्थ नहीं वर देती तब तक प्रथा या कानून अ्रल्पसस्यक मन्त्रिमण्डल को भी पद 
पर रहने से नही रोकता ।१९ लेकिन गृह मन्त्रालय का इस सम्बन्ध में दहृष्टिकोरा भिन्न 
हैं । इन के अनुसार “राज्यपाल का यह कततव्य है कि वह यह हमेशा देखे कि सुख्यमन्त्री 
का विधान-स्भा में बहुमत है या नही | य्रदि विसी रामय इस बारे में सन्दह हा तो उसे 
इस झोर ध्यान देना चाहिये ।' १ 

पदिचमी बगाल के मुरयमन्‍्त्री के बरसलास्त किये जाने के पररचात्‌ इस दृष्टिक्नोए 
वा समर्थन १ रते हुये यशवन्तराव चद्धान ने कहा कि कार्यपालिका श्रौर विधानपालिया 
बग एबं बहुत ही नाजुक सन्तुलन हाता है भौर राज्यपाल का यह वर्त्तव्य है कि वह 
यह देधे कि वार्यंवानलिका विधानपालिका कें प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहे । 
ईफ्री के रूप मे उस का यह कर्तव्य है कि वह कऋयपालिवा को विधानपाप्षिवा के 
स्मप्ष जा कर दाक्ति परीक्षण के लिए कहे |" उस समय मौरारणी देसाई ने इस 
दृष्टिकोशा का झौर भी घढ-चठ बर समर्थत किया और कहा कि राज्यपाल उस 
मुख्यमत्त्री फो डेइ महीने तक पद पर कीसे रहने दे सकता था जिस का विधान-समा 
में बहुमत नहीं रहा ? यदि वे ऐसा करते तो मे राज्यपाल रहने पोग्य नही थे, 
झौर यह मुरयमस्त्री के हाथो सविधान की हत्या होती ॥0 यदि वास्तविक स्थिति यह 
है तो उन राज्यपालों को पद से तुरन्त हृढा दिया जाना चाहिये था जिन्‍्हाने चार महीने 
या उरासे भी भ्रथिव समय तक सुख्यमत्त्री को उस का बहुमत न होते हुये पद पर 
रहने दिया । बिहार में अनन्थास्थिानिम भ्रय्यगर ने श्ौर उत्तर प्रदेश में बी० गोपाला 
रेड्ठी ने ऐसा किया था | बापग्रेस का विभाजन होने के पश्चात्‌ चन्द्रभानु गुप्त का विधान- 
सभा में बहुमत नहीं था लेक्नि फिर भी उन्हे चार महीने से श्रधिक समय तथ मुख्य- 
मन्त्री घना रहने दिया गया । 

इस सम्बन्ध में यह चर्चा भी श्रावश्यक है कि यदि दल बदल को भ्रोर राज्यपाल 
ध्यान न दें त्तो विपद्षा राष्ट्रपति को याचिका देने के ग्रतिरिक्त दुछ भी नहीं कर 
सबता । राज्यपाल को मनसात ढंग से कार्य करते से रोकन के लिए गौर मुयप्रमन्ती 
को विधान-समा मे दावित परीक्षण से मागने से रोकने के लिए माथपई ने लोकसभा 
मे यह विधेयक पेदा क्या कि “यदि विधान-समाया मसद के 50%, से भ्रधिक सदस्य 
लिसित रूप से सन्न बुलाने की माग करें तो विधान समा तथा लोकसभा के झअध्यक्षों 
बाग यह कर्तेंड्य होगा कि वे ]5 दिन के प्रन्दर क्‍्न्दर सत्र बुलाएं।4० इस प्रकार के 
सशोधन की शविधान में झ्रावश्यक्रता है। सीताराम जख्पुरिया ने भी इसी प्रवार 
का विपेषक राज्यन्यमा में पेश किया था ।श प्रध्यक्षों के सम्मेलव ने मी लगमग दसी 
प्रशार की सिफारिश की थी ।*! 
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मुख्यमंत्री के परामर्श के विना सच्चे वुलाना 

इस में कोई सन्देह नहीं कि प्रतिद्वन्दी दलों के शक्ति परीक्षण के लिए विधान- 
सभा का मंच उचित स्थान है और 8 श्रप्रेल 968, को श्रध्यक्षो का जो सम्मेलन हा 
था उस की भी यही सिफारिश थी |” राज्यपानों की रामिति ने भी लगभग गद्दी 
सिफारिश करते हये कहा कि "मन्जिमण्डल में विश्वास का निर्गांय साधारणतया 
बिघान-सभा के मतदान हारा होना चाहिए ।”४ जब दल बदल के बार ण या मिली 
जुली सरकार से वुछ दलो द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारगणा गुश्यमस्त्री का 
विधान-सभा में बहुमत सम्देहजनक हो जाये श्रौर यदि मुस्यमत्री स्वय राज्यपाल को 
पत्र बुलाने का परामरण्ण दे दे या त्यागपन्न दे दे, जैसा कि उट्टीमा में उत्दाल सांग्रेम 
द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के पइचात्‌ विश्वनाथ दास ने किया था, तब कोई 
समस्या उत्पन्न नहीं होती | यदि राज्यपाल के बहने पर मुस्यमत्री विधाननराभा का सत्र 
बुलाने के लिए तैयार हो जाए तब भी कोई पेचीदगी उत्पन्न नहीं द्वोवी जगा कि 
97] में पंजाब के मुख्यमस्त्री प्रकाश सिंह बादल ने किया था। समस्या उस समग्र 
सही होती है जब श्रनुच्छेद 74 (]) वा लाभ उठा कर, जिस में यह व्यवस्था की 
गई है कि दो सत्रो के बीच छः महीने से श्रधिवा समय नहीं होगा, मुख्यमंत्री विधान- 
सभा में सन्देहजनवा बहुमत होते हुए राज्यपाल द्वारा बास्वार प्रामर्ण दिये जाने 
पर भी विधान-सभा का सत्र बुलाने रे इंकार वार दे जैसा कि पब्चिमी बगाल मा 
मुख्यमत्री श्रजय मुरार्जी ने 967 में किया था ॥१ डस समय वह परत पैदा होगा कि 
तया राज्यपाल मुख्यमत्री के परामर्ण के बिता सन बुला सकता हू था नहीं ? एग प्रश्स 
पर प्रसिद्ध विधिवेत्ताश्रों, राजनीतिज्ों, संसद तथा विधान-सभा सदस्यों, गृह मंतालय 
तथा विधि मस्यालय प्रौर राज्यपालों ने भिन्न-भिन्न मत प्रवाद किये £ै। विधि मन्त्रालय 


० 


का यह विचार है कि सुख्यमन्त्री का बहुमत जानने के लिए मुस्यमन्ती के परामर्श के 
बिना राज्यपाल विधान-सभा का सत्र नहीं बुला सकता |! नेवम्बर ) 967, में हुये राज्य- 
पाल-मम्मेलन में भी कई राज्यपालों ने यही विचार प्रकट बिया था |! जब 
चन्द्रभानु गुप्त का विधान-सभा में बद्चमत नहीं रहा था तो उस समय विपक्ष की सत्र 
बुलाने की मांग को रह करते समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी० गोपाला रेट्ठी ने वक्रा 
दि “विधान-सभा या सत्र न बुलाने के लिए श्रनेक दलों के व्यक्ति उन की श्रालोचना कर 
रहे है लेकिन थे केवल सबिधान के प्रयुगार कार्य कर रहे है। गुप्त सब्यिमए्टल को 
विधान-सभा में बटमत है था नहीं, शस प्रध्न के निर्माय सदन के मंच पर ही किया 
जा सकता है। उन्दोंने यह भी कहा कि राज्यपाल जनता के प्रतिनिधियों की शक्तियों 
मो दाम नहीं कार सकता ।! 
लोकसभा के भूतपूर्व श्रश्यक्ष संजीबा रहा ने इस दृष्टिवीग वा समर्थन तारते 
हुए कहा कि “संविधान द्वारा सन्न की तिथि निश्चित बारने का पअ्धिकार तो मुस्य- 
मस्त्री को दिया गया है । सुरयमन्त्री का यह पूर्ण श्रधिवार है। राज्यवाव किसी श्रन्‍्य 
त्म्ि के बारे में सुझाव तो दे सकता है परन्तु श्स सम्बन्ध से निर्णय करने का श्रन्तिम 


तल मे दबार द्ट ल 
प्रिकार तो मग्यमन्त्री का है । ४ 
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राज्यपाल वी इस सम्बन्ध से जो दाक्तिया हैं, उन के वारे में सारे देश मे 
वादबिवाद हा है, इस लिये यह आ्रावश्यक है वि इस प्रइन पर निष्पक्ष तथा विस्तृत 
रूप से सोचा जाये | दस उद्दय के लिए स्विधात के श्रनुच्टेद ]74 (!] का, सविधवान 
सभा से दी गई पृष्ठभूमि के साथ सावधाती से ग्रब्ययन करता पड़ेगा। इस श्रनुच्छेद 
के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक सदन को समय समय पर किसी एसे स्थान पर बुला 
सत्ता है जिसे वह उखित समके लेकिन पिछते सत्र की झसग्तिम बेंठक भौर भ्रगले सन्र 
की प्रथम बैंठव के धीच छ महीने से श्रधिक समय नहीं होगा। यहू प्रनुच्छेद्र 85 () 
बी नयल है जिस में राष्ट्रपति वो संसद का सत्र बुताने का अधिकार दिया गया है । 
इसलिये इस सम्बन्ध में राज्यपाल के वहीं प्रविकार है जो राष्ट्रपति के हैं । 

यदि सविवान सभा में हुए वादवियाद का ध्यानप्रुवक प्रष्ययन किया जाएततों 
उस मे यह प्रतीत हागा कि ससद का सत्रबुलाना राष्ट्रपति का कर्त्तव्य है और इस संदर्भ 
में प्रधानमन्त्री का भ्रधिकरार कम है | सविधात समा में कुछ रादस्पों ने यहू सर्देह प्रकट 
कया था कि यदि प्रयानमस्त्री के कहने पर भी राष्ट्रपति सतत ने बुलाए तो फिर क्या 
होगा। इसलिए प्रो० वे दी० शाह संविधान में यह व्यवस्था करना चाहते ध कि 
“यदि कसी समप राष्ट्रपत्ति तीव महीने तक सबिधान के अनुसार सत्र न बुलायें तो 
सप्तद के दोतों सइत! के अध्यक्ष श्त्र बुलायेगे।'! उस स्रद्योधन का विरोध ढरमे हुए 
ची० गझ्ार० श्रम्वेणक्र ने वहा कि “यदि राष्ट्रपति अपने कत्तंब्या का पालन करने से 
इन्कार कर दे तो पेह संविधान का उल्लंघन होगा श्रौर उप्के लिए हम उन पर 
अ्रभियोग चला वर उन्हें पर से हटा सकते हैं।”* अम्बेडकर के उत्तर मे सिद्ध होता 
है कि रसमद तथा विधानपालिकाओं का सत्र बुद्याना राष्ट्रपति तथा राज्यपातों का 
कत्तेग्य है। साधारणातया राज्यपाल विधान-समा का सत्र सुख्यमस्त्री के परामर्श पर 
बुनात॑ हैं , बशर्पेकि उस का विवान-सभा में बहमते हो। लेकिन जब विधान-सभा से 
भुत्यमन्त्री का बहुमत सन्देटजनक हो झौर मुरयमस्ती विधान-सभा का सत्र खुलान के 
लिए तंयार न हा तो राज्यपाल को सुख्यमन्त्री के परामर्श के घिता भी सत्र बुताने का 
अधिकार है। के० सत्थानम, ७ एल० एग० सिहवी,** प्रशासनिक सुधार श्रॉयाग4$ 
तथा सी० के० दफ्तरीक० का भी यही विचार है । 

इसलिये इस विचार का स्वीकार करना कठिन है कि मुरंयमन्त्रों के परामश के 
विना सत्र बुलाया ही नहीं जा सकता । हमारे सुतपूर्व उपराष्ट्रवति जीए एस० पाठव 
ने, जब वे मैसूर के राज्यपाल थे बहा था कि मुस्यमन्धी की सिफारिश के बिना भी 
राज्यपाल भ्त्र बुला सकता है।” 

पहं एक महत्त्वपूर्ण घटनां है कि पदिचमों बगाल के राज्यपाल धमर्मंवीर ने मां तर 
गडल को उत्त समय बरप्ास्‍्त कर दिया था जब उसने उनके विधान-समा के सत्र 
बुलाने के सुभाव को नहीं माना था। लेक्ति यह भ्रधिक बेहतर होता कि वे मन्ति- 
मगडल को बरसासत करने के स्थान पर स्वय विधाने-संभा कासत्र बुलाते 
पयोकि सर्विधान के अनुच्छेद !74 ([) द्वारा स्पष्ठतया यह झग्रथिकार राज्यपाल वो 
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दिया गया है और इस तर्क का कोई प्राधार नहीं कि राज्यताल को ऐसा केवल मन्स्रि- 
मण्डल के कहने पर इसलिए करना चाहिये वर्योंकि वह सत्र की कारयसूचि तैयार बारता 
है ।४ विपक्ष द्वारा दिया गया अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस भी तो वार्यवाद्दी का 
विपय हो सकता है । 

राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संविधान द्वारा कुछ शक्तियां दी गई हैं।वथे उन 
शब्रितयों को किसी श्रन्य व्यवित को नहीं दे सकते । डी० टी० बसु ने कहा हैकि 
“अनुच्छेद 53 () द्वारा सारी कार्यकारी शवितयां राष्ट्रपति को दी गई हैं । फिर भी 
अनुच्छेद 53 (]) और अनुच्छेद 23, 24, 27, 268, 279, 309, 30, 3॥। (2) 
(सी) 338, 340, 344, 356, 360 द्वारा जो शवितियां दी गई है उन में श्रन्तर है, वयोंकि 
ये गवितयां विशेष रूप से राष्ट्रपति को दी गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निणंय के 
अनुसार राष्ट्रपति इन घवितयों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता। वह स्वयं 
उन का प्रयोग करेगा ।!? 

चूकि अनुच्छेद 85 () भी उसी श्रेणी का श्रनुच्छेद है जिस वो श्रवीन राष्ट्र- 
पति संसद का सत्र बुलाता है भ्रौर अनुच्छेद 74 (]) इस की प्रतिलिपी है । इसलिए 
हम यह कहते है कि इस शवित का प्रयोग राज्यपाल कम से कम बुद्ध विशेष अवसरों 
पर तो अवश्य ही स्वतत्र रूप से कर सकता है। इस हृष्टिवोण की पुष्टि इस बाव 
से भी होती है कि यह गवित संविधान के उसी अनुच्छेद द्वारा दी गई है जिस द्वारा 
सम्रावसन तथा विधान-सभा मंग करने की शवित दीगई है। विधान-सभा को भंग 
करने की घवित के बारे में विधि मंत्रालय तथा ग्रृह मंत्रालय दोनों ही यह मानते हैं कि 
यह राज्यपाल की विवेकीय बक्ति है | सत्रावसान के सम्बन्ध में सर्वोच्च व्यायालय 
ने निर्मय किया कि अनुच्छेद 774 (2) जो राज्यपाल को सत्रावसान की शक्ति देता है 
उस पर कोई प्रतिबन्ध नहों है।! मैसूर उच्च न्यायालय के श्रनुमार “विधान-सभा के 
सत्रावसान की शवित पूर्णतः राज्यपाल को दी गई है श्रौर राज्यपाल को द्वी सत्र बुलाने 
की थघक्ति दी गई है ।५० 
ह इसलिए गृह मन्त्रालय या विधि मन्त्रालय के विचार को मानना बड़ा कठिन है 
वशपकर इसलिए क्योंकि ये दोनों मन्त्रालय इस श्रनुच्छेद की भिन्न-मिन्न समय पर 
मिन्न-भिन्न व्याख्या देते रहे हैं 

उदाहरणतया, जब मध्यप्रदेश में द्वारिका प्रसाद मिश्र की सिफारिश पर सत्रा- 
बसान किया गया तो उस समय गृहमंत्री ने कहा कि “एक पराजित मन्सत्री को भी 
विधान-सभा भंग करवाने का अधिकार है श्रौर राज्यपाल उस की सिफारिश मानते 
के लिए बाध्य है ।!० पत्रकारों से वात करते समय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
ने नी कहा कि “चाहे मुख्यमन्त्री-का विधान-सभा में बहुमत हो यान हो, मुस्यमस्त्री 
की सिफारिश पर विधान-सभा भंग करना राज्यपाल का संवैधानिक कत्तंब्य है। 
लेकिन जब पंजाव के मुख्यमन्त्री गुरनाम सिंह ने त्यागपत्र दिया श्रौर विधान-सभा 
नंग करने की सिफारिण% की तो राज्यपाल ने सिफारिश मानने से इन्कार कर दिया ।४ 
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यह झाइचर्यबतफ घटना है कि द्रस्त बार केन्द्राय सरकार के विथ विशेयज्ञा ने यह 
सभाह दी कि राज्यपात बियाने सभा भंग करन की सजाह़ मानने के लिए बाध्य नही 
है ।। इस से कम से कम एक बात ता ग्रन्‍इ्य ही स्प/ट हा जादा है कि विदय सवालप 
या गृह मत्रालय जो सलाह दत्ते है बह बहुत निष्पश् नहीं हाती श्रौर कभी भी गृह 
मधालप यह कह सत्ता है कि राज्यपाल का स्क्य सब युदान के अबिकार हैं। 
प्रत्त से यह कहां जा सफता है कि गृह मत्नातय, वि ध मंत्रालय एव झनक राज- 
नैतिक दजो के नेताग्रा तथा राज्यपालो न दस सम्बन्ध भे विराधी विचार प्रकट किये हैं 
भ्ौर यहू स्थिति उस समय तक स्पष्ट नहों हुगी जब तक इस विणय पर सर्वोच्च 
न्यायालय की सलाह नहीं ले लो जाती । नवम्बर 967 में पश्चिमी वाल वे मुख्य- 
प्रन्त्री ने केन्द्रीय मरतार की यह परामद दिया था । दस सम्बन्ध में स्थिति उस समय 
मी स्पष्ट हो सकती है जब कोई रफज्यप!ल शपने विवेक का प्रयोग करके विवायन्‍सभा 
फा सच घुलाये/ प्रौर उसे स्यॉयालय में चुनौती दो जाये। लेकित कोई राज्यपाल 
ऐसा करे तो उस पर सविधान की माया (५।॥४॥| के उल्लंघन या दोय लगाया जा 
सफ्ता है । उन लगगो की सन्‍्तुप्टो के लिए स्राच्च न्यायालय के निम्नलिगसित निरय 
को उद्धृत किया जा सकता है 
सविधान वी भावना वे ज्राघार पर दिया हुआ तक बहुत श्रच्छा लगता है 
क्याकि यह बहुत ही द्वाक्तिशाली ढग से जज्बात का अपोल करता है, 
लेकिन न्यायालय सावधान की सादना सविध।त वी भापा से निकालते हैं, 
जिसे संविधान की स्पिरिट कहते है | यदि सदिधान वी मापा उप्त हृष्टि- 
कोण का समधन नही करती तो उस पर सही चला जा सरता ।* 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रषार से सविवात की व्याएया किये जाने के कारण 
पश्चिमी अगाल इम्यूनिटि कम्पनी लिमेटिड' बताम बिहार राज्य (955), मे जिम में 
डा० अम्येडकर एक पक्ष के वक्कोल थे, उसने सप्रोच्चि न्य/यालय के सामने कुछ प्तुच्छेंदो 
का प्र्थ बतनलात का प्रयास किया । लेक्नि सर्वोच्च स्थायालय ने जहां पर सविधाए के 
झनुच्छेदों को मापा स्पप्ट है, बहा भनन्‍्य स्लोता से सहायता तेने से इन्कार कर दिया ॥१९ 


सदर्भ 


]. द्वत्तर प्रदेश में विधांनपालिका का सत्र [5 मरे, [973 को बुताया शेया था झौर अनुन्देद 
54 के अनसार अगला सत्र )5 जवस्थर 973 को द्वोता थ', लेकिन कमतापति सषिपायों फे 
ध्यागपत्र फे पश्चात वहां पर !3 जून 973, को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तथा 
विधान-सभा को पिजम्बित कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन 7 लत बर [973 तक लागू रहां 
झौर 8 नवम्बर 973 को हेमउतीनन्दन बहुगुणा को मुख्यमन्त्री चनथया गया, लेकिन पिर भी 
विधानपालिका का सत्र [5 सवम्बर को नहीं थुलाया गया । जब यह रन लोकसमा में उठाया 
गया तो विधि मनी गोयने ने कहा कि थ महीने को अवधि में वह समय शामिच नहीं किया 
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जाता जब विधान-सभा निलन्धित थी । 
(द्वि हिन्दुस्तान टार्टस्स', दिसम्बर 3, 973, पृष्ठ 4. 

2. पंज्ञाव के राज्यपाल श्री टी० सी० पावते ने तत्कालीन मुख्यमन्त्री प्रकाशसिष्ठ बादल के कहने 
पर 3 जून, 97] का विधान-सभा को अंग कर दिया था भौर उसके पश्चात्‌ उसने यह 
सिफारिश की कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। उसको सिफारिश पर 5 
जून, 97] का राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था । “दि टििब्यून', जून 6, 497]. 

3. (क) 2] जनवरी, [972 को विवान-सभा भंग करने के पश्चात हरियाणा फे राज्यपाल 
बीरेन्द्रनारायण चक्रवर्ती ने कहां कि “व्नमान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिमग्टल पद्ा पर रहेगा। 
इसे कामचलःऊ सरकार के नाम से सन्‍्वोाधित करना ठीक नहां होगा। संविधान में कामचलाऊ 
सरकार की काठ व्याख्या नहीं £ । सवारणतया दम इस नाम से उस सरकार को सम्बोधित करने 
है जो त्यागपत्र देने के पश्चात अन्य प्रवन्ध किए जाने तक काम चलाती रहे । जहां तक वर्तमान 
सरकार का सम्बन्ध £ किसी नी मन्त्री ने त्यागपत्र नहीं ठिया था !'* 

दि द्विव्यून', जनब्री ], 972, एृष्ट . 

(ख) तमिलनांड़ में भी मन्त्रिमण्टल ने त्यागपत्र दिये बिना, 4 जनवरी 97] को 
विवान-मभा भंग करा दी थी । 

“दि स्टेट्समंन!, जनदरी 5, 97], पृष्ठ |. 

(ग) फेरल में श्रच्युन मेनन ने श्रपत्ता त्यागपत्र दिये बिना 25 जून, 970 को विधान- 
सभा रंग करण थी। मन्त्रिमंटल 4 श्रगस्त, 970 तक पद पर रहा श्रौर फिर राष्ट्रपति शासन 
लागू कर दिया यया । 

ठि द्रिब्यून!, 20 जून, 970, पृष्ठ , 

4. पश्चिमी बंगाल में श्रजय मुकर्जी ने 25 जून, 97], को अपना त्यागपन्न ठिये बिना विधान- 
सभा भंग करवा थी। लेकिन वजदट सत्र 26 जून 97[, को भारस्भ होना था, इसलिए 
बज्ट पास नहीं दुच्चा था। अतः उन्हें 27 जून, 97], को अपने मन्त्रिमग्टल का त्यागरपत्र 
देना पडा । 

“टारंग्स मॉफ इग्टिया', जून 28, ]97], पृष्ठ , 

झेट्समेन', जनदरी 9, 972, पृष्ठ . 

दि टिब्यून', माच 8, 972, पृष्ठ 3. 

ग्तान टाईग्स', दिसस्व्र 43, 973 पृष्ठ 4 

छेद में कहा गया हैं कि “जिस विधानपालिका में विधानपरिपद ई वहां पर यदि ढोनों 


यु 
द्व 


०6० "3 ०७» (४ 
ज्? 
। 


सदनों को भिन्न-भिन्न निधियों को बुलाया जाये तो छः महीने की श्रववि, उस समय से गिनी 
जायेगी हिस तिथि को उस सदन को बठक समात्त हुई हो, जिसकी बैठक बाद में हुए थी ।'! 


9. संयद अब्दुल, बनाने पश्चिमी बंगाल ब्थान-सभा, ए. श्राई. श्रार., 956, कलकत्ता, 369, 
40. स्वोकार, बसाम उद्दीसा ब्थान-समा, ए. धार मार.?, 952, उद्दीसा, 234 
8].. एच. बीरासद्पा, बनाम मैसर राज्य, ०. आर्ट, श्रार.", 97], मैसर, 20] 
82, 2 नरूःथर, 967 का जद संयुग्त माच के 47 सदर्न्यों न पी. सी. घाप के ननत्त में, संविद के 
छाट दिया ना उस समय श्रजय सुकर्ती को सरकार की संख्या विधान-सभा में 436 रद्द गई थी 


जबकि वहां विधान-सभा के सदस्यों की झुल संख्या 280 थी । धट्रिप्रट!, नवग्दर 23, 967, 
पृष्ठ 4. 
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बिन्देरबरी प्रसाद ने जो मद्ामाषा असाद सिन्‍्द्रा के गस्जिमण्दव में एक वरिष्ठ सन्‍्बी मे, 
सन्प्रिमटल से त्यणपत्र दं दिया श्र एक नयय बात की स्थापना की सिसिका नाम सोशित दल 
रया | उस दल में 20-30 तक सदस्य थे और काग्रेस के समर्थन क कारण उसके समकों की 
अ 30 सदस्यों वाले सदन में 85 ६ गई थी । “दि स्ट्रेरसमन', अगस्त 29, ]967, 
पृष्ठ पे 


(क) जब देवीलाल ने अपने छ समर्थकों के साथ मयुक्त मोची छोड़ा मो उन समय 
राव दोरेन्द्र सिह की सरकार का विवान-सभा में बदुमत नद्दा रहा था । 
पट्िध्िर, भगरा 8, 2967, पृष्ठ ! 


(ख) जद भापत दयाच शामा ने झपने 3 समयकों के साथ कांग्रेस को छोड़ा तो उस 
समय कार्ग्रेस दल की सरवा, जिसका नेनत् बसीलाल कर रहे थे, 8! सदस्यों बले सदन में 35 
रह गई धो । “पंट्रिश्चट', दिस वर 0, 969, पृष्ठ ! 
जब शिक्षा मन्त्री लच्छमनमिह गिल से अपने 6 समर्थकों फे साथ भकाली दल छोड़ा नो उस 
समय 0+ सदस्यों वाले सदन्न में सयुक्‍्त मोर्च की संख्या 57 से घट कर 4] रद गई थी। 


दि स्टेट्समैन', नवग्वर 23, 967, पृष्ठ !, 

जब गोविन्द नारायण सिट्द ने अपने 37 समर्थका के साथ काग्मेस को छोड़ा तो द्वारिकाप्रसाद 
को सरकार का वियान-संभा में बहुमत नह रहा । 'दि स्टेट्स मैनः, जुनाइ 2[, 4967, 
पृष्ठ ! 


जब 968 में काम्ेस का विभानम हुआ तो उस समय काफी बड़ी सरव! में कायस के कु 
सदरयों ने चम्झमभान गुप्त के विरद्ध बगाउत कर दी, जिसके परिणामस्वरूप पिवान-सभा में उनके 
मन्मिमटल का धहुमत नहीं रहा। 


पजाद में झ्कोली और जनसथ को मित्ती-जुली सरकार थ्री, लेकिन 30 जून 970, को 
जनसघ ने सन्द्रिमदल से झपना समर्थन वापस ले लिया जिसके परिणामस्वरूप मन्त्रिमडल का 
विधान सभा में बहुमत नहीं रहा । 

'दि हिन्दुम्तान राश्म्स', जून 0, 972, पृष्ठ ! 

वही, मक्‍्तूबर 3, 970, पृष्ठ । 

जब 2 नवम्बर, 967 को पो० सी० घोष के नेतृत्व में (7 वियायत्रा ने सयुक्त मोज को दोड़ा 
तो राज्यपाल ने मुरयमन्ती से विधान-सभा का सब बचाने के विश कहा (दि स्टेट्समेन, 
नवस्वर 7, 7967, एण्ड 2)0 पहले लो भुख्यमन्धी सत्र दुचाने के लिए तैयार नहीं ये लकिन 
जब राज्यपाल ने उन्हें दोवारा कहा तो वे [8 दिस वर 967, को मत्र उुलाने के लिये नेयार 
हो गये (दि हिन्दुस्तान टड़म्स, नवम्बर ।], 967)। लेकिन राज्यगत ने यह तिद्द को कि 
सब 30 नवम्बर 967, से पहले बुलाया शाता चाहिय (दि टाइम्स आपदरिदया सवन्यर 7, 
967, पृष्ठ !)। जब मुर्यमन्ची ने ऐेसो करने से इन्कार कर रिया तो राज्यपाल ने अजय 
मुकर्जी सरकार को बरखासत करके पो० सौ० घोष को 2) नवन्च॒र 967, को मस्यनन्धी 
नियुत्ा कर दिया (दि स्टेट्सदित, नवम्बर 22, 907, एष्ड ।)। 

]970 में पजाव में अकाली दल झौर जनसध को मिच्री-जुली सरकार थी। 30 जून 970 
को जनसथ ने मन्यिमइल से अपना समर्थन वापस ले लिया और 3 अकालों सदस्य भो 
गुरनाम मिद के साथ जा मिले । इस प्रकार [0+ सायों वाले सदन में मकरा सिद्द बंदच के 
प्ष्मर्थकों की सख्या 3 से घट कर 5? रद गई । उत्त समय दाज्यप्राल ने अ्रवारासिह् बादल 
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अधीन, वियान-न्सभा को भग॑ कर दिया (दि टाटम्स झाँफ इश्टिया थै जून 497॥। 
उमऊे पश्चात 5 जून 97] को राष्ट्रव शासन लागू कर दिवा गया | ( दिई्ठ ब्यून', जून ]6, 
97], पृ ।2 ) 

जर 20 का््रेसी विश्रायक, काग्मस द्धांट कर प्रगति विवायक दल में शाम्लिद्ों गये तो ड्र्प्त 
समय नन्चिनों सत्मधथी सरकार का विधान सभा में चदुमत समाल हो गया धथ!। उस समय 
विवानन्मभा का सय हो रटा था शौर राज्यपाल ने मुस्यमन्ची के परामर्श पर माय ।, 9743 
को सत्रावसान कर लिया [दि स्टेट्समैच, माच 2, ॥973)। उसके पश्चात 3 मार्च 973 को 
उसने विवान-सभा भग बरा दी | दि द्विच्यून', मच 4, 973, पृष्ठ | 

उत्तर प्रदश के राज्यपान गोपाला र॑डड्ा ने ऐसा किया था। 

“दि टार स ऑफ हाए्डया , लव इवर |2, 967, प्रष्ठ ! 

दि स्टेर्समैन', लवग्बर ।, 967, पृष्ठ 8 

“दि राउम्स भा इणिट्या', नवन्वर 7, 967, एछ 4, 

लोकसभा टिबट्स , चौथी थे सता, बाल्यूमू 70, नंबर ॥-5, दिसम्बर 4 967 
कॉसम 4356 

बहों, वॉन्यूमू 9, न वर 6-0, नवश्वर 23, 967, कॉलम 2330 

वही, व्यूस्‌ 45, न बर -]0, नवम्बर 9, ]970, कॉलम 390 

“दि ट्रिब्यून मात्र 73, 969 पृष्ठ 5 

यदि उितरान सभा के सदस्यों का वहुसत सुरयमन्द्री को लिख कर यह वह द॑ कि उसका उसमे 
विश्वास नही रहा तो मुख्य#न्तों की एक सप्ताह के अन्दर वियराल सभा का सन बुलाने का निर्णय 
करना चाहिये झौर उस सावन्य में र/ज्यपात को परम दना चाहिये । 

'दि रटेश्समेन', दिस वर 2, 969, पृष्ठ 9 

“मुस्यमन्दी का वियान सभा में बहुमत दैयां नही इस प्रश्न का निर्णय हमेशा विधान-सभा 
मच पर किया जायगा ।”?” 

लोक-सभा डिवेद्स, छौथी थ सता, वॉन्यूम 23, नग्वर 2-25, कॉम 225, दिसस्वैर 
0, 968 

'जरनल आफ सोसाइटी फार सटूटी आफ रटेट गवत्तमैन्ट्स', वॉल्यूगू 5, जनवरी-शर्च 972, 
पृष्ठ 65 6 

पद हिन्दस्तान दाइम्सः, जूज [0, 972, पृष्ठ । 

'दि राईम्म श्रॉफ इणग्टिया?, नवम्बर 46, 967, पृष्ठ ] 

बडा, मवम्वर !2, [967 पृष्ठ ! 

'दि स्टेट्समेंन', नवम्बर !, 967, पूष्ठ ] 

दि टाध्स्स झोंफ इण्विया', जनदरों 0, 970, पृष्ठ 5 

*[ऐ सन्‍्डे स्टेंडड्ड ', झअपैल 7, 968, पृष्ठ 2 

'छव्धान सभा डिबेट्स', वॉन्यूमू 8, ए४ 29 

बही; एृ४ ]06 
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“मे यह समझता हूं कि यदि मुख्यमन्त्री मपने संवंधानिक कर्च॑व्यों का पालन करने से इन्फार 


बरदे तो रा|ज्यपाता को रवयं॑ भी सन बलाने का श्रधिकार दे । संक्षेप में राज्यपात संविवान का 
रक्षक दे न कि दलगत हितों का |! 
प्टेट्समेन', नवम्बर 967, पृष्ठ $ 


कि 


5 बढ ब्ध 


ज़्व्‌ भी मुख्यमन्बी या मन्त्रिमहटल के विधान-सभा में बहुमत ८र सन्देद् हो तो राज्यपान 


हर 


पने विवेक का प्रयोग करके स्थिति की जानकारी कर सकता है । मुग्यमन्त्री तथा मस्त्रिमएए्ल 
साथ मतमेद का ध्यान न रखते हुए राज्यपाल को सत्र बुलाने का श्रधिकार है श्र वह 
डिपय को एक ऐसा विषय समझ सकता दे जिसमें उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये । 
स्टव्समेन', नवस्वर ], 967, पृष्ठ 8 
(क) जब राज्यपाल को यह विश्वास हो जाये कि मन्विमग्टल का विधान-सभा में बहुमत नहीं 
रहा तो उस समय उसे विवान-सभा का सतन्न बुलाकर इस पर निर्गय करना वाहिये। 
यदि मुख्यमन्त्री सत्न बुलाने से इन्कार कर दे तो वह नन्‍्ययं भी सन्न बुला सकता ई ताकि 
विधान-सभा में मुख्यमन्त्री के बहुमत की परीक्षा हो जाये। 
“लोकसभा डिवेद्स!, वॉल्यूमू 45, नम्बर -]0, नवन्बर 9,970, कॉलम 37-8. 
(ग्) प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की हे कि यदि विधान-सभा के 40% सदस्य 
राज्यपाल से लिखित रूप में सत्र बुलाने की मांग करें नो उसे यह श्रविकार दाना चाहिये 
कि दह् मन्ध्रिमंटल की सिफारिश के बिना भी सन्न बुला सके । 
द्वि हिन्दुस्तान टार्रस्स”, जून 29, 968, पृष्ठ 4. 
पट्टा, जुलाट 6, 968, पृष्ठ । 
पृट्धिअट), नवन्बर , 967, पृष्ठ 
राज्यपान समिति ने यह कहा था। 'जरनल श्रॉफ सोसाइटी फॉर दि सटटी श्रॉफ स्टेट गवर्नभैन्टा, 
बाल्यूमू >, जनदरी-माच 972, नन्वर , पृष्ठ 68-69 


रज हि 


ता 


टो० टी० बसु, 'कमेन्द्री ऑन दि कानरिट्टयूशन श्रॉफ दगिट्या', पांचवां संस्करण, वॉल्यूम्‌ टी 
पएप्ठ 369, 
हि स्टेट्समेन!, नवग्बर 23, ]967, पृष्ठ 2. 
पंजाब राज्य बनाम सत्यपाल, “०० आई० आर०, 969, सर्वोच्च न्यायालय 203. 
लिडारीरणा तथा श्रन्य बनाम मैसर्‌ राज्य, “०० श्राई० श्रार०', 97], मैसर 97, 200, 
दि द्विच्यून', नवन्वर 26, 967, पृष्ठ 8. 
दि ४द्िक्रट!', नवम्बर 25, 967, पृष्ठ 2 
ट्रिब्यून, नवम्बर 26, 967, पृष्ठ 8 


दि सथदसमंन!, 23 नवच्वर 967, प्रष्ठ 2 
न्ट्रमानु सुप्त का विवानन्सभा में बहुमत नहीं रहा तो उस समय वा० गागाला स्टूटा का 
बबान-सना का सलर दुलाने फे लिये कहा गया था । उस समय उन्होंने कहा कि यदि उसने 


69 


70 
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मुर्यमन्ती को विधान-सेसा का सत्र वलाने थे लिय विवश किया और यदि मयत्त तथा मन्त्रों 
उसमें उर्प धत ने हुए तो उया होगा १ ( दि रठटसमैन', लिसावर 2, [969, पृष्ठ 9])। इसका 
उत्तर दे मन्निमेदल को वरगारखंगी | 

फेशवन माउनन भेनन बनाम बंग्वर री य, ए० श्ा'० झार०', !95], सवान्च न्यायागयं, 
29 

कामेश्पर मिंह वनाम विद्वार राज्य, ए० आ*० आर०', 952, सर्वोच्च न्यावालय, 309, 


सत्रावस्ाम का अधिकार 


मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर सत्रावसान 

विघानपालिका का सत्र बुलाने के अ्रतिरिक्त राज्यपाल के पराम उसे सत्रा- 
वबसान करने का भी अधिकार है|! लेकिन इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह पूछा जा 
सकता है कि क्या वह इस ग्रधिहार का प्रयोग सद्दा मच्त्रिवदत की सिफारिश पर ही 
करता है या कुड परिस्थितियों में बढ़ अउने व्य विवणत निगांय द्वारा इस अधिकार 
का प्रयोग कर सकता है ? इस प्रइन पर दो प्रकार के मत हैं. पहली विचारबारा के 
लोगो के अनुसार राज्यपाल फो इस अधिकार का प्रयोग सदा मन्त्रिमण्डल के परामर्ग 
पर करना चाहिये, लेकिन दूपरी विचारधारा के अ्नुमार कुछ विशेध परिस्थितियों में 
राज्यपाल इस सम्बन्ध में प्वने व्यक्ितगत निर्गाय का भी प्रयोग कर सकता है। मध्यप्रदेश 
के भूतपूर्व राज्यगाल के० मी० रेड्री, उत्तर प्रदेश के चतपूर्वत राज्यपाल बी० गोपाला 
रेट्टी,, यथ्ववन्त राव चह्बाश.! गोविन्दा मनन! तथा ग्रशोक सेन" के अनुसार राज्यपाल 
इस अ्रधिकार का प्रयोग केवल मन्त्रिमगभइल की सिफारिश के झनुमार ही कर सकता 
है। मद्रास उच्च न्यायालय का भी यही दृष्टिकोण है । लेकिन एन० जी० रंग एन. 
सी० चरद्जी,! नाथ पाई," आचार्य कुप्लानी,! सी० के० दफतरी/ इस दृष्टिकोण मे 
सहमत नहीं हैं । भारतवर्ष के भूतपूर्व श्रदा्ी जनरल सी० कै० दफतरी के अयुमार, 
“राज्यपाल के विद्वान-समा का सत्र बुलाने श्र सत्रावसान के अ्रथिकार अ्रमीमित 


चुंकि सार्वजनिक राजनैतिक जीवन तथा संवैधानिक विवि के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों 
इस प्रब्न पर परस्पर विरोधी विचार प्रकट किये हैं इस लिए यह पश्रावश्यक है 
कि हम प्रब्न पर ठठे दिमाग तथा सावधानी से विचार किया जाये | जब मुरयमन्त्री का 


5. 


विधान-मभा में बहुमत है तो उस समय सावारणतया इस अधिकार का प्रयोग मुस्य- 


ने 


मनन्‍्त्री की ही सिफारिश पर किया जाता है| लेकिन मुस्यमन्त्री स्वयं अपने या प्रव्यक्ष 
के विरुद्ध अविब्बास के प्रस्ताव पर बहस को रोकने के लिए यदि राज्यपाल को 
सन्नावसान की सिफारिय करे तो उम्र समय राज्यपाल के सामने यह समस्या उत्सन्न 
होगी कि क्या वह उस सिफारिश को माने या न माने । उदाहरणतया, 967 में 
मध्यप्रदेश में जब गोविन्द नारायण सिंह तथा उन के 37 सम्॑कों ने कांग्रेस छोटी तो 
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उस्त समय बजट सत्र चल रहा था और उनके ऐसा उरने के परिगामसख्वस्प 
द्वारिकां प्रसाद मिश्र की सरवार का विधान समा में बहमतन समाप्त हा गया था । 
उस समय राज्यपाल ने मुरयमत्त्री हारिका प्रसाद मिथ के कहने पर विधान-सभा का 
संत्रावसान बर दिया था [75 

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जब भ्रव्यक्ष के विरुद्ध भ्विश्व/य के प्रस्ताव पर बहस 
पं ने बाली थी तब भी मुगप्रमन्‍्त्ती की सिफारिश पर राज्यपाल न सपम्रावसान वेर 
दिया ।?% इसी प्रकार की घटता पजाव में हृड दी । अध्यक्ष के विरुद्ध प्रविश्वास के 
प्रस्ताव पर 5 अप्रैल ।968 का बहस होनी थी लेकिन मुरसमन्त्री की सिफारिश पर 
2 अप्रैव 968 वा सत्रावसान कर दिया गया ।«* फरवरी )970 मे हरियाणा में भी 
यही बिया गया था | मन्ध्रिमडत के विस्द्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हाने से पहले 
हो विधान-समा वा सत्र।बसान क्र दिया गया ।! इसके प्रतिरिक्त जम्यू थे काइमीर से 
जब 62 वियायतों मे से 35 वियायका ने सादिक मन्ध्रिमठल से बजट पत्र के दिनों में, 
समर्थत वापस ले लिया तो उस समय 3 मार्ज 970 का विवान-सभा का सन्नावसतान 
कर दिया गया ताजि सादिब सन्निमटज को झपदरच ने से बचाया जा सके ।?8 

जव ऐसी परिस्थिति उत्पन्त हो, उस समय बहा तक राज्यय ते के लिये सर्वधा- 
लिंक दृष्टि से मसुस्यमन्त्री की सन्नावसान झी सिफारिश का मानता उर्चित होगा ” 
मध्यप्रदेश के भूतपूत्र राज्यपाल के० सी० रेही वे भ्पने पक्ष में तर पैश करते हुए कहा 
कि "उसे यह विश्वास है कि स्वियान के अनुसार उम मुस्यमन्त्री कौ सजाह माननी 
चाहिए । इग्लेंड तथा फई और प्रजातस्या में ऐसी प्रथा है ।'१ यशवन्त राव चह्नाण 
ने इस दुष्टिपाण का समर्थत करते हुए तहा कि "जब 36 विधायक ने काग्रेस पार्टी छोडी 
तो उस के पदचात्‌ यह सूचना मिली कि कई सदस्या को डराया तथा घमकाया गया है । 
दल छोटने वाले दा विधायकों ने वहा कि उत्हें सजयूर करके उन के हस्ताक्षर करवाये 
गए है। श्रापसी सताव तथा असाधारण स्थिति हाने के कारण सुस्यमन्त्री ने राज्यपाल 
से मन्नावम।न की सिफारिश की | मुरयमन्त्री के पत्र पर पूरा साच विचार करते भौर 
परिस्थितियां का ध्यान में रखेते हुए उचित समदीय प्रक्रिया के अनुसार गसदीय प्रजातन्न 
के हित के लिए विवान-समा के सत्र बा वुछ समय के तिए राज्यपाल ले सत्रावसान गिया 
है।" ० उम ने भागे चल क्र यहू भी उहा कि ' स्वंधानित मासले पर हमे दनगत हितों से 
ऊपर पठार र काय करना चाहिये । संविधान की व्यान्पा, जब छाग्रंस दल वी सरकार ही 
वो एक दग से श्रौर जब विपश की सरकार हो तो दूसरे ढग से न|़ी को जा सकती। चाहे 
कांग्रेस की सरकार ही यां विपक्ष की दोनों परिस्थितिया में एक ही सिद्धात लागू करना 
पड़ेगा--तीन प्रनुब्दरो का छादइ कर राज्यपॉल सर्वेवानिक प्र]ुख हैं। मैंने महाराष्ट्र 
के प्रमिद एटवोक्ट जतरत सीरवाद की पुस्तक के झन्तिम सस्फ रग का हवाला दिया है । 
उससे बहा गया है कि केदल इत प्रतुच्छेदो के श्रघीन राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप 
पे कार्य करता है। व झनुन्पद हैं 200, 239 (2) यथा 356। इन प्रनुच्छेदों को छोट कर 
राज्यपाल सर्विधातितर प्रमुख के रूप में काम करता है। हपऐ_ रे इस स्थिति को मानना 
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पड़ेगा, और जब हम एक वार इस संवैधानिक स्थिति को मान लें तो फिर प्रब्न यह उठेगा 
कि वया मुख्यमन्त्री ने राज्यगाल को जो परामर्श दिया वह देना चाहिये था या वह 
कोई झौर भी परामर्ण दे सकता था ? इस प्रध्न पर हमें सिद्धांत के रूप में बहस करनी 
चाहिए-- मैं उस से सहमत होता हूं या नहीं यह एक दूसरी बात है । जब मसुख्यमन्त्री 
ने एक वार सिफारिय कर दी चाहे मुख्यमन्त्री मिश्रा हो या अजय बाबू -तो उसके 
पच्चात्‌ राज्यपाल के लिए उसे मानना ग्रलिवार्य था ।!! उस के लिए उसे मानना उचित 
था क्योंकि “उसके पास दूसरा झ्लीर विकत्पक नही था ।7* भारत सरकार के भृतपूर्व विधि 
मन्त्री पी० गोविन्दा मेनन ने भी इस द॒प्टिकोग का समर्थन करते हुए बहा कि 
“संविधान के अनुसार कुछ विए्य ऐसे है जिन के बारे में राज्यपाल श्रपने विवेक का 
प्रयोग कर सकता है लेकिन यह विपय (सत्रावसान) ऐसा है जिस पर राज्यपाल 
मुख्यमन्त्री की सलाह से कार्य करता £ैं और राज्यपाल ने गृहमन्धी को कहा भी यही 
है ।?9 उसने यह भी कहा कि “द्वारिका प्रसाद मिश्र उस समय तक मस्यमन्त्री है जब 
तक यह्त॑ सिद्ध नही हो जाता कि उन वा विधान-गभा में बहमत नहां है। इसलिए 
ज्यपाल ने मुख्यमन्त्री की सिफरारिण को ठीक ही माना है ॥7!:4 

ग्रशोक सेन ने के० सी० रेट्री के समर्षन में बोलते हुए बहा कि "यदि राज्यों 
की स्वायत्तत्ता को बनाये रखना है श्रौर राज्यपाल ने एक सर्वधानक प्रमृस्य वे रूप सें 
कार्य करना है तो उस के लिए यह श्रावध्यक है कि राज्ययाल मुख्यमन्त्री की सलाद 
पर, जब तक उसे अविव्दास के प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा दिया जाता कार्य करे। जब 
राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री की सलाह पर कार्य करना है तो फिर हम यह कहने व।ले कौन 
होते हैं कि उसे ऐसा नहीं कदना चाहिये.. ...... यदि बजट पास करना है, यदि विधान- 
सभा ने कार्य करता है तो बजट सन्त के बीच में इस प्रकार का दल बदल ठीक नहीं है । 
और यदि मुख्यमन्त्री यह महसूस करे कि बजट को पास करने के लिए शरीर सन्न की 
कायबवाही टीक चलाने के लिए उसे कुछ दिन चाहियें, .......... तो वह यह बार सवासता 
है ।!!:5 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी० गोपाला रेट्री ने नी जो छुछ उसने किया था उस 
का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति को लिखा था कि “ब्रिधान-सभा का सत्र बुलाने तथा 
उस का सन्नावसान करने के बिपय पर राज्यपाल सरकार की सलाह से कार्य करता है 
आर उसने भी यही किया है ।!*१ ; 

लेकिन इस सिद्धान्त को पूर्णतया नहीं माना जा सकता कि सन्नावसान के विपय 
पर राज्यपाल को सदा मन्न्रिमण्टल की सलाह से कार्य करना चाहिए | विधान-समा का 
सत्र बुला्न के सम्बन्ध में राज्यपालों की समिति ने एक तर्क बह दिया था कि 
“राज्यपाल को मन्त्रिमन्टल के परामर्ण को इसलिए मानना पड़ता है क्‍योंकि बह सत्र की 
कायवाही का मसोदा तंयार करता है ।/ लेकिन जब सत्र हो रहा हों उस समय 
सत्रावसान के लिए तो बह नरक नहीं दिया जा सकता। स्वयं राज्यपालों की समिति ने 
वह सिफारिश की ह कि “साथारणतथा तो सप्नाबसान मन्व्रिमस्टल के परामर्ण पर ही 
किया जाना चाहिए (पृष्ठ 53)। लेकिन यदि मुस्यमन्च्री उस समय सत्ावसान की रालाह 
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दे जब मन्त्रिमटल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होने वाली हो तो राज्य- 
पाल को पहले तो यह मालूम करना चाहिये कि क्‍या झ्रविश्वास का प्रस्ताव प्रसार तो 
नहीं है, श्रौर यदि उम्रे यह विश्वास हों जाये कि वह प्रसार नही है और विपक्ष 
सरकार वो एक चुनौती दे रहा है तो उस समय राज्यपाल को सरकार मे ध्क्ति-परी- 
क्षण करने के लिए कहना चाहिए । इस से यह सिद्ध होता है कि सत्रावसान के 
सम्बन्ध में राज्यपाल विश्लेप परिस्थितियों मे अपने विवेक का प्रयोग कर सहुता है। 
मैमूर उच्च न्यायालय का भी यही दृष्टिकोश है । * सर्वोच्च व्यायालय का भी यही मत्त 
है। प्रजाव राज्य वनाम सत्यपाल में उस ने निर्णय देते हुए कड़ा कि "अनुच्छेद 74 
(2/ (3) द्वारा राज्यपाल को सन्नावमान करन की शाक्तियाँ दी गई हैं झौर उन शक्तियों 
को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया गया है ॥3०९ 

इपलिये सदन के मच पर मन्त्रिमटल को पराजय से बचाने के लिये सत्रावसान 
करना अनुचित होगा,” वबयोकि राज्यपाल का यह वत्तव्य है कि बह यह दखे कि मन्सत्रि- 
मेडल वा विधान सभा में बहुमत है यथा नहीं। पश्चिमी बगाल मै राज्यपाल ने जब 
श्रजय मुअर्जी को बरखासत किया उस समय जोकसमभा में बाउसे हुए य्रद्नवन्त राख 
चद्धाण ने कहा था क्रि राज्यपाल का यह कत्तव्य है कि वह सरवर को विधादपालिका 
के सामने जाने को कहे । वहां पर स्थिति ऐसी उत्तन्न हो गई थी जिसमें राज्यपाल के 
लिये विवेक का प्रयाप करता श्रावश्यक हो यया था वोकि कुछ वियायकों ने राज्यपाल 
को यह सूचना दी थी श्लौर लिस कर भी दिया था कि वे सरक्षार का समर्थन नही 
करते । इसलिए राज्यपाल को यह मालूम था कि मुस्यमन्‍्त्री का विघान-समा में बहुमत 
नही है ।४! 

लेक्नि यह ध्राइवयजनक बात है कि मध्यप्रदेश तथा जम्मू भौर कश्मीर के राज्य- 
पालो मे विवानपालिका और क्रायपालिका को पग्रामने-सामने लाने के स्थान पर एस 
ब्िल्युल उल्द किया अर्थात्‌ उन्होंने जब बजट सत्र चल रहा था तो उसका सत्रायमान 
करके मन्त्रिमण्डलो को बचाया । उनका यह वाय॑ श्रमुचित था। क्योकि इन राज्य- 
पालों को यह अच्छी प्रकार से मातुस था कि उनके मुस्यमन्त्रियों वा विवान-समा मे 
बहुमठ नही रहा । सर्वोच्च न्यायालय के श्रनुसार पदि राज्यपाल उस समय मसत्रावमान 
करे जब सन चल रहा हां तो सर्वेधानिक अधिकारा के दुन्प्योग॑ के लिये उसके निरांय 
को चुनौती दी जा सकती हैं।? पश्चिमीबगाल के राज्यपाल कै काय को, गृह-म्ी 
ने इसलिये सराहुना कीथी क्योंकि वह विधातवालिका तथा कार्यपरालिका को आमने- 
सामते लाना चाहता था लेकिन उम्र सिद्धांत को मानते हुए उसे मध्यप्रदेश तथा जम्मू 
झौर काइमीर के राज्यपालों की आलोचना करनी चाहिये थो क्योंकि उहोते इसबा 
बिल्कुल उलट किया था। ही 

यदि हम यह मी मान लें कि सत्रादसान के सम्बन्ध मे राज्यपाल को मुस्यमम्त्री 
की सलाह पर कार्य करना चाहिये तब भी जो पुछ मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पजाव 
तथा हरियाणा के राज्यपालों ने किया वह उचित नहीं था बयाकि राश्यपालों 
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की समिति के अचुमार जिन विययों पर राज्यताल को मच्तिमंदल के परामर्घ 
पर कार्य करना चाहिये, वहां पर भी राज्यपाल के लिये मन्त्रिमडल के परामर्ण 
को तुरन्त मानना श्रावश्यक नहीं है। हालांकि “वह परामर्श मानने के लिये बाध्य 
है लेकिन फिर भी सलाह देंने के पण्चात्‌ उसे स्वीकार करने से पहले, राज्यपाल को 
सभाव देने का अधिकार है।”। इससे यह सिद्ध होता है कि मध्यप्रदेश तथा जम्मू श्रीर 
कश्मीर में वजट सन्न के समय राज्यपालो ने मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर जो सत्ना- 
वसान किया वह अनुचित था। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश तथा पजाव मे ग्रध्यक्षों के 
विरुद्ध अ्रविश्वास प्रस्ताव पर वहस हान से पहल सन्नावसान उ चित नही था। यदि ह 
इस सिद्धान्त को मान ले कि मख्यमंत्री की सिफारिण पर राज्यपाल का सन्नावसान करना 
 पड्ेगा तो मख्यमन्त्री द्वारा इस अ्रधिकार के दुरुपयोग को संमावना को रहू न 
किया जा सकता | हरियागा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति का जा पत्र लिखा था वह इस 
सभावना का समर्थन वारता है। इस पत्र में राज्यपाल ने लिखा था कि “इपस 
भी अ्रधिक दर्भाग्य की वात यह होगी कि जब विवान-सना में हुए शत्ति-परीक्षरा 
में कोई भी पार्टी श्रपना वहमत सिद्ध कर देंगी तो उसके तुरन्त पश्चात्‌ वह 
विधान-सभा के सत्नावसान की सिफारिश करके उसका सन्नावसान करना चाहगा। 
बह फिर बिना विधान-सभा का सच्चे बुलाय, & ने तक पद पर रहना चाहेंगी |”! 
मगर इस सम्बन्ध में यहा एक और प्रदन पूछा जा सकता है कि क्‍या राज्यपाल 
सत्र के बीच में इस अधिकार का प्रयोग उस मुख्यमत्ती की सिफारिश पर जिसका 
बिघान-सभा में बहमत नहीं है, कभी भी नहीं कर सकता या कुछ विशय परिस्थितियों 
में बह ऐसा कर सकता है ? जब मख्यमन्त्री जिसका विधान-मभा में बहुमत ने रहा हा, 
अपनी स्थिति दढ बनाने के लिये सन्नावसान की सिफारिश करे तो उस समय राज्यवाल 
को उसकी सिफारिश को नहीं मानना चाहिये। लेकिन यदि सत्र के बीच में मख्यमन्धी 
त्यागपत्र दे दे और कामचलाऊ मख्यमन्त्री के रूप में यदि संत्रावमान का सिफारिश 
करे तो उमर समय राज्यपाल के पास उस सलाह का मानन के तरिक्त श्रोर कोड 
भी विकल्प नहीं होंगा। 2 मार्च, 969 को ऐसी परिस्थिति मध्यप्रदेश मे उत्पन्न 
टई । जब मुस्यमन्त्री को यह मालुम हो गया कि 30 विधायकों द्वारा संयुक्त माच 
की सरकार से समर्थन बापस लिये जाने के पद्चात्‌ उसका विधान-सना में बहुमत 
रहा और उसका बजट ग्वध्य ही रह हो जायेगा, तो उस समय उसने प्रनना 
त्यागपत्र देकर विधान सभा का सत्राचसान करने की सिफारिश की [/ उस परि- 
स्थिति में राज्यपाल के पास मख्यमन्त्री की सिफारिण का मानत के प्रतिरिक्त श्रोर 
कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि यदि राज्यपाल उसकी सिफारिश का नहीं मादता 
तो बह कामचलाऊ मख्यमन्ती के पद पर कार्य करने से इन्कार वार सकता था | 
जब राज्यपाल ने कामचलाऊ मख्यमन्त्री की सिफारिश पर विधान-समा का 
सत्रावसान किया तो यह मामला लोकसभा में उठाया गया और कुछ नदस्था ने 
राज्यपाल द्वारा ऐसा करने पर आलोचना भी की । लेकिन राज्यवाल का तमयन 
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करते हुए विद्याचरण शुकत ने कहा कि “संविधान मुम्यप्न्धी तवा बामचलाऊ 
मुख्यमन्ती में कोई भेदभाव नहीं ऊरता ; दो वर्ष यूव सध्यत्रदेश से भी ऐसी वरिस्थिति 
उत्पन्न हुई थी और यदि मुर्यमस्त्री सत्रावसान वी सलाह दे तो राज्यपाल का उसे 
मानना पड़ेगा ॥+"म लेकिन यहा पर विपक्ष तथा सरकार दोनों ही गलती पर हैं। विपक्ष 
तो दगलिये क्‍योंकि इस बार राज्यपाल के पाप्त सलाह मानने के भ्रतिरिक्त झौर कोर्ट 
भी रास्ता नही था, प्रौर सरवार इसलिये गतती पर थी कि मुर्यमन्ती और वकाम- 
चलाऊ मुख्यमन्तरी मे भेद होता है क्योक्ति बजट सत्र के बीच में यदि मुगरमन्त्री परा- 
जय में बचमे के लिये सत्रावश्तान की सिफारिश करे तो राज्यपॉल का उप्तो की सलाह 
नहीं मानती चाहिये । लेकिन यदि वही मुग्यमम्त्री त्यागपन्र देते के पदचचात्‌ काम- 
चलाऊ मुख्यमन्त्री के रूप मे सत्रावमान को सिफारिश करे तो उसे मानना उचित होगा । 
इसलिये मुख्यम-न्चरी श्रौर बश्मचलाऊ मुख्यमन्द्री मे वाफी अन्तर है । 

भ्रध्यादेश जारी करने के लिये सत्नावसान 


परद्दि भुख्यमन्त्री का विधान-संमा में बहुमत हो भ्रौर वह रात्र के बीच में प्रध्या- 
देश जारी करते के लिये सनावप्तान की पिफारिश करे तो कया राज्यपाल को उस 
सिफारिश को मानता चाहिये या नहीं ” इसका उत्तर यह है कि यदि राज्यपाल उस 
सिफारिद को मान लेगा है दो वह श्रनुचित नहीं है। उदाहटरणनतया, पजाब में 969 
में बजट संघ के समय अध्यक्ष ने विधान-सभमा को दो महीते तक स्थगित कर दिया। 
बजट 3] साच से पहले-पहले पास किया जाता था क्‍योंकि भनुच्छेद 266 (3) के 
झनुपार उस सिथि के पश्च त्‌ कोई भी पैसा सचित निधि से नहीं निकाना जा सकता 
थां। तब राज्यपाल को विधान-सभा भे जान डालते के लिये मुम्यमन्त्री की सिफारिश 
पुर विधान-समा का सव्रावसान करता पडा ताकि सत्र दोबारा बुलाया जा सके! 
सर्वोच्च न्याग्रालय ने राज्यपात की सथधावसान की इस कार्यवाही को उचित उह- 
राया ॥* मद्रास उचच न्यायालय पहले ही यह निर्णय दे चुका था कि प्रष्यादेश जारी 
करने के लिये राज्यपाल सवावसान कर सफता है |? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 
भो यही गत है ।4! 
सत्नावसान तथा श्रध्यक्ष से परामर्श 

समत्रावसान के सम्बन्ध में एक प्रइन यह भी पूछा जा सकता है कि क्या अश्रष्यक्ष 
से विचार-विमर्श किये दिना, राज्यपाल के लिये सत्रावसान वरना उचित होगा ? 
स्वत्तत्रता से पटेते जद विटृठल भाई पदेल प्रष्यक्ष थे तो उन्होने “पह शिद की थी कि 
सन्नावसान करने से पहले सरकार वो उसकी सलाह लेती चाहिये प्लौर सरकार ने 
उनकी इस बात को स्वीकार भी कर लिया था और वह सब्वावसान करने से पहले 
उनसे सलाह भी लेतों थी ।'४£ लेडिन स्वतत्रता के पश्चातु इस प्रधां का पालन नह 
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किया गया | उदाहरणतया, जब 967 में मध्यप्रदेश में विधान-सभा का मुख्यमन्त्री की 
सिफारिण पर सनत्नावसान किया गया तो उस समय थश्रध्यक्ष से विचार-विमर्श तो दूर 
उस सूचना तक भी नहीं दी गई थी। इसी प्रकार )969 में भी मध्यप्रदेश के 
राज्यपाल ने ग्रध्यक्ष झो पहले सूचित किये बिना विधान-सभा का सन्तनावसान किया 
था ।!! हालांकि पजाव में भी राज्यपाल ने ब्रध्यक्ष को पहले सूचित किये बिना सत्रा- 
वसान किया था, लेकिन राज्यपाल की इस सम्बन्ध में इसलिये श्रालोचना नहीं की जा 
सकती बयोकि श्रध्यक्ष ने विधान-सभा का बजट पास करने के समय उसे दो महीने तक 
स्थगित करके स्वयं ही बड़ा अ्रनुचित कार्य किया था ।** 
सत्रावसान के श्रारंभ होने का समय 

सत्नावसान के सम्बन्ध में एक प्रथ्न यह भी पूछा जा सकता है कि बया सत्रा- 
वसान उसी समय प्रारम्भ हो जाता है जब राज्यपाल विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करता 
है ? गह प्रइन गुरताम सिंह ने पंजाब विधन-सभा में उठाया था। उन्होंने वहा था 
कि “"सन्नावमान उस समय ग्रारम्म होता है जब सदस्यों को विज्ञप्ति की लिखित रूप 
से सूचना मिलती है । गुरनाम सिह ने यह भी वहा था कि सन्नावशान की विज्नपष्ति 
की सूचना नियमो के झनुमार विधान-समा सचिव के श्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं भेज 
सकता ।/* ध्रध्यक्ष महोदय ने इस तके को मान लिया४ लेकित सर्वोच्च न्‍्यावालय ने 
इस तक को रह करते हुए कहा कि “अनुच्छेद 74 (2) में जिसके श्रधीन राज्यपाल 
विधान-सभा का सन्नावसान करता है, यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि राज्यपाल 
श्रपने श्रादियों की जानकारी कैसे देगा । वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति जारी करे 
श्रपने श्रादेश जनता तक पहुंचा सकता है। जब सन्नावसान की 4] मार्च को विज्नप्ति 
जारी की गई थी तो उसका श्रर्थ यह है कि सन्नावसान ] मार्च को ही हुश्ना था । 
इसके लागू होने से पहले यह श्रावश्यक नहीं कि इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य के पास 
पहुंचे । मंविधान के श्रनुच्छेद 208 के श्रथीन जो नियम 7 बनाया गया है वह विधान- 
पालिका की प्रक्रिया को नियमित करता है। इसका उद्देश्य श्रनुच्छेद्र 74 (2) 
पश्चात्‌ कोई नई धारा के रूप में राज्यपाल पर यह बन्यन लगाना नहीं है कि राज्य- 
पाल उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक सचिव उस विज्ञप्सि की सूचना सदस्यों को 
नहीं दे देता । सदस्यों को विज्ञप्ति की सूचना देने का कार्य, सचिवालय का है |"! ४ 

इसलिये इस निर्शाय के श्रनुमार सत्राबसान तभी श्रारंभ हो जाता है जब 
राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के पश्चात्‌ यह विद्वप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो 
जाती है। 
झ्रनिब्चित काल के लिये स्थगन तथा सत्रावसान 

साधारगातया राज्यपाल विधान-समा का सन्रावसान उस समय करता है जब 
प्रत्यक्ष उसे ध्रतिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे। लेकिन इसका प्र्थ यह नहीं दे 
कि इसऊा उस समय तक सत्रावसान नहीं किया जा सकृता जब उसे प्रनिश्चित वाल 
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के लिये स्थगित करने के स्थान पर बेजल स्वगित किया गया हो। ऐसी परिस्थिति 
पजाय में उस समय उत्पस्त हुई जब वहा के अध्यक्ष जागेद्र मिह मान में? सार्च 
]968 को बजट सत्र के दौरान विधान-समा को दो महीने के लिये स्थगित कर 
दिया ।” गाज के महीन में विपान-समा का स्थगित करने वा अथ यहेँ था कि बजट 
पाप्त मे हो । उमर समय राज्पपाल के सामने समस्या यह थी कि वह व्या करें। इस 
समस्‍या का समाधान निनालने के लिये राज्यपाल वे अब्नुच्छेद 774 (2) क प्रधीन 
विधान सभा का सन्नावसान कर दिया", और फिर दावाराद्सका सन्त ब॒लाया। 
इस प्रकार क़िये गये सत्रावसान को चुनौती दी गई लेक्नि सर्वोच्च स्थायालय ने इसे 
उचित 6हराग्रा ।0 इसका श्रर्थ यह है कि राज्यपाल ने कवच उस समय ही सत्ावप्तान 
कर सकता है जब विवान-सभा अ्रनिश्चित काव के जिये स्वगित कर दी गई हा बल्कि 
उस समय भी जब उसे कंबत स्थगित किया गया हां) लवस्वर ॥972 में ऐसा हीं 
मद्रास में भी हुआ था | वहा पर बो० ए० मैथियालागन ने जो शअ्रश्यक्ष थे, अपने विर्द्ध 
ग्रविष्वास के प्रस्ताव पर बहम होने से राबने के लिये [3 नवम्बर वो अ्रवचावक 
विद्यान सभा प्रो स्थगित कर दिया था ॥7 


सदर्भ 
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“दि स्ट्ेट्ममैन', जुलाद 23, 967, ६४ 2 
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'लोकसभा टिवेट्स', चौथा थे सला, वॉयूमू 7, नखर 4-45, जुतार 20, 967, 

कॉलम 3496 

वही, कॉलम 3435 

वही, कॉलम 3470-7व 

7 इसके निर्शय के अनुसार “सनावसान पे विषय पर राम्यप,ल, मस्थिमडल की सिफारिश को 
मानने फे लिये बाध्य है ।” मैधियालागन बनाम तमितनाडु रागष्यवात, मद्राम लो जरनसत 
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दिधान-सभाः भंग करने का अधिकार 


विधानपा लिका का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने के श्रतिरिकत राज्यपाल 

को अनुच्छेद 74 (2) (बी) के श्रवीन विधान-सभा को भंग करने का भी अ्रधिकार है । 
इस सम्बन्ध में यह प्रब्न पूछा जा सकता है कि क्या वह इस सम्बन्ध में दी गई मन्नरि- 
मंडल की सलाह को मानने के लिए बाब्य है ? सह बिवाद जुलाई 967 में मध्यप्रदेश 
में उस समय उत्पन्न हम्ना जब गोविन्द नारायग सिह के नेतृत्व में 37 कांग्रेसी विधायकों 
ने कांग्रेस छोडी, जिसके परिणामस्वरूप द्वारिका प्रसाद मिश्र का विधान-समभा में बह़- 
मत समाप्त हो गया ॥! उस समय सन्नावसान करने के पच्चात्‌ मुख्यमच्री ने घोषणा की 
कि वे राज्यपाल को विधान-सभा भग करने की सिफारिश वरेंगे। उस समय ग्रृह-मन्न्री 
चन्नागा ने कहा कि पराजित मुख्यमन्त्री को विधान-सभा भंग करने की सिफारिश 
करने का संवेधानिक श्रत्चिकार है श्रीर राज्यपाल इस सिफारिण को मानने से इन्कार 
नहीं कर सकते । यहां तक कि प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी ने भी यह कहा कि “विधान- 
सभा को भंग करने की मुख्यमन्त्री की सलाह का, राज्यपाल को श्रवश्य ही मानना 
पड़ेगा, चाहे सिफारिय करते समय मुख्यमन्त्री का विधान-मभा में बहमत हो या न हो ।/" 
इसी प्रकार जब कांग्रेस के 5 विधायकों ने हरियाणा में कांग्रेस को छोड़ा तो उस 

समय बंसीलाल का विद्यान-सभा में वहमत नहीं रहा था। उस समय चन्नागा ने फिर 
यह वाहा कि यदि मुख्यमन्त्री विधान-सभा भंग करने की सिफारिश करेंगे तो राज्यपाल 
उस मानना ही पड़ेगा | यह संवैधानिक स्थिति है श्रौर उनका भी यही दृष्टिकोगा 
। वे, उत्तेजित विरोधी दलों के सदस्यों को उत्तर दे रहे थे जिन्होंने ग्रृद्ठ मन्त्रालय के 
प्रत्चिकारी के उस बयान पर श्रापत्ती उठाई थी जिसमें यह कहा गया था कि यदि मुस्य- 
मन्त्री विधान-समा भंग करने की सिफारिश करेंगे तो राज्यपाल को उस सिफारिश को 

सानना पद्गा । जृह्त मन्त्रालय का यह विचार ग्राकाशवाणी से भी प्रसारित किया गया 
था । लेकिन कुछ संविधान विद्येपण इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं श्रौर उनका 


२४५ 


विचार है कि गृद्द मन्त्रालय ने यह विचार इसलिए श्राकाशबाणी से प्रसारित करवाया 
ताकि कांग्रेस छोट़ने वाले विधायक विधान-समा मंग किये जाने के डेट से वापस 


कावस में श्रा जाब और इसके श्रतिरिवत श्रन्य कांग्रेसी विधायक पार्टी को ने छोड़ें श्रौर 
टुय्ना भी ऐसा ही । 


गृह-मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री का विचार चाहे कुछ भी हो द्गमें कोई नी सन्देह 
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नहीं कि विधान-संसा मग वरने के सावन्ध भे राज्यपाल हो विपेजय धग्ितियाँ हैं १ 
राज्यपालों की जो सम्रिति राष्ट्रपति ने नियुक्‍त की थी उययी भी यही सिफारिश थी ।? 
मध्यप्रदेश के भुतपूर्व राज्यपाल के० सी० रेइडी से भी इस दुष्टियाण का समर्थंव करते 
हुए कहा कि *साधारणतया तो राज्यपाल सर्वधानिक प्रमुस हाने के कारण मत्रिमडल 
वी सलाह से कार्य करता है । लेकिन वुद्ध झवसरो वर वह प्पने विवेक का भौ प्रयोग 
करता है। विधान सभा मग्ग करने तथा राष्ट्रपति शासन कौ मिफ्तारिय वरते समय 
चह झपने विवेक का प्रयाग वरता है |” 

ऐसे भयसरो पर वह मन्त्रिमडल के परामश पर कार्य मही कर राकता । इस 
दुष्टिकोरस वा समर्थन भवुच्छेद 74 बी भाषा के शब्दों रो भी होता है। प्रनुच्देद ॥74 
वो धारा ([[) मे तो ६399 शन्द का प्रयोग किया गया है लेकिन उसी झनुच्छेद की 
धारा (2) में $0॥॥ शब्द का प्रयोय किया गया है। एक ही झनुच्चेद में इस तरह दो 
प्रवार के शब्दों का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्णा है । 

यहां पर यह चर्चा करना भी ग्रावहयक है कि प्रनुच्छेद 74 (2) (थी), भनुच्छेद 
85 (2) (घो) की ट्वह नकल है, जिसमे राष्ट्रपत्ति को लोकसभा मग करने का भंधि- 
बार दिया गया है । इस झनुच्छेद ४5 (2) (बी) पर बोलते हुए बी० आर० भअम्वेडकर 
न कहा था कि “लायराभा मंग करने से पहने राष्ट्रपति यह देतेगा कि लोकसमा कपा 
चाहती है । यदि चोकप्म्मा रिप्ती प्त्य देता के नेतृत्व में काम करना चाहती है तो 
राष्ट्रपति उत्त मग नहीं परेगा ।* इसका प्र्थ यह है कि प्रम्बेदकर के घनुसार राष्ट्र- 
पति लोवशमा को भग करने के लिये प्रधानमन्त्तो की सिफारिश को मानने वेश तिए 
बाध्य नही है भौर पही स्थित्ति राज्यपाल वी भी है । 
विधान-मभा में मुस्यमंत्री का बहुमत तथा विधान-सभा को भग कराता 

हं।लाकि विधान-समा मग करने के सम्बन्ध में राज्यराल झपने विदेक का प्रयोग 
करता है, फिर भी जप विधान-सभा में मुख्यमन्‍्त्री का बहुमत हो भौर यदि बह विधाद- 
सभा भंग करने की सिक्रारिय करें तो उत्त सपृप राज्यपात की साधारणवपा उस सिफा- 
रिश्न को मानता ही पड़ेगा। लेक्नि एच परिस्थिति ऐसो मी है जब कि यह ऐसा टोते हुए 
भी झुष्यमन्थी द्वारा विधान-समा भग करने की सिफ्तारिश को नही मान सकता, भौर वह 
स्थिति उस समय से प्र होगी जब बजट सप के कुछ दिन पह ते मुख्यमन्ती अपतला त्यागरत्र 
दिये थिया विधान-सभा मय करने की सिकारिय करें। वह उद्च निफारिय का इस/लेये 
नही माव सकता क्योकि ऐसा करने का झभिष्राय यह हांगा कि मन्ध्रिमण्डल बजशुट 
पास किये बिता कामचलाह खत्रिमइल कु रूउ भे चुनाय होने तक पद पर बना रहेगा । 
गृट सस्तरालय के झनुसार बजट भ्रध्यादेश दारा पास नहीं किया जा सकता, घोर जब 
तक मज्रिमडल पद पर है संसद भी उसे राज्य के लिए बजट पास नहीं कर सकती । 
गसद कैवल उस समय राज्य का बजर वास कर सचती है जब बहा पर राष्ट्रपति शासन 
लाएू हो जाये। इसलिए यदि बजद पास होने मे पहले, वह मुस्यमस्त्री भो विधानं-सभा 
भंग करने वी सिफारिश कटे जिसबा विधान-समा में साकाटय बहुमत है, तब भो 
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राज्यपाल उम्र सिफारिम को नहीं मान सकता । ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के पास 
राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के भ्रतिरिकतत श्रीर कोई भी रास्ता नहीं होता | 
लेकिन यदि बजट पास होने के पश्चात्‌ मुख्यमन्त्री जिसका थिधान-सभा में वहमत है, 
विधान-समा को मग करने वी सिफारिश करें तो साथारणतया राज्यपाल को उस 
सिफारिय को स्वीकार करना पड़ता है ।?९ राज्यपालों की समिति भी इस दृष्टिकोर से 
सहमत है. और ण्ी कारगा था कि गुजरात में 63 सदस्यों वाले सदन में हितेर्द्र 
देमाई के साथ 87 सदस्य होते हुए भी उनकी विधान-सभा भंग करने की सिफारिय को 
इसलिए श्रस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि बजट पास नहीं हुय्या था 72 लेकिन यह 
ग्राब्वयंजनक वाल है कि 97] में परशिचमी बंगाल, पंजाब तथा बिहारए में बजट 
पास हुए बिना विश्ान-सभा को मख्यमन्त्री की सिफारिश पर राज्यपाल ने श्रनच्छेद 
74 (2) (वी) के झ्रधीन भग कर दिया था जो सर्ववानिक दृष्टि से श्रनु चित था । 
मुख्यमंत्री का सन्देहजनक वहमत होने पर विधान-सभा को भंग करना 
जब मुख्यमन्त्री का विवान-ममा में बहत ही थोड़ा बहमत हो या उपका बहमत 
देहजनक हो तव राज्यपाल उसकी सिक्रारिय पर विधान-सभा को मंद कर भी सकता 
है ग्रौर वह ऐसा करने से इन्कार थी कर सकता है। उद्दहरणवया, नवम्बर, 967 में 
हरियागा में राव बीरेन्द्र सिह का जब विधान-प्नमा में बहुमत डगयगा रहा था तब उस 
समय उन्होंने विवान-स्रा को भंग करने की सिफारिश की थी। लेकिन राज्यवाल से 
उस सिफारिश को मानने से इन्क्रार कर दिया श्रीर अनुच्छेद 74 (2) (बी) के अबीन 
विधवान-सभा भंग करने के स्थान पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी ।!९ 
इसी प्रकार गृजणत में जब हिनेन्द्र देसाई ने ] मई, 97] को विधान-सभा भंग करने की 
सिफारिश की उस समय उसने यह दावा किया था कि 63 सदस्यों वाले सदन में उसे 
89 घिधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकित राज्यवाल ने उस सिफारिश को स्वीकार 
करने से इसलिए इन्कार कर दिया था क्योंकि उस समय विधायक उसके दल को छोट 
हें थे, और प्रमी बजट नी पास नहीं हश्चा था |? लेकिन इसके विरुद्ध पंजाब तथा 
शिचमी बंगाल!” में 97] में, केरल?" में [970 में और बिहार में 97] में” राज्य- 
पालों ने विधान-ममाशरों को मुख्यमन्त्रियों की सिफारिय पर श्रनुच्छेद 74 (2) (वीं) के 
श्रधीन भंग कर दिया था, हालांकि उन का विधान-समा में बहुमत सन्देहमनक था । 
यहां पर यह चर्चा भी की जा सकती ह कि बजट पास करने से पहले पश्चिमी बंगाल तथा 
पंजाब में राज्यपालों ने अनुच्छेद ।74 (2) (वी) के श्रवीन विधान-सभाग्रों को जो भंग 
किया वह संवेधानिक दृष्टि से अनुचित था, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब में विधान- 
सभा भंग किये जाने के दो दिन पण्चात्‌:ः तथा पश्चिमी बंगाल! में एक ही दिन पदचात्‌ 
राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा । बंगाल तथा पंजाब के राज्यपालों के लिए उचित 
रास्ता यह था कि वे बिवान-समा बंग करने की सिफारिय को रदद कर देते शौर मुख्य- 
मन्त्री से कहते कि या तो वे त्यागपत्र दें या बिवान-सभा में विवक्ष का सामना करके 
बजट पास करें | यदि मुख्यमन्त्री त्यागपत्र दे देता सो बह या तो दूसरी सरकार की 
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ही 
स्वापना कर रफत थे जेगाकि नबम्पर 967 में पजाय१! से सथां सार्च ॥969 में 
मध्यप्रदेश मे किया गया था, यावें विधान-सभा को| निलम्बित बरतेयां मगह़ः 
करने वी सिफारिश वरके राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कह सकते थे । 
पंजाब के राज्यपाल नें यह जानने हुए भी मुरयमन्त्री की सलाह मात सी दी कि 
उप्तका विषान-समा में बहुमत समाप्त हा गया है। विघास-सभा को सरपमन्नी की 
सिफारिश पर भग करने का उचित वतसाते हुए राज्यपाल से कहा कि “पजाव को उस 
सरकार का भी अनुमव है जो अकाली दल छोडने वाले दल बदलुग्नो थे 967 मे कागग्रेस 
की सहायता से बताई थो | उस समय मी मैने राष्ट्रपति रा दी गई अपनी रिपोर्ट मे 
वहा था कि इस ब्रकार की व्यवस्था में अस्थिरता रहेगी क्योंकि इन दव बदलुप्रो ने 
ञयता - दल विचारवारा के आधार पर नही बत्कि व्यक्तिगत लाभ वाप्त करने वे लिए 
छोदा है "» यह ग्राइचर्यजनक बात है कि पंजाब के राज्यपाल ने मु ग्यमन्त्री की सिफा- 
रिश पर जिसका विधान-गजा में बहुमत नदी था, विधाव-समा का इस लिए भंग कर 
दिया ताकि दल बदल समाप्व हो जाये लेकित हरियाएा के राज्यपाल मे लगभग वेसी 
ही परिह्वितियां में मुल्यमन्त्री का बहुमत हाते हुए भी विधास-सभा संग करने की 
उसकी सिफारिश को नहीं सना श्र उस के स्थान पर राष्ट्रपति झासल की सिफारिश 
की । हालाकि 3 दित परचात्‌ पजाब मे भी राष्ट्रपति शासत लागू कर दिया गया, 
लेकित वह तों इसलिए करना पडा क्योंकि बजद पास न हाने के कारए कामचलाऊ 
मतिसश पद पर नहीं रह सकवा था। लेकित हरियाणा में 3] मार्च तक मत्रिमठल 
पद पर रह मकता था शोर तव तक राव बोरेन्द्र सिह के मुरयमस्त्री के पद पर 
रहते हुए नये चुनाव हो सकते थे, क्योकि सरकार के पास छ महीने का समय था। 
दुसलिए ऐसा लगता है कि है रुयागा के राज्यपाल के लिए तो यह उचित होता कि 
बह मुर्पमन्‍्त्री की सलाह पर विदयान-समा को मग कर देते, जयकि पजान के राज्यपाल 
के लिए उन परिस्थितियों मे घिवात-प्तमा को बढ़त जल्दी से भग करने के हथान पर 
या तो दूसरी सरकार वठाने का अ्रयक्त करता चाहिएंथाया राष्ट्रपति शासन की 
सिफारिश करतो चाहिए थी। यहां पर यह चेर्चा करता मो ग्रावदपत् है वि 
गरमास मिट सरकार बताने के लिए तैयार थे ?% 
परिचमी वगाल के राज्यपाल ने भी पंजाब के राज्यपाल का ही झनुसरण किया 
था | वहा पर चजट सत्र 28 जन, 4977 को झारम्म हीं वाला था। लेडिन जवबे 
मायमन्‍्यी ने यह देखा वि बदलता क्राग्रस मे फूट पदने और प्रजा सोदा निस्ट यार्टी द्वारा 
समर्थन वापस्त लिये जाने के कारण उसका विधान-समभा में बहुमत नहीं रहा तो उस 
समय उसने (अजग्न मुरर्जी) मी विधान-सभा सग करा दो थी [# 
एक दिलचस्प बात है कि जब पजाव के राज्यपाल नें विधान॑-्सभमा को मुह्य- 
भन्त्री की सिफारिश पर यहू जानते हुए मंग किया वि उसका विपरान-समा में बहुमत 
नही है, तव ससद के वाग्रेसी सदस्यों ने समद में तथा उसके बाहर उसकी बंदी भाली- 
चना की थी । उदाहरणवया, काय्रेस के समद सदस्य कृष्णशात ने कहा कि 'रज्यपराल 
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ने, जब विवान-सभा का सत्र कल होने जा रहा था उसकी जो उतेक्षा की व्‌ 
ही निन्दाजनक है, और राज्यपाल जिसे संविधान का रक्षक बनाया है उसे ऐसा नहीं 
करना चाहिए था । उस्ते पहले तो अनुच्छेद 356 के अधीन अपनी रियार्द राष्ट्रपति को 
भेजनी चाहिए थी झ्यौर उनके ग्रादेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ।» वास्तव में यह 
पहला अवसर था जब काग्रेम पार्टो ने किसी राज्यपाल की झसवेधानिक ढग से कार्य 
करने के लिए आलोचना की थी। उमके कार्य को उन्होंने श्रचुचित, अ्रसरववानिक तथा 
स्वेच्छाचारित पर प्राधारिवत कहा ॥४ उन्होंने यह भी दोप लगाया कि राज्यपाल ने 
जल्दी में विधान-समा को इस लिये मग किया है क्‍योंकि बह संत अ्रकालियों के साथ 
मिला हुआ है। ग्रह मन्त्रालय के राज्य-मत्री कृष्णचन्द्र पन्त ने राज्य-सभा में बहा कि 
“पंजाब के राज्यपाल डी० सी० पावते को प्रकाशसिह वादल की सिफारिश पर विधान- 
समा भंग करके अपने आप को नगा नहीं करता चाहिये था। इसमें कोई सदेह भी 
नही है कि राज्यपाल ने जल्दी में बिवान-समा को भंग किया था दयोकि उमने दूसरी 
सरकार बनाने का प्रयत्न भी नहीं किया । जब विधान-सभा का सन्न अगले ही दिन 
होने वाला था तो उसे विपक्ष को जक्ति परीक्षण का अवसर देना चाहिये था । यदि उसे 
यह विश्वास था कि राजन॑तिक सकटठ टालने का एक मात्र उपाय विधान-सना को मंग 
करना द्वी है तो वह अनुच्छेद 3556 के अ्रबीत इस की सिफारिण कर सकता था। 
राज्यवाल का बह कदम झसावारण था क्योंकि राज्यपाल ने अपने निर्णाय द्वारा राष्ट्र- 
पति को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए विवश कर दिया। साधारणतया इस 
प्रकार के निर्णय, जहां राष्ट्रपांत गासन लागू करना हो बह राष्ट्रवति लेता हैं। 
डो० सी० पावते पहले ऐव राज्यवाल थे जिल्हाने राष्ट्रपति को रिवोर्ट भेजने से पहले ही 
विधान-सना को संग कर दिया था । राज्यपाल द्वारा विधान-सभा मग किये जाने पर 
टिपणी करते हुए 'हिन्दुस्तान टाईम्स! ने अपने अग्रलेख में लिखा: 

जाब विधान-सना को मंग करके राज्यपाल डी ०मी ८ पावते ने उचित कार्य ग्रनचित 


के ॥ | 
हे! 
“74, पट गा 


ढंग से फिया है | विज्वप्ति के अनुसार उश्व ने ऐसा गुरूयमन्त्री की सिफारिश अर 
किया है जिस का उस ने त्यागपत्र नी स्वीकार कर लिया है । लेकिन उसे यह 
मालूम होना चाहिये था कि विधान-सभा में जिस का 24 घंटे के अन्दर सत्र होने 
वाला था, उस का वहमन समाप्त हो जाने के कारण उस का नैतिक या बंघानिक 


किसी मी दृष्टि से यह अधिकार नहीं था कि वह बिवान-सभा भग करने की 
सिफारिश करे । इस सम्ब 


सम्बन्ध में पवदिहरणों को कोई कमी नहीं है। कल ही 
विहार के राज्यपाल दे 


वकान्त बरुग्ना ने ऐसी ही परिस्थितियों में बार्पूरी ठाकुर 

दुद किया है । यदि डी० सी० पावते प्रकाणमिह बादल 
हर कर लेते और विधान-सभा को भंग करने के स्थान 
स्थगित कर देते तो कोई द्वानि नही थी । इस से उन्हें गुरताम सिंह के मन्ध्रि- 
मंटल बनाने के दाये की जांच भी करने का श्रवसर मिल जाता और जांच करने 


क पच्चात्‌ बहू यह सिफास्थि राष्ट्रवति को कर सकते थे कि पंजाब की राजनतिक 


वा एसता द्रा से 
या त्यागपत्र का स्व 


कल 


पर 


तर 
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समस्या का एकमात्र हल यह है कि विधान-समा को मग करने के पदचात्‌ राष्द्र- 
पति शासन लागू किया जाये और फिर घहा पर घुनाव कराये जायें | 


मुग्यमन्नी का बहुमत न होसे पर विधान-सभा का विघटन 

जब विधान-सभा में मृरयमत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है तव उसकी सिफ़ा- 
रिश पर विधान-समा का विघटन किया जायेगा या नहीं, यह राज्यपात पर निर्मर 
करता है! * ओर इस सम्बन्ध में भिन्न-सिनत्त राज्यपालों ने भिम्न-मसिन्न ढेग से अपनी 
इक्तियों का प्रयोग किया है। उदाहरणतया, 952 के चुनाव के पश्चात्‌ 08 सदस्यों 
वाली तिरुयाकुर कोचीत की विधान-समा में 44 सदस्यों बाली काग्रेत पार्टी मे सरकार 
बनाई थी श्रौर दस सरकार का 23 सितम्बर, 953 को पतन हो गया था ।७ उस 
समय वहा के राज॑प्रमुत ने हारे हुए सुस्यमस्ती की सिफारिश पर विधान-संभा वा 
विधटन कर दिया ॥१९ लेकित जब फरवरी 955 से पट्मथानू पिल्‍ले के विरुद्ध प्रवि- 
श्वास था प्रस्ताव पास हुआ तो उसी राजप्रमुख ने उसी राज्प से भ्रजा सोशलिस्ट पार्टो 
के इस मुख्यमन्तशी की विधान-सभा मग करने बी सिफारिश को मानने से इन्कार कर 
दिया पभ्रीर पी० गोविन्दा मेततन॑ को बहा का मुस्यमन्त्री नियुवतत कर दिया।४? यह सर- 
कार भी अत्पमंत सरकार थी क्योकि 8 सदस्पा वाले सदन मे प्रजा सोश लिस्ट पार्दी 
के फेवल 9 सदस्य थे । इसो प्रकार से ध्रान्ध्र में जब 6 नवम्वर 954 को भरकार 
ये बिसद्ध भ्रविश्वाग का प्रस्ताव पास क्या गया तब मुरयमन्धी ने राज्यपाल से 
विधान-समा के विधटदत की सिफारिश वी थी | लेक्नि राज्यपाल ने विधाव-सभा भग 
न रसे से पहले सभी राजनैतिक दलों के नेताझो को बुला कर पूछा कि क्‍या उन मे से 
कार भी सरकार बनात के लिए तैयार है और जब उन मे से बोई भी सरकार बदाने 
के लिए तंथार नही हुआ्ना, तब दी विवान-सभा को 'मग बिया गया ।/ प्रजाब में 967 
में गुर्ताम विह” वी, उत्तर प्रदेश में ।958 में चरण विह की,** सध्यप्रदेश मे 969 
मे सारगगढ़ के राजा नरेद्ाचद्र (८ सिंह थी, उड़ीसा में 97! में सिहदेव४ को, तथा 
गुजरात में 797] में हितेरद्र देसाई' दी विधान सभा भग करने की सिफारिशा को 
राज्पयवालों मे रदृद कर दिया | इत राज्यो के राज्यपालों ने वैवल्पिक सरकारों की 
स्थापना के लिये प्रयत्त किये भौर पजाव तया मध्यप्रदेश के राज्यपात तो उसमे मफल 
भो हुए ।५+ सेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, तथा उडीसा में राज्यपाल की सिफारिश पर 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया प्रौर वहा की विधान समाझो को प्रनुच्चेद 356 
के ध्रधीन भग कर दिया गया। परल्नु उत्तर प्रदेश में विधान-सा यह बिघटन करने 
से पहले उसे कुछ समय तक निलम्बित रसा गया। लेकिन राज्यपाल के लिये यह बेह- 
तर होगा कि वह अनुच्छेद 356 वे प्रधोन विधान-सभा मग करने की सिफारिश के 
स्थान पर स्वय पनुच्छेद [74 (2) (वी) के श्रधीन मुरवसन्जी करी सिशारिश एर, चाहे 
उसका विधान सभा में ब/मत सदेहजनक भी क्‍यों न हो या वह विघाद समा में ह्ञार 
भो क्यों से गया हो, विधान-सभा को मगर कर दे, यदि उमर यहू विश्वास है कि राज- 
मैतिक समस्या का एक मात्र समाधान वेबव विधान-सभा को मग बर के नये घुदाव 
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से इसलिए इन्कार कर दिया था क्योकि यह सिफारिश करने से पहले उसने इस सम्बन्ध 
में ग्रपर्ने मम्ब्रिमठत को श्रनुमति नहीं ली थो ।४ इसका झ्र्थ यह है कि विधान समा भग 
करन की सिफारिश करने स पहले मुल्यमन्त्री को अपने सन्तिमदल की अनुमति लेनी 
चाहिए | हरियाणा में दिमम्वेर 97] में, पश्चिमी बगाल में जून 97] में, तमिलनादु 
में जनवरी 972 में वियान-समा मगर करन का निणाय सारे मन्त्रिमडल द्वारा जिया 
गया था । 

लेक्नि इस्लेड में सर विनस्टन च्चचिल के असुस्चार हाऊमस ऑफ कामन्स को भग 
करने बी प्विफारिश करने का अधिकार केवल प्रध'तमन्त्री का है, परत्तु प्रोफ़ैसर लास्की 
का यह विचार है फि प्रधातमन्जी विघटन करने की प्रिफ़ारिश के ग्रधिकार का अपने 
व्यक्तिगत लाभ के लिए दुश्पयोग ब'र सकता है। इसलिए उसने यह सुमाव दिया कि 
*विघटन करने वी सिफारिश करने का अधिकार अब बे बल प्रधानमन्ती के हाथ में नही 
हाना चाहिये, यह सिफारिश व रन से पहले उसे मन्त्रिमत से परामर्थ करना चाहिये। 
त्थागपन्न देने या हाऊस आफ वामन्स का विघटन करने की सिफारिश मन्न्रिमंटल की 
सिफारिश से वी जानी चारिय | (१४ 

गुजरात मे राज्यपाल ने हितेन्द्र देसाई की विधान-समा को भंग करने वी 
सिफारिश को इसलिए नहीं माना बयोकि “देसाई का बहुमत सदेहजनक था, इस 
का दूसरा कारण यहू था कि तब॑ तर बजट भी पास नहीं हुआ था, श्लौर वजट केवल 
समद द्वारा पास विधा जा सकता था और ऐसी स्थिति मे देसाई का सुस्यमन्ती बने 
रहता उचित नहीं था । इसतिए राज्यपाल ने श्रनुच्छेद 356 के अबीत राष्ट्रपति शासन 
लागू करने की सिफारिश की ।४ यह स्पष्ट जान पद्धता है कि राज्यपाल न विधान- 
सभा भग करने की सिफारिश रह करने के जो कारण दिये हैं वे तबंमगत हैं, लेक्नि यह 
झ्राइचर्धजनक बात है कि पजांब, पश्चिमी बगाल तथा विहार में ऐसा क्‍यों नहीं किया 
गया । पजाब में राज्यपाल ने बजट सत्र के आरम्म होन से एक दिन पहले !3 जून 
97] को मुख्यमन्त्री वी सिफारिश पर विघान-सभा को भग कर दिया धा। पश्चिमी 
अगाल में बजट सत्र आवारस्म होने से तीन दिन थहले 25 जुन 4977 को उस सुरयमन्दी 
की सिफारिश पर विघान-सभा को भंग कर दिया गया था जिसका विधान-समा मे 
बहुमत सदेहजनक था । विहार के राज्यपाल देववान्त बस्झा न भोला पासवात वी 
मिफारिया १९, जब उसका बहमन रादेहजनक था, विघान-स्रमा का संग कर दियातश 
उसने पुल्यमत्री तथा उपमुख्यमत्ती को कामचलाऊ सरकार के रूप में पद पर बनाये 
रसा ॥४ वह सरकार 3] भार 972 के पश्चात पद पर नहीं रह सज्ती थी क्योंकि 
बजट पास नहीं हभा था । इसके परिणामस्वरूप 9 जनवरी 972 को वहां पर 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।* यहा पर यह चर्चा करना भी प्र'वश्यक है 
कि तिम्वाकुर-बोचीन मे जान को विधान-सभा अग क्ये जाने के पश्चात्‌ लगमग छ 
महीने तक कामचलाऊ मुम्यमन्ती के रूप में कार्य करते रहने दिया गया था 
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विधान-सभा विधघटन के पश्चात्‌ मंत्रिमंडल की स्थिति 

जब विधान-समा को अनुच्छेद 74 (2) (बी) के अधीन मंग कर दिया जाये शौर 
कामचलाऊ मन्त्रिमंडल पद पर ही तो उस मन्त्रिमंडल की स्थिति बया होती है? क्‍या 
हम उस मन्त्रिमंडल को कामचलाऊ मन्तरिमंडल के नाम से सम्बोधित करेगे या 
किसी श्र नाम से | विधान-सभा को अनुच्छेद 74 (2) (वी) के श्रवीन भंग करने 
के पच्चात्‌ हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि “इस मन्त्रिमडल को कामचलाऊ मन्ति- 
मंदल के नाम से सम्बोधित करना उचित नहीं होगा । संविधान में कामचलाऊ मन्त्रि- 
मडल की कोई व्यवस्था नहीं है। साधारणतया उस सरकार को इस नाम से 
सम्बोधित किया जाता है जो त्यागपत्र दें दे श्र उस के पचात्‌ राज्यपाल उम्त उसे 
समय तक काम चलाते रहने को कहे जब तक कोई श्रन्य व्यवस्था की जा सके | हरि 
यागा में किसी मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया है। सरकार को पूर्ण श्रविकार है, लेकिन 
साधारणतया ऐसी सरकार विवादग्रस्त श्रध्यादेण जारी करने की सिफारिश नहीं 
करती । उनके लिए भी कोई कानूनी रुकावट नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा करना 
वाच्छनीय नहीं है ।" परन्तु इस सम्बन्ध में एक प्रदन यह हद! जाता है कि मंत्रिमटल के 
लिए अनुच्छेद 74 (2) (वी) के श्रधीन श्रपना स्याववर दिये बिना विधान-सभा की भंग 
करवाना कहां तक उचित है जैसा कि पश्चिमी बंगाल में जून 97 में श्रजय मुकर्जी ने 
और हरियाणा में 97] में बंसीलाल ने किया | क्या यह संविधान के श्रवुच्छद 64 
(2) का उल्लंघन नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि मन्त्रिमंटल विधान-सभा के प्रति 
उत्तरदायी होगा। यहें प्रश्न स्वच्चि न्यायालय में भी उठाया गया था। उस समय 
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्गाय दिया कि “विधान-सभा की भंग करने का श्रर्थ यह 
नहीं है कि प्रनुच्छेद 356 के श्रधीन वैधानिक मशीनरी विफल हो गई है। श्रनुच्छेद 
64 (2) को, जिसमें यह कहा गया हैकि मन्त्रिमंइल विधान-सभा के प्रति सामूहिक 
रे भ उत्तरदायी होगा, उसी प्रकार से पढा जायेगा ने अनुच्छेद 75 (3) को पढने 
है" अ्रमुच्छेद 75 (3) की व्यास्या सर्वोच्च स्यायावय में यू० एन० राब बनाम श्रीमती 


स्च्दिरि गांधी में की गई थी । उस निर्णाय के श्रनुमार “अनुच्छेद 75 (3) में मन्त्रिमंट्र 
के उत्तत्दायित्व की बात वही गई है । उस श्रनुच्छेद की व्यास्या श्नुच्छेद 74 () 


वा अनच्छेद 75 (2) को ध्यान में रखते हृए की जानी चाहिए। श्रनुच्छेद 75 (5) 
केबल उस समय लागू होता है. जब लोकसभा भंग वा स्थगित ने हई हो । इसलिए 
यह नहीं कहा जा सकता कि जब लोकसभा को मंग किया जाये तथ प्रधानमन्ती तथा 
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प्स्य मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए या उन्हें बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। 
टस लिए बिधान-गभा के भंग किये जाने के पश्चाद्‌ भी मन्त्रिमंदल भंग नहीं हू 
जाता, वह अपने पद पर बना रहता है 
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सदर्भ 


शद्लि स्ट्रेट्ममैन!, 2ै इताड 97, पृष्ठ । 

दि ट्रियून', 26 सवम्वर ]967, पृष्ठ 8 

'फैट्रिअट', 25 नवम्बर ॥967, पृष्ठ 2 

कि स्ट्रेट्समेन, 77 दिल-वर !968, पृ6 ! 

'लोस्सथा डिपटूस!', चोथी श सता, वॉलूम 20, नम्बर २2]-25, ॥] दिस दर 968, 

काल |43) 

विद्दार में कपूरी झाबुर के कहने पर तो राज्यपाल डी के बस्मा ने 2 जून [973 को 

जिवान-सभा अ्षग करने से इन्कार कर दिया (ढि स्टंट्समैन', 2 जून 97], प्र८ [), 

लेकिन 29 दिसम्बर 97] को भांता पासवान शाग्नी + कहने पर उसे भग कर दिया । 
जरनत ऑफ सोसाहटी फार दि रख्डी श्रॉफ स्टेट गवत्मैन्ट्स', बॉन्यूमू $, बनररी-मार्च 

972, नम्बर |, पृ४ 69 

"दि दर्ईग्स झॉफ इण्डिया, 23 माच 969, पृष्ठ 5 

मसर्विवान सभा डिवेदस', बॉन्यून 8, श४ 07 

(क) उदादरणनतया, 97] में तमिवनाद में द्रमुक का बहुमन था भर जब बट पास वरने फं 
पश्चात्‌ बहा ५ भ्रृस्यमन्जों क्ग्रालिधि ने विधान-सभा ये करने को सिष्यारिंश वी नो 
राज्यपात ने पिधाव-सभा सग कर दी । 

(ग) इसी प्रकार हरियागा में बतट पाल बरने फे पश्चात जब बसीतान ने वियान-सभा भगे 
करने की सिफारिश को तो राज्यपात ने विवातन्सभा को भंग कर ठिया हाचाकि 
सावारणनया यह विशन-सभा [8 महीने लके और रह सकतीशी। दि द्विच्यून', 
फझानच्रोी 22 |972 पृष्ठ 

(थ) पेरत में भी 970 में बतड़ पास द्ोते के पश्यात्‌ मुस्यान्यी की सिफारिश पर विध्न- 
सभा को भा फर दिया था । 

हते समिति ने सिपारेद की ५ कि ऐेसी परिक्षति में गन्टम्डठ को दना पास करने के विये 

विधान-सभा क समा जारा लात्यिे ओर उसर प्रश्चात हैं +िवनन्‍सभा को नय करन वी 

सिफारिश करमी चहि५। यदि मन्न्रिमटन पैसा वरने मे लिये तयार न दो और दमरो 
सरकार पे की सता का हो तो  रास्यपात के पास अनुन्देद 356 के श्री राष्ट्रपति 
शामन को सिपारिश करने वे ध्तिरिक्त कोड भ्री किक-प॑ नहीं होगा क्योंकि उस एरिड्थिन मभ॑ 
रांप्य का प्रशासन चलाने के लिये केबल संस» ही पंसे दे सकती है। बजट पास किये विनय 

कोई भी मसत्यिमदत देद पर नहों रह सकते, 7 

* जरनल श्रॉफ सोसाददी, फॉर दि स्टडी आफ म्टैट गयनमेट्स”! 

घॉल्यूम्‌ 5, ज्ञनवरी-माच !972, न बर ॥, पृष्ठ 70 
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दि स्टेद्समेन', मई 4, 97], पृष्ठ !. 

“दि टाईस्स श्रॉफ इग्टिया', जून 27, 97], पृष्ठ . 

ही; जून 4, 97], पु । 

दि हिन्दुस्तान दार्रम्स', 30 दिसग्वर 97], पष्ठ ! 
राज्यवाल ने राष्ट्रति को जो रिपोर्ट भेजी उसमें भी इस बात को रबीकार किया घा कि राव 
बीरेन्द्र सह का विवान-सभा में बहुमत दे 

दि हिन्द्रग्तान थार मस', नवग्वर 2], 967, पष्ठ ! 

'ढि स्टेट्समेन, म 4, ]97], पृष्ठ . 

जब 8 अ्रकाली विधायक गरनाम मिंह श्रकाली दल में जा मिले तब प्रकाश सिंद बादल को 
सरकार का पतन स्पष्ट दिखाई दे रद्दा घा। उस समय राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री की सिफारिश 
पर 3 जून 97], को विधान-सभा को भंग कर द्विया। विधान-सभा बजट सल फे श्रारस्म 
हाने से एक दिन पहले भंग की गई ओर सुख्यमन्त्री ने झपना त्यागपन दे दिया था | 
“दि टाई म्स श्राप इग्टिया', जून 4, 97, पष्ठ ] 
बजट सत्र 28 जून 97], को श्रारग्म होने वाला था लेकिन बंगला कांग्रेस में फूट पहन; ग्रेथा 
प्रजा सोशलिग्ट पार्टी के विधायकों ढारा समर्थन वापस लिये जाने के कारण अजय मुकनी का 
सरकार का पतन रपष्ट दिखाई दे रहा था। लेकित मुख्यमन्त्री ने अपना त्यागपत्रढिये बिना 
बवान-सभा को अनुच्छेद !74 (2) (वी) के श्रधीन संग करवा दिया । 

बढ़ी; 20 जून 497], पृष्ठ . 
जब इग्टियन सोशलिग्ट पार्टी ने यद् धमकी दी कि यदि प्रजा सोशलिस्ट पार्दी कों समन्वय 
समिति में शामिल किया गया तो वह्द अपना समर्थन वापस ले लेगी, तब श्रच्युता मेनन गन्रि- 
मंटय की रिथिति टगमगा गई थी । उसके पश्चात मुख्यमंत्री ने श्रपना त्यागपत्र दिये बिना 
विधान-सभा भंग करवा दी थी । 

दि ट्रिब्यून, जून 970, पष्ठ ] 
बजट सत्र के प्तचात नव भारनीय के म्यूनिस्ट पार्ट ने अपना समथन वापस लिया तव नाता 
पासद्ान मन्त्रिमेंटल लदझखटड़ा गया था । 

अर; 30 दिसम्बर 97], पृष्ठ 4. 
पंजाब में राष्ट्रपाने शासन 5 जून, 97] को लागू किया गया था । 

“द्वि ट्रिब्यून, 7 जून 97], पष 8 
पश्चिमी बंगाल में राष्टपति शासन 26 जून, 97] को लागू किया गया था | 

दे टाज्स ऑफ इग्टिया', 27 जून 97], पष्ठ । सर 
22 नवम्बर 967 को सरदार गुरनाम सिंह ने त्यागपत्र ठत समय विधान-मसमभा भंग करन का 
सिफारिश को थी, लेकिन राज्यपाल ने लच्छुमन सिंद गिल को सुरयमन्ध्रा बना द्िया था । 
दि द्विद्यून!', 26 नवम्बर 97], पष्ठ 


माय 969 को जब विवान-सभा का सत्र दोने बाला था तो उस समय सारंगगर के दाता 
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नगेशनन्द्र सिह ने जो मुर यमन्‍्बी थे, त्यागपम्र दते हुए जिवरान-सभा सगे करने की सिफारिश 
की धी लेकिन राज्यपाल ने उस सिफारिश को श्रग्वीकार करते हुए श्यामाचरण शुकवा वो 
मुग्यमन्नी नियुगत कर लिया था | 


उत्तर प्र*श में 25 जून 968 तथा 3 जुत 973 को तब चरण सिद्द तथा कमलारति विपादी 
से उमश त्यागपत्न ठिये नव वियान-समा को विलन्बित क्र दिया गया था| इसी प्रकार प श्दनी 
धगाल में मार्च 770 में रब अजय सुकार्नी ने ध्वागपन्न दिया, विद्धार में 4 जुवार 969 
को जब तोला पासवान ने छायपत्र दिया, शान्ध में ।9 जनवरी 973 को ज्व नसिस्हा। राव 
ने ध्यागपन दिया, ता बहा पर जिवान-सभात्रों को निर्ला बेन कर दिया गया था। 

जब परिचमी बगार में पी सी घोष ने त्यागपत्र दिया तो 20 फरवरी 4968 को वियान-सभा 
को भग वर दिया गया था । इसी प्रकार से ज्व मुकर्ी ने प्यागपत्र दिया ततेव भी विधान-सभा 
का 25 जून 97] को शनुन्देदर 256 के अप्रोन संग कर दिया गया था। उत्तर गह्श मे 
]5 आल 968 का (विवान-समा को 25 परररी 968 के पश्चात्‌ से निर्ला बत रसने के 
पश्चाव), पञाव में 23 शअगष्त 968 को जद लब्धमन मिद्द यित ने स्णगपत्न दिया, विद्वार 
में 28 मं 968 को जब भोला पासवान शास्त्री ने त्यागपत्र दिया, उड्ढीसा में 3 सार्च 973 
को जय श्रीमती लन्दिमी सतथी ने त्यागपन दिया तय भी वितरानन्सभा को अनुच्छेद 356 के 
झव्वीन भग कर दिया गया था | 

बही, [7 जून 97], पुष्ठ ] 

बही, जून ।4, 974, पुष्य ] 

“दि टाइम्स मॉफ इंण्टिया', जुन 20, 97।, पृष्ठ ! 

वही, जुन 4, 97], पृष्ठ ] 

बही, जून 5, 97, पृष्ठ ] 

'दि ठाइम्स ग्राफ इण्टिया', जून ]4, 97, पष्ठ । 

विवान-सभा में बहुमत समाप्त होने के अनेक रूप हैँ, अ्रथात्‌ वह झौपचारिक रूप से भ्रव्श्वि स 
की प्रस्ताय पास करने, मन्त्रिमटव द्वारा पेश किये गये दिशाल वे औपचारिक पग्ताव वो रद्द 
करने, बतट को रद्द करने, किसी लौति से वम्धी महतर्ूयपूंण जिघेयक को रद्द करने में परिणाम- 
स्वरूप समा हो सकता दे । जब सुरय+ ब्जी को यह अनुभव हो जाये कि उस को विवान सभा 
में पराजय हो जायेगी तव दह त्यग्पन्न हे सकता है और उसका भी प्र्ध यददी है । 

ऊुधा नैस्यर, 'कानस्टिव्यूशनल एएसपरियिंट इन मे रत, प्रथम सरक रण, 904, पुष्ठ 3 5 
लोकसभा दिवेद्स', चौथी : सला, वॉल्यूम 9, नखर 6 ]0, 23 नवम्बर 907, कोलम 
2352 

कृष्ण नैय्यर, 'कानग्ट्टयूशनल शपसारिमेंट इन ते रल', प्रथम सर रण ]96व; पुष्ड 46 
रईब्थमभा टिवेश्स, बाल्यूस्‌ 8, 954, कॉलम 94-97 

'दि द्विच्यून', 26 सवस्दर 967, पृष्ठ ॥५ 

मृदे हिन्दुरतान टागम्सा, 9 फरवरी 968, पृष्ठ ।2 
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पट्रिम०', नाच 2], 969, एप्ट ! 

दि स्टट्सनंन, फरवरी ]97], पृष्ठ 8 

न2, 97], पष्ठ ] 

पंजाव में लब्छमनसिंद गिल और मध्यप्रदेश में श्यामाचरण शुक्तरा की सरकार्रों का नियुनित 
की गे । 

दि दासस्स श्रॉफ इग्टिया', 23 मार्च 969, पृष्ठ 2. 

“जरनल आफ दा सोसायटी फोर दि स्टडी जॉफ स्टेट गवर्स/न्टस',बॉल्यूम 5, जनवरी-मार। 
]972, नग्वर , पृष्ठ 69. 

(दि स्टेव्समेन!, !] फरवरी ]97], पृष्ठ 8. 

'मंशनल एऐराल्ट', 20 जुला/ 970, पृष्ठ 5. 

“दि इग्डियन एक्सप्रैतस), 20 सितम्बर ]969, पृष्ठ 6. 

(दि स्टट्समंना, 34 मर ]97], पृष्ठ ] 

“दि हिन्दुस्तान टागम्स', 30 दिसन्वर 97], पृष्ठ . 


चहा | 

ढ्स्ट्रि 0 जनवरी 972, पृष्ठ 

कसभा टिक्ट्स!, चे|थी < खला, वॉल्यूम 9, नम्बर 6-0, 23 नं|न्चर्‌ 967, कॉलग 
2330. 


*ट्रि ट्रध्यूना, जनवरी 22, ]972, पृष्ठ . 

टी० के,० एन० राजगापाल, बनाम टी० एम० करुणानिधि, (०० 3.7० श्रार०', 97], सर्वाचण्य 
न्‍्यूयालय ]55]. 

'ए० आरं० शआार०,! 97], स्ईच्चि न्यायालय ]002. 

बही; पृष्ठ !55]. 
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राज्यपाल का अभिभाषण देने तथा 
सन्देश भेजने का अधिकार 


सविधान के श्रतुच्छेद 76 (|) के श्रभुमार “विधान-सभा के चुनाव होमे के 
पश्चात्‌ प्रथम सन के झारभ होने पर तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के शुरू होने पर 
राज्यवात विधान-समभा या जहा पर विधान परिपद है वहा दोनों इक्टठे सदनों के 
सामने श्रभिभाषण देगा और उन्हें सत्र बुलाने का कारण बतलायेगा ।'* 

(2) उच्त अभिमाषण मे जिन विपयो की चर्चा की गई है उन पर वहम करने 
के लिये, सदन की जकियाविधि को नियमित करने वाले नियमों मे समय निर्धारित करने 
के लिए व्यवस्था वी जायेगी 

संविधान म्रे प्रथम सपयोपद (प्रथम सशोचत्र ग्रधितिपम, 795) के पास करने से 
पहले राज्यपाल को प्रत्येक सत्र के आ्रारम्म हाते पर विधान-प्तमा तथा जिन राज्या में 
विधान परिषद्‌ है वहा पर दानो सदनों को इकट्दा घुता कर अभिमापण देना पठता 
था। लेक्नि सवियान में प्रथम सशोधन होने के पदचात्‌ राज्यपाल विघान-सभा के 
चुनाव होते के पश्चात प्रथम सब्र तथा प्रत्येक बप के प्रथम सत्र मे ही विधातन्सभा या 
जहा पर विधान परियद्‌ है वहा पर दानो सदनों के सामने इक्ट्ु! मापणख देवा है । वह 
ग्रव प्रत्येक सत्र वे प्रारम्म होने पर भाषण मही देता । 
सत्र आरम्भ होने का समय 

सतन्न आरम्भ हांने के मम्वन्ध में यह भी पूछा जा सकता है कि सत्र झ्रारस्भ क्य 
होता है ” वया सत्र उस समय पझारम्भ होता है जब विघाउन्समा का सचिव (राज्य- 
पाल्ल के निर्देश पर) मदस्या को शपप लेने के लिये बुताता है या यह उस समय शुरू 
हाता है जब राज्यपाल अपने अभिमापणश को पढ़ना दुस्ट करदा है या यह राज्यपाल 
बा भापणा समाप्त होने पर आरभ्न द्वोता है या ठव घुछ् होता है जव उसका भाषण 
बहस के लिये सदन के पटल पर रखा जाता है । 

वया सत्र उस समय प्रारम्भ होता है जब विदान-सभा का सचिव सदस्यों को 
शपय लेने वेट लिये बुलाता है, यह मामला सघविर बताम उड़ीसा विधान सभा मे 
छडीतसा उच्च न्यायथांतय के सामने उठाया गया था।! दस सामले में विधान-्समा के 
सचिव ने, राज्यपाल के तिदेश के झनुनार, प्रथम चुवाव के पदचात्‌ विधान समा को 
प्रथम बैठक 4 भांच 952 को बुलाई भी । विवान-समा सचिव ने बैठक के व्जदर को 
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प्रतिलिपि भेजते हुए सदस्यों को सूचित किया था कि “उड़ीसा विधान-सभा का प्रथम 
सत्र 4 मार्च 952 से आरम्म हो रहा है ? | इस सुचना पत्र के साथ वचंँठकों का जो 
कर्लंडर भेजा गया था उस के झनुतार “4 तथा 5 तारीख को सदस्यों को शपथ दिलायी 
जानी थी, 6 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होना था तथा 7 तारीख को राज्यपाल के 
अभिभापण के पश्चात्‌ भायणा देने के लिए उनका धन्यवाद करने के लिये प्रस्ताव पर 
बहस होनी थी ।" * इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया था कि सत्र 4 मार्च 952 को 
आरम्म हुआ है न कि 7 मार्च 952 को, जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण विधान- 
सभा में पढ़ा था | आवेदक ने अपने पक्ष में विधान-सभा के सचिव द्वारा एक सूचनापत्र में 
जिस मापा का प्रयोग किया था उस का हवाला देते हुए कहा कि उस सूचनाएच्र के साथ 
विधान-सभा की बैठक के कलेडर में यह कहा गया है कि उड़ीसा विधान-सभा की प्रथम 
बैठक “4 मार्च से आरम्भ होगी ।” आवेदक ने यह भी कहा कि चूंकि सत्र पहले ही 
4 मार्च 952, से आरम्म हो चुका है इस लिग्रे यह नहीं कहा जा सकता कि राज्यपाल 
का 7 मार्च का मापणा, संविधान के अनुच्छेद 76 (]) के अधीन विधान-समा का सत्र 
आआरम्म होने पर दिया गया है। इपलिये यह संविधान का उल्लंघन है, वयोकि अनुच्छेद 
76 (]) के अवुमार राज्यपाल का यह सर्वेधानिक कत्तंव्य था कि वह प्रथम सत्र की 
प्रथम बैठक के सामने भापरणा देता ।* यहाँ पर यह चर्चा भी की जा सकती है कि अवनु- 
च्छेद 76 () का उल्लंघन किया जाये तो विधान-सभा की सारी कार्यवाही अवध हें 
जाती है । यह झ्राइचयेंजनक बात है कि परिचिमी वंगाल के ध्रृतपूर्व मुख्यमन्त्री तथा उप- 
मुख्यमन्त्री ने राज्यपाल को यह सलाह दी कि वह प्रथम सत्र की प्रथम बंठक में अभि- 
भाषण न दें ।५ 
यदि हम अध्यक्ष के चुनाव को ध्यान में रखें तो आवेदक के तके में काफी वजन है 
चयोकि जब तक सदन की वैठक झौपचारिक रूप से नहीं होती तव तक अध्यक्ष का चुनाव 
वंध रूप से नही हो सकता और न्यायावीश नरसिग्हा मे इस तर्क को मानते हुए कहा 
कि “सभस्या यह है कि अनुच्छेद 78 के अधीन ग्रध्यक्ष का चुनाव विधान-समा की कार्य- 
वाही का भाग है श्र एक प्रकार से यह सत्र आरम्म होने के पश्चात्‌ ही हो सकता है 
ओर यह सत्र सदस्यों को अनुच्छेद 88 के श्रधीनत शपथ दिलाने के तुरन्त पच्चात्‌ ही 
एक प्रकार से आरम्भ हुग्नमा था | लेकिन उसने आगे चलकर कहा कि “वह इस प्रइन 
पर तव तक निर्णय नहीं देता जब तक कि इस प्रइन पर पृणांतया बहस नही हो जाती ।”5 
एच०एन० काल तथा एस०एल० दगकबघर का मी यही मत है ॥१ लेकिन में की “पालिया- 
भन्ट्रा प्रेविट्स के प्रनुमार जब नई संसद का सन्न बुलाया जाता है तब पहले तो सदस्य 
घपथ लेते हैं, फिर अव्यक्ष का चुनाव होता है श्र उसके पद्चात्‌ वह स्वयं झपथ ग्रहण 
करता है । उसके पश्चात राजा अपने भाषण द्वारा संसद की वेठक का उद्घाटन 
करता हूं। 2० मे को पुस्तक पालियामेन्द्रो प्रेक्टिस (।4वां संस्करण) के पृष्ठ 273 पर 
दिया हुआ यह वाक्य स्थिति को और भी स्पष्ट करता है, “जब दोनों सदनों के 
अधिकांश सदस्य गपथ ले लेते हूँ तठ प्रथम सत्र की प्रारम्मिक आवश्यक्रताये पूरी हो 
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जाती हूँ श्रौर समद राजा का मापण सुनने के लिये तथा सदन की प्रारम्भिक कार्य- 
बाही करने के लिये तेयार हो जाती है ।" 

चूंकि “भोरत के संविधान में तथा उठीसा विधान-समा को कायंदाही से 
सम्बन्धित, भव्यक्ष ने जो नियम बनाये हैं, वह उठती प्रकार के हैं जैसे रग्तेट में हैं, इस 
लिये काई भी सदस्य विधाउ-समा में उस समय तक स्थान ग्रहगा नहीं कर सबता 
जब तक बह वफादारी की द्पथ नही ले लेता और विधान सभा गौ ग्रध्यक्ष का वैध 
ढंग से चुनाथ किए बिना कोई कार्यवाही नहीं कर सकती । विधान-समा का इस प्रवार 
से गठन हाते के पहचात्‌ ही राज्यपाल वियान-समा में अमिमापण दे सकता है 

चूकि प्रत्येक चुनाव के पइचात्‌ जा प्रथम सम होता है उसके आारम्म होने से 
पहले सदस्या को दपथ दिलाने तथा अध्यक्ष के चुनाव 'टादि की घरारम्भिक कार्यवाही 
पूरी की जानी चाहिए इसलिए न्यायादीदा वाणीग्राही ने कहा कि “मेरे बिचार मे 
भ्रनुचदद 76 की धारा ([) के झब्दों से यह ग्रथ नहीं लगाया जा सकता कि उड़ीसा 
विपरानेन्सभा का सत्र 4 माच 952 का जब नवनिर्वाचित सदस्यों को डापथ लेने के 
लिये बुलाया गया था, उसी दिन से आरम्भ हुआ था। इसतिये मेरा मत यह है कि 
ग्रतुच्छेद 276 का उल्बघन नहीं हआ है झौर 7 तथा 8 मार्च के लिये विधान-समा का णो 
कायम निश्चित किया गया है उससे संविधान के विसी भी श्रनुच्छेद का उल्लंघन नहीं 
होता । यह वियान सभा की करायवाही के निश्रमो के अनुसार है तथा सप्तदीय प्रथा 
के अनुसार पह उचित है ।(4 पश्चिमी बंगाल वियान-्सभा ने कार्यवाही के सम्बन्ध में 
जी नियम बनाये है उतका नियम 3 मी इसी निर्ेत्र का समर्थन करता है। इस नियम 
के प्रनुसार * विधान-सभा भा किये जाते के पदचात्‌ थ्रध्यक्ष का चुनाव होते पर सत्र 
की पहली बैठक में राज्ययाल सविधाने के अनुच्छेद 76 के अ्रनुसार भाषण 
देशा | 

इसजिये उड़ीसा न्याप्रातय छे श्रनुसा र, “जेब विधान समा कर सचिव राज्यपाल 
के निर्देश के प्रनुपार, सदस्पों को शपथ लेने तथा श्रध्यक्ष का चुनाव करने के लिये 
बुलाता है तय सत्र भारम्म नही होता । यदि हम उड़ीसा उच्च स्यायाबय के इस 
निर्शेय को मान ले कि सत्र उस समथ ग्यारम्म नहीं होता जब विधान-समा का सचिव 
सदस्या को शपथ लेते तथा भ्रव्यक्ष का चुनाव करने के लिये बुलाता है तो फिर क्‍या 
सन्न उस समय शझारम्म हाता है जब राज्यपाल अपना मांपणं पढ़ता धुरू करता है £ 
उड़ीसा उच्च न्‍्यायालतर के न्पायाबीश पाएछौग्राहो के गक्‍्नुसार सत्र उसी समय आरम्भ 
हो जाता है जब राज्यपाल अपना मापण पढ़ना शुरू करता है ४४ उसके अनुसार 
7(0गाचध्याए्क्ाटा। ० एश्टाफ ६६५४०: बावय का जानवुझे कर प्रवोग क्रिया 
गया हैं क्योकि अनुच्छेद [76 (॥) के ग्रदुधार सत्र राज्यपाल के शाप के साथ 
प्रारम्भ होता है और विधान-समा का पाच वर्ष का जो कायकाल है वह भो इसी 
तिथि से भारम्भ होता है ।!* ले केन पह प्राश्च्यंजनक बात है कि वहीं स्यामाघीश 
उसी निरंय मे भागे चलकर इसके पिल्कुल उल्द बात कहता है। उद्महरुशनप्रा, थ्ागे 
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चलकर वह कहता है कि “फिर विधान-सभा को राज्यपाल के नापण पर बहस करने 
का अ्रवसर दिया जाता है ताकि वह इस पर अपने विचार व्यक्त कर सके और फिर 
यह अपनी कार्यवाही श्रारम्न करती है श्र केवल इस समय विधान-सभा का सत्र 
आ्रारम्भ होता है. ((75 0ठग9 9 धां$ ॥98९ धीवा ९७ 755टाए एशत 0९ 
800 (0 72८ |॥ 5८5507)' । इस वाक्य का श्रर्थ यह है कि सच्र उस समय शआारम्म 
नहीं होता जब राज्यपाल अपना भाषणा पढ़ना झघुरू करता है बल्कि यह उस समय 
शुरू होता है जब विधान-सभा राज्यपाल के भापण पर बहस गुरू करती है | इसलिये 
इस निर्शाय में उसी न्यायाधीश ने परस्पर विरोधी बाते कही हैं । लेकिन फिर भी यह 
लगता है कि न्यायाबीण ने बाद में जो बात कही है वह ज्यादा युक्तिसंगत है, वयोंकि 
यदि हम इस सिद्धान्त को मान ले कि सन्च उस समय सुरझे होता है जब राज्यपाल 
अपना भाषगा पढ़ना ग्रारम्भ करता है तो इसका अ्रभिप्राय यह होगा कि राज्यपाल 


+् 


ने सभापति के रूप में प्रध्यक्ष का स्थान ले लिया लेकिन संबिधान में उसकी कोई 
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कठिनाई यह है कि यदि शध्यक्ष सदत वे पटल पर राज्यपाल के माप की प्रतिलिपि 
रसते से इन्कार कर दे तो क्या उसके ऐसा करने पर सत्र ग्रारम्म वही होगा ? दूघरे 
शब्दों में श्रष्यक्ष के हाथ में यह शक्ति थ्रा जायेगी कि वह राज्यपाल के भाषण का 
सभा पटल पर रखने से इन्कार करके सत्न न होते देने मे सफल हो जायेगा। 

लेक्नि यह फिर मी सम्मद है कि कुद्ध संविधान विज्येपज्ञ यह कहें कि बविधान- 
पालिका का सत्र तब आरम्म होता है जब राज्यपाल भ्रपना भाषण पढ़ना शुरू करता 
हैं । यदि हम इस तक को माने ले तो इसका परिणाम यह होगा कि सदस्य राज्यपाल 
से प्रइत पुछ सबंगे लेक्नि वास्तव में विधायक को राज्यपाल से प्रग्त पूछने का कोई 
प्रधिकार नही होता । राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णांय वे अनुसार, “सविधान 
के अनुसार विधान-मभा की भ्रन्य कार्यवाही जिसमे प्रइन पूछना या सदस्पा द्वारा भाषण 
देता भी शामिल है, राज्यपाल के मापण से पहले नहीं बल्कि उसके बाद ही घुरू 
होती है । हमारे इस दुष्टिकोश का उड़ीसा उच्च न्यायाश्षय की डिविजन बैच का 
सर्थावार सुपादार बनाम प्रध्यक्ष उडीसा विधान-सभा का निर्णाय भी समर्थन 
करता है ।/44 

इसलिये यह कहा जा सवता है कि विधानपालिका का सन्त उस समय आरभ्म 
नहीं होता जब राज्यपाल अपना मापण पढ़ता थुरू बरता है, दूमरे घन्‍्दों भे इस का 
श्र्थ यह है कि जब तक राज्यपाल अझपता भाषण समाप्त नही कर देता तब तक सत्र 
भ्रारम्भ नही हो सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय का भी यही दृष्टिकोण है ॥ इस 
के अनुसार “राज्यपाल के भाषण के बिना सदन वी वार्यवाही वैध रूप से आारस्म 
मही हो सक्रती |! 

लेक्नि यदि हम इस निर्णाय को स्वीकार कर लें तो क्या इसका ग्रर्थ यह नही 
होगा वि विघान-समा के दोपो सत्रो में राज्यपाल का भाषण प्रनिवार्य हो जायेगा ” 
धूसरे शब्दों में गया 8 जुत 95] को “प्रत्येक सत्र” के स्थाम पर "वियान-प्तमां के 
प्रत्येक श्राम चुनाव के पश्चात्‌ प्रथम सत्र श्रौर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र” कया जो 
सशोधन किया गया है वह निरधंक नहीं होगा, क्योकि उद्दीसा उच्च न्यायालय के 
भ्रनुमार राज्यपाल के भापणा के बिना रात्र ग्रारम्म नहीं हो सकता। लेबिन अनुच्छेद 
76 (॥) के अम्ुसार राज्यपाल वे लिये प्रत्येक वर्ष के होनों सत्रा में भाषणा देना 
प्रतियाय नहीं है। केवल चुनाव के पच्चात्‌ प्रथम सच में श्ौर प्रत्येत् वर्ष के प्रधम 
सत्र में ही राज्यपाल का भापण झावदश्यक् है ।/* इस वा भ्रथ यह है वि राज्यपाल 
प्रत्येक घप के दूसरे सचत्च मे, यदि माषण न दे दो वह अवैध नहीं होगा भौर 95] 
मे संविधान में किया गया सशोधन इस दुष्टिकोरा को पुप्टी करता है। इस से ऐसा 
लगता है कि या तो यह चहमा गलत है कि सच केवल तब ही शुरू होता है जब राज्य- 
पाल के भापशा को प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी जाती है णा सदमभ ने दोनों 
सत्नो मे राज्यपाल को भाषणा देना ही पर्ेगा जिस के परिणशामस्वरुप संविधान का 
प्रथम सश्ोधन भिरयक हो जायेगा । लेक्नि यदि हम सविधान का तनिक गहराई से 
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अ्रध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि राज्यपाल केवल चुनाव के पच्चात प्रथम सत्र 
और प्रत्येक वर्ष के प्रवम सत्र में ही मापण देता है श्रौर इन सन्नों के अतिरिक्त जो 
श्रन्य सत्र होते हैं वे राज्यवाल के भाषा के बिता शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उड़ीमा 
उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के भाषण द्वारा सत्र शुरू होने की जो वात कही है वह 
केवल चुनाव के पदचात्‌ प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्न के बारे में ही कही है 
न कि इन सत्नों के अतिरिक्त अन्य सत्री के बारे में मी । इसलिये उस निर्णाय को श्रन्य 
सत्रों पर लागू करना उचित नहीं होगा। अन्य सत्र राज्यपाल के मापणा के बिना 
ग्रारम्भ हो सकते हैं | उदहारणतया, उत्तर प्रदेश में मार्च 970 में बअट सत्र राज्यपाल 
के भापण के बिना शुरू हुदब्रा श्लौर जब विपक्ष ने इस पर आपत्ति उठाई तो श्रव्यक्ष 
ए० जी० खेर ने 'कहा कि “यह सत्र नये वर्ष 973 का प्रथम सत्र नहीं है । यह तो पिछले 
बर्ष (!972) का जो श्रन्तिम सत्र था वही चत रहा है जैसा कि कार्ययूची (48०१02) 
में लिखा है | क्योंकि पिछले सन्न को स्थगित नहीं किया गया था श्र जब तक सत्र को 
स्थगित नहीं किया जाता वह चलता रहता है । इसलिये यह सत्र इस वर्ष का प्रथम 
सत्र नहीं हैं और राज्यपाल के लिये इस में भापणा देना अनिवार्य नहीं है। श्रव्यक्ष 
ने यह भी कहा कि 959 श्रौर 960 में भी वजट सत्र राज्यपाल के भाषण के बिना 
आरम्भ हुए थे। राज्यपाल ने श्रपना मापण जुलाई के सत्र में दिया था ।2० 
राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में यह चर्चा करना भी आवश्यक है कि कई 

बार राज्यपालों को अश्रंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी या उन की श्रपनी क्षेत्रीय भाषा में 
भाषण देने को कहा गया है। उदाहरणतया, उडीसा में शौकतउल्लाह शाह 
श्रन्मारी कोग्रंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या उड़िया में भापगा देने को कहा गया 
था ।7” इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बी० बी० गिरी को हिन्दी या तेलुगु में भाषण 
देने को कहा गया था |? लेकिन केन्द्र में राष्ट्रपति के मापण का हिन्दी रूपान्तर उप 
राष्ट्रपति के भाषण का हिन्दी रूपान्तर, दोनों सदनों के सामने उस के सचिव द्वारा 
पढ़ा गया तो कुछ सदस्यों ने उस पर आपत्ति उठाई थी। लोकसभा में मधु लिमये ने 
कहा कि संसद में राष्ट्रपति या उस की अ्नुपस्थिति में उपराप्ट्रपति मापण पढ़ सकता 
है । संगठन कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इसी प्रकार की श्रापत्ति राज्य सभा में उठाई 
थी | जब मधु लिमये ने यह कहा कि यदि राष्ट्रपति श्रपना भाषण हिन्दी में नहीं पढ़ 
सकते थे तो बह उसे श्रपनी मातृमापा में पढ़ सकते हैं, दो उसके उत्तर में प्रव्यक्ष 
गुरदयाल सिह ढिल्‍लों ने कहा कि बह नहीं समझते कि वह राष्ट्रपति को किसी 
विश्येप भाषा में भाषण पढ़ने के लिए कह सकते हैं ।”2९ 

राज्यपाल तथा सत्र की अध्यक्षता 

जब राज्यपाल दोनों सदनों को इकट्ठा या विधान-सभा के सामने (यदि विधान- 

परिषद्‌ न हो) अनुच्छेद 76 () के अधीन भाषण देता है तथ प्रब्न यद्द पैदा होता है 
कि उस समय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ? एक विचारबारा के श्रनुमा र 
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तौ मध्यक्ष उस समय प्रध्यक्षता करता है ग्रौर दूसरी विचारघारा के भनुमार 
उस बेठक की प्रध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रथम विचारयारा के लागा 
का तक यह है कि चूकि अध्यक्ष वश समय सच पर बैठा हग्मा होता है इसलिये वही 
उम बेंठक का सभापति होता है, और यदि उस समय कई भी ब्यवधान हो तो उसे 
रोकना उस का वक्तव्य होता है नक्ति राज्ययाल का । 26 फरवरी ॥966 को 
राजस्थान विधान-सभा में बहुत गडबड़ हुई थी । वहा पर जब राज्यपाल झपना भाषण 
देने के लिये भाये ता उस समय रामानन्द अग्रवाल ने राज्यपाल तथा सरकार को 
शालोचनः शुरू कर दी। इस पर राज्यपाल नाराज़ हो गये श्रौर उन्होंने मार्णत को 
उन्हें बाहर निकाल देने के लिए वहा और माशन ने जबरदस्ती 42 सदस्यों को 
विधान रामा भवन से बाहर निकाल दिया ० जप सानिक्र चंद्र सुराणा ने राज्यपाल 
को यह कहा कि उन्हें सदस्पो को बाहुर तिवालने वा कोई प्रतविश्ार नहीं ता राज्यपाल 
ने वहां कि उसे उन्हे घखाहर निवालने हा प्रधिकार है १! इसी प्रकार महाराए्ट्र के राज्य- 
पाल डॉ० डी० पी० चेरपा ने भी माशल को श्रादेश दिया था कि वह जे७ बी० 
घाते यो विधान-सभा भव नमे बाहर निक्लाल दे उयोक्ति वह सरक्रायट डाल रहा था | 
ऐमे ही उत्तर प्रदेश मे जब वी० घी० पग्रिरी अपना मापण भ्रग्रेज़ी में पढ़ रहे थे तो 
उस पर राजनारायरा ने पश्रापत्ति उठाई भ्रौर कटा कि राज्यपाल या तो प्रपना भापण 
हिन्दी में पढ़ें या तेतुगु मे जो उन को मात्तुमापा है । राज्यपाल ने उसके उत्तर में बहा 
यदि वह उसे तेलुगु में पड़ेंगे तो उसे कोई भी नहीं समभेगा झ्ौौर विधान-समा की प्रश्निया 
के नियम भी उस की भाज्ञा नहीं देते । तेकिनि जब राजनारायण ने इस तक को 
सानने से इस्क्रार कर दिया तब राज्यपाल ने कहा कि "यदि तुम यह समभते हो कि 
तुम गृडे हो ता तुम्हे माल्ुम होता चाहिये कि मैं तुम से बढ़ा गड्ा हूं। मैं सुम्द वाहर 
फीयने के लिये माशल की प्रद्नीक्षा नही करू्गा । इस पर राजनारायण की बोलती बद 
हो गई ।5४ यहा पर यह चर्चा करता भी झावश्यक्र है कि इस प्रवार की सबसे पहली 
घटना मद्ाप्त मे 952 में उत्त समय हुई थी जब राज्यपाल श्रौपष्॒क्राश बहा पर विधात- 
सभा में भाषणा देने गये। श्रोप्रत्राश के शब्दों मे “प्रकासम में मेरे तथा मुल्यमन्त्री 
चक्रवर्ती राजयोपालाघारी के विभ्द् बहुत कइवे शब्दों दा प्रयाग किया। जेसे ही मैं 
बोलने के तिये सडा हुमा, वह सड़ा हा गया । जब बह बोलते लगा, मैं बैठ गया। 
वैह घोलने के पदचात्‌ प्रपने समर्थकों के साथ सदम से बाहर चला गया । उमके पश्चात्‌ 
मैंने श्रपना भाषण दिया । इस घटता वा भ्रन्त वही पर हो गया । रे 

जब राजस्थान के राज्यपाल के व्यपहार की आलोचना विपक्ष ने सप्तद में की तो 
उस समय गृह-मन्ची ने कहा वि “राज्यपाल के मापणा के समय बैठझ की वार्यवाही पर 
राज्यपाल का नियम्षण होता है । जब वह प्रनुच्छेद 76 के प्नुसार भाषशणा देता है, 
उस समय वह विधानपालिका का भ्रग होता है । इसलिये वह उस समय सदन की काय- 
वाही को सुचारू ढग से चलाने के लिये सदन के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उचित 
व्यवस्था कर सकता है' [१४ उन्होने प्रागे घलवर यह भो कहां कि इस प्रश्न पर 96] मे 
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विधि मन्त्रालय से पूछा गया था और उस समय विधि मन्त्रालय न भी यह सलाह दा 
थी कि “जब राज्यपाल भाषण देता है तव वह उचित श्रनुश्णासन बनाये रखने के लिये 
जो भी आवध्यक कदम उठाना चाहे उठा सकता है। चूंकि सरकार इस सलाह का 
मानती है, इसलिये सरक्रार यह नहीं समर्ती कि राजस्थान के राज्यपाल ने कीई अनु- 
चित कार्य किया है ।”» राजस्थान विधान-सभमा की विशेषाधिकार समिति की भी यही 
सिफारिण है ” तथा विधि मन्त्रालय का मी बही दृष्टिकोण है (लोकन्सभा डिवेट्स, 
वॉल्यूमू 55, नम्बर 5-6], मई 6, 966, कॉलम 5204-5) 

लेकिन एक दसरा दृष्टिकोण यह भी है कि जब राज्यपाल अपना भाषण पढ़ता 
है उस ममय उस बैठक की भअ्रव्यक्षता प्ध्यक्ष करता है । उदाहरणतया, राजस्थान विधान- 
सभा की विध्पाधिकार समिति के सदस्य गोयल का यदद मत है । उसका तक यह हू 
कि * ब्रिटिय प्रथा से मारतीय प्रथा इस सम्बन्ध में भिन्‍न है। इस्लैंड में जब महारानी 
भाषण देने के लिये श्राती है तव लाई चान्मलर बलर्क की कुर्सी पर बैठता है । लिकिन 
भारत में अध्यक्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल के साथ मंच पर बैठता है!।?? उड़ीसा विधान- 
सभा में हुई एक घटना इस तक का समर्थन करती है। वहाँ पर राज्यपाल शौकत- 


ट 


उल्लाह थाह थअ्न्मारी ने अपना भाषण उड़िया में घर किया, लेकिन फिर श्रग्नजी मं 
पढ़ना शुरू कर दिया | उस पर कुछ सदस्यों ने श्रापत्ति करते हुए राज्यपाल को हर 
या उड़िया में मापण पढने के लिये कहा। “श्रध्यक्ष नन्‍्दक्रिशोर मिश्र ने सदस्या से 
कहा कि चूकि राज्यपाल इस राज्य में अभी आये है इसलिये उनकी उद्जिया भापा को 
जानकारी सीमित है । इसलिये उन्होंने सदस्यों को व्यवधान न करने के लिये काह 
जब श्रव्यक्ष ने यह निर्गाय दिया तब कुछ सदस्य सदन से वाहर चले गये । 2” इसा प्रकार 
से अ्रसम विध।न-समा के विपक्ष के सारे सदस्य विरोध प्रकट करने के लिये उस समय 
बाहर चले गये जब “बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल विष्गुसहाय के मापगा से 
पूर्व कुछ सदस्यों को अ्रच्यक्ष ने गणतन्त्र दिवस पर गोहाटी में हुए (दंगा पर काम राका 
प्रस्ताव पेण करने की श्राज्ञा नही दी | उसके पदचात्‌ अ्रध्यक्ष ने राज्यपाल का मापण 
पढ़ने के लिये कहा । 40 

इस प्रकार से हमें इस सम्बन्ध में दो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । लेकिन यदि 
हम इस विपय पर और गहराई से ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि राज्यपाल के 
भापणा के समय राज्यपाल ही समापतित्व करता है न कि प्रध्यक्ष । इसका सबसे पहला 
कारग्ा तो यह है कि जब राज्यपाल भापण देता है तो वह सदन की साधारण बैठक 
नहीं होती प्रपितु बह एक विशेष बेंठक होती है । 

दूसरे, यदि हम इस बात को मान लें 6 जब राज्यपाल का भापग होता है, उस 
समय अध्यक्ष श्रध्यक्षता करता है तो उसका श्र्थ यह होगा कि राज्यपाल पर अ्रध्यक्ष का 
नियन्धगा है और अन्य सदस्यों के समान उसे मी अ्रध्यक्ष के श्रादेश को मानना पढ़ेगा | 
बदि कोई ध्रब्यक्ष राज्यपाल को भाषगा देने की ही ग्राज्ञा न दे तो क्या होगा 7242 लेकिन 
कलकत्ता, उद्रोमा,। और मैसूर" उच्च न्यायालयों के श्रनुसार राज्यपाल के भाषण के 
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बिना चुनाव के पदचात्‌ प्रथम तथा प्रत्येक वर्ष का प्रथय सत्र आ्ररम्म नहीं हो सकता । 

तोमरे, इसका श्र्थे यह भी होगा कि प्रध्यक्ष राज्यपाल के मापण के कुछ श्रश्ञों 
वो कार्यवाही से मी निकाल सकता है, भौर यदि ध्रध्यक्ष ऐसा करे ता वह एक बह्त ही 
पेचीदा शिथिति होगी। इस के प्रतिरिकत जिन राज्यों से द्विमदेतात्मक वियानपालिकाए 
हैं वहाँ पर विधान-समा का ब्रध्यक्ष तथा विधान-परिपद्‌ वा सभापति द'नों ही राज्य- 
पाल के साथ मच पर बेंढते हैं तो उप्त समय यह प्रइन उठेगा कि दकट्ठे दोनों सदनों की 
बवेठक का समापति कौन हागा ? चुूकि राज्पा की विवानपातिकाओं के दानो सदतों वी 
इप्ट्टी बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहों है, इसलिये उम्का प्रधान प्रध्यक्ष 
या समापति दोनो में से कोई भी नहीं हा सकता | हालाकि हमारे सविधान में ससद मै 
दोनों सदनों की इक्ट्टी बैठक की व्यवस्था है झौर श्रमुच्छेद 08 के प्रनुतार उस बैठक 
की श्रध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा को जाती है लेकिन उस समय राष्ट्रपति उसमें भाषण नहीं 
देता | जब भ्रनुच्छेद 87 के अ्बीन राष्ट्रपति भाषणा देता है तब भनुच्छेद !08 वे समान 
संविधान में यह कही नहीं कहा गया कि अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा । 

इसलिये यह वहा जा सकता है कि जब राज्यपाल, विधानपालिका के सामने 
अपना मापण पढ़ता है उस समय उस्त की श्रध्यक्षा भी वही करता है। कलकत्ता 

उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोएं से सहमत है ।*? इस तक का समर्थन इस बात से भी 

होता है कि राष्ट्रपति का मापर जब तक ग्रध्यक्ष हारा सभा के पटल पर नहीं रख 
दिया जाता तब तक वह कार्यवाही का माग नही होता । चूकि झनुच्देद 76 () भी 
अनुच्छेद 87 (7) वी नकल है, इसलिये इस सम्बन्ध में राज्यपाल की स्थिति 
वही है जो बेन्द्र मे राष्ट्रपति वी, और राष्ट्रपति की इम सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिये “लोकसभा की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि संविधान में एक 
नया अनुच्छेद होनां चाहिये जिस में यह स्पष्ट रूप मे लिखा जाय कि जब राष्ट्रपति 
संसद मे भाषरा देता है तब वही उसकी श्रध्यक्षता करता है। इसने यह भी सुकाव दिय। 
कि राष्ट्रपति को लोक्समा के श्रध्यभ और राज्यसभा के समावति से परामश कर वे 
मापण पढने वे समय व्यवस्था बताये रखने वे लिये तियाविधि के नियम बनाने 
च।हियें। यह 45 सदस्या की गमिति उस समय बताई गई थी जब 23 माच, 97] का 
सयुकत सोशलिस्ट सदस्य रामदेव मिह ने राष्ट्रपति के मःपणा में सक्ावट डालते का 
प्रयत्त किया ४ 
अभिभाषण का साराश तथा मन्न्रिमण्दल की सलाह 

साधारणतया राज्यपाल का भापशा मन्त्रिमडल द्वारा तंथार क्रिया जाता है। 
लेक्ति बछ ऐसे भी उदाहरशा मिलते हैं जहा पर राज्यपाल ने अपना मभापरा सवय 
लिखने का प्रयत्न किया है। उदाहरगतया, केरल के राज्यपाल बौ० विश्वनाय न ऐसा 
करने का प्रयत्त किया था, लिन सविद मन्व्रिमडल ने राज्यपाल द्वारा त्तदार किये 
शये भाषणा के मसौदे को रह कर दिया झौर राज्यपाल से मम्त्रिमदल द्वारा तैथार 
किया गया मापण पहने को कहा | राज्यपाल ने ऐसा ही किया | फिर भी दस सम्बन्ध 
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में यह तो पुद्धा ही जा सकता है कि वे कौन सी संवेधानिक सीमाएं हैं जिन के अ्रन्दर 
मन्त्रिमंडइल राज्यपाल के मापणा को तंयार करता है। यह प्रइन मार्च 969 में पश्चिमी 
बंगाल के राज्यपाल के मापण के सम्बन्ध में उठा था। राज्यपाल का यह सापर उस 
संविद सरकार के मन्त्रिमंडल ने तैयार किया था जिसे नवम्बर ]967 में इसी राज्यपाल 
ने वरखास्त किया था। मन्त्रिमंडल द्वारा तेघार किये गये इस भापण में संविद सरकार 
को ]967 में वरखास्त करने के लिये राज्यपाल तथा केंद्रीय सरकार की कट झ्ालोचना 
की गई थी ४० राज्यपाल ने मन्त्रिमंडल से उन श्रशों को भाषण से निकालने के लिये 
कहा जिन में उसकी तथा केच्रीय सरकार की आलोचना को गई थी ।श राज्यपाल ने 
इसका तर्क देते हुए कहा कि जिन भ्रणों में न तो नीति की बात कही गई है श्ौर न ही 
संयुक्त सरकार की उपलब्धियों का बयान ही है उन्हें उनके मापण से निकाल दिया जाये । 
लेकिन मन्त्रिमंडल से ऐसा करने से इन्कार कर दिया ।/ जब मन्व्रिमटल ने राज्यपाल 
के युझाव को नहीं माना तो राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री को सूचित किया कि वे भायण के 
ग्रापत्तिजनक श्रंशों को नहीं पढ़ेंगे ।*? यहां पर यह चर्चा करना ग्रावश्यक है कि श्रनु- 
च्छेद 67 (सी) के श्रवीन साधारणतया किसी ऐसे विपय को मन्त्रिमंदल के सोच- 
विचार करने के लिये वापस नहीं भेजा जा सकता जिस पर मन्न्रिमंडल ने सोच-विचार 
कर निया हो | लेकिन ऐसा लगता है कि राज्यपाल का भापणा इसका श्रपवाद है। 
यदि ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल के उस मापण को वापस भेजना संभव नहीं होता । 
हो सकता है कि उसका उत्तर बुद्ध संवंधानिक विश्येपज्ञ यह दें कि वह तो मुख्यमन्त्री ने 
तेयार किया था, मन्त्रिमं हल ने नहीं | लेकिन जहां तक इस भापण का सम्बन्ध है, इस 
पर मन्त्रिमंडल द्वारा उसे राज्यपाल के पास भेजने से पहले विचार किया था ।?/ 
जब पश्चिमी वाल के राज्यपाल ने सभा मवन में प्रवेश किया संविद के सारे 
विधायक जिन में सुख्यमन्त्री मी शामिल थे, अपने स्थानों पर बेठ* रहे जो राज्यपाल 
का झ्पमान करने का एक अ्रद्वितीय उदाहारण था | मन्विमंडल द्वारा तेयार किये गये 
मापग्ा की प्रतिलिपि राज्यपाल की मेज पर रखी हुई थी” श्रौर सदस्यों को उस की 
प्रतिलिपियां पहले ही दे दी गई थी» जो कि एक श्रसाधारण वात थी, वर्योकि केन्ध्र में 
साधथारगातया भाषण की प्रतिलिपियां राष्ट्रपति द्वारा भापण पढ़े जाने के पदचात्‌ 
मदस्या का दी जाती हैं ।! राज्यपाल ने उस प्रतिलिपि को एक ओर हटा कर श्रपने 
एृ० डी० सी० से झ्पनी प्रतिलिपि ले कर श्रपना भापण पढ़ना शुद्ध कर दिया |?” 
है।ने अपना भाषण पढ़ते समय भमापण के कुछ श्रंथ, जिस में 535 घब्द थे, छोड़ 
दिये [१ इय पर मुख्यमन्त्री ने श्रापत्ति उठाते हुए कहा, “मैं ऐसा करने पर ऐतराज 
करता हूं । श्राप वही भमापण पढ़ें जो मन्त्रिमंटल ने तेयार किया है ।” शुरू में तो 
हाज्यपाल ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर कहा “श्रजय बाबू में पहले 
हा भापको बतला चुका हूं कि मैं यह अंथ नहीं पढुँगा! (४ इसी प्रकार केरल के राज्यवाल 


बा० वब्वयनावयन ने नी अपने भनापण में, जो मन्त्रिमंटल द्वारा तैयार किया था, 
परिवतेन किया था ९ 
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अब दम साथन्ध भें यह प्रदन पृद्धा जा सवता है कि मज्िमड्स द्वारा तैपार 
किये गये भापण में से, राम्पपाल द्वारा कुछ अ्ग्य निशाव दिया नाना कहा दक उचित 
है ? इस पहन पर विधि विशेषज्ञा, सलद तथा विधान-सभा सदस्या, उक्नला तथा राज- 
नीतिज्ञों ने भिन्‍न-मिलत मत प्रवद्व किये हैं। उदाहरणतया, भूणण गुप्त के प्रनुसार 
“मन्त्रमडल, राज्यपाल के जिये जो मापग तैयार करता है उम्र में राज्यपात वो 
परिवर्नंद बरते का बोई भी सर्वधानिक ग्रधियार नहीं है क्योकि राज्यपॉल वा यह 
मोौपण सरकारी ववक्‍तव्य होता है। वातुन, स्विधान, प्रथा सथा ब्रिरिशि ससदीय पद्धति 
के सिद्वान्ता ये प्रनुसार, जहा से हम ने इस पद्धति को लिया है, यह स्थिति स्पष्ट है । 
लेकिन कर्ज लेने वाला वभी-कमी बजे देने वाले को भी ;ज जाता है क्याकि उसे याद 
ग्खना क्‍्भी-मी उसके हित भें नहींहाता।४8 इसी प्रकार से भूतपूप' संसद सदस्य 
तथा स्यायाघीदा पी एन सप्रू का भी यही विचार था कि संवैधानिक दृष्दि से पश्चिमी 
बंगाल के राज्यपाल ने जा बुद्ध विधा है चह श्रसनैधानिक है क्याक्ति राज्यपाल का 
भापण सरकार का भाषणा हाता है ध्रौर राज्यपाल को उस में परिवतन करन का कोई 
ग्रधिवार नही है ।४ एस एन द्विवेदी,” नम्वूदरीवाद," तथा एच सी चटर्जीए वा भी 
यह मत है । मारिस जोन्‍्स के छाक्दों मे''यदि राज्यपाल द्वारा दिये गये सुझावों को सन्ति- 
भडल, राज्यपाल के भाषगा में शामिल्व करने से टन्कार कर दे तो राज्यपाल को पट काई 
प्रधिकार नही कि वह सन्त्रिमदल वी श्रतुमति वे विदा उसमे कोई परिवतन करे ७ 
लोफसमभा में विपक्ष के सब्र सदस्यों ने मी प्रश्चिमी बगाल के राज्यपात की कटी श्रालो- 
चना की ।१ राज्यपाल का भापगा सरकार का वक्तव्य होता है- दस दृष्टिकोश का 
समर्थन इस बात से भी होता है कि जब सरकार वी राज्पपाल के सायरत के घन्यवाद के 
प्रस्ताव पर हार हो जाती है तब उसमे त्यागपत देता पढ़ता है। उत्तर प्रदेश में 
चाद्रभानु गुप्त ०" तथा तविभुयत्त नारायण सिह का उदाहरण हमारे मामन है | यहा पर 
यहू चर्चा करता श्रौपश्यक है कि पश्चिमी बगाल में सरवार न धन्यवाद के प्रस्ताव मे 
राज्यपाल धर्मंवीर की मन्त्रिमडल द्वारा तैयार किये गये मापण के उुछ श्रण न पढने वर 
ब्रालोचना की थी 7! 
इस में कीई भम्देह नहीं कि राज्यवाल वा मापा सरकारी वक्तव्य होता है 
गौर साधारणतप्रा राज्यपात को हये यैगे ही पढ़ना चाहिये जैसे सल्क्रिमदल ते तंथार 
किया है | लेविन स विधान के कुछेश विश्येपज्ञों का यह भी विचार है जि कुछ विशप 
परिरिधतियों में राज्यपाल दुछ भ्रद्ों क पढ़ते से इन्कार भी कर सकता है । 
छंदाहरणातंया अम्बर्द के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीप्रवाद्य ने पश्चिमी बगाल के राज्यपाल 
धर्मवीर द्वारा मापता के कुद्य श्र न पढ़नी पर स्यर्थता ऋरदीे हुए सजा कि "राफयशप 
के मापण का दलगत नीति से वोई सम्बन्ध नहीं होता। यह नौति तथा वार्पक्रम से 
सम्बस्यित वक्तव्य होना चाहये । यदि हम इस विपय पर दस दृष्टिकोश मे सादे त्तो 
घर्मवीर ने उन पभ्रछ्चो वो न पढ़ कर ठीक ही दिया है जिन में उन परिस्थितिया वा 
बन किया गया था जिम में सविद को सरकार को 967 में वरखास्त किया 
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प्रयीन सर्वोच्च न्यायालय से मस्त्रशां ले। यदि सर्वोच्च स्थायालय के मतानुसार 
मसापण के कुछ पश्ग्ों से सविधात का उल्तघन होता हो तो वह मन्व्रिमडल को 
ग्रापत्तिजनक ग्ज्ञों को मायण से निक्ानने के लिए कह सझता है । यदि मन्तवरिमदल 
झाप तिजदवा भ्रगों वा माषण से निक्ातते के लिये तैयार से हो त्तो राष्ट्रवात के पास 
उन श्रज्ना का न पढ़ने के प्रतिरिकत और कोई भी रास्ता नही होगा । 


इससे यह परिणाम निकलता है कि केंत् में राष्ट्रपति, मन्न्रिमडल द्वारा तैपार 
किये गये किसी ऐसे माषण को नही पढ़ेंगा जिसके पढ़ले से उसकी झपय तथा संविधान 
कया उल्लंघन हो, जिसके परिण्यामस्वरूप उस पर महामियोग चलाया जा सके । यहीं 
स्थिति लगभग राज्यपाल की नी है वयाकि उससे भी यह आश्या नही की जानी चाहिये 
कि वह प्रपती शपथ या सब्रधान वा उतत वन करेगा। लेकिन झय तक पश्चिमी वगाल 
की घटनाग्रो को छोड कर जब + भी भो दस सम्बन्ध में प्रन्तिमंटल क्या राज्यपाल या 
राष्ट्रपति में मतभेद हुझा है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति को ही भुकना पढा। 
उदाहरण तया, चन्दूलाल त्रिवेरी जब आन्य के राज्यपाल थे ता में राजनेतिक बदियों को 
छांडने तथा कुछेत कर लगाये जाने के बार मे राज्य मन्त्रिमण्डल के दृष्टिकोण से सहमत 
नहीं थे । लैकिन उन्होने मन्त्रिमण्दत द्वारा तवार किया हुआ भाषण, जिसमे इन विययों 
को मी चर्चा थी, पढ़ा ।५* इसी प्रकार पडित नेहरू तथा डॉ० राजेन्द्प्रपाद मे हिन्दू 
कोड बिल का रा्पति के भाषण में शामिल करद के यारे मे मतभेद था लेकिन फिर 
भो राष्ट्रपति ने प्रॉपत्तिजनक प्रथ्यो को पढने से इन्कार नही किया। लेकिन इन 
बातों मे मतभेद नीति पर थां, सर्वेधानिक झचित्य पर नही । 


जो विधि विश्येपन्न त्रिटिशि संविधान वा उदाहरण देते हैं, वे इस बात को भुल 
जाते है कि हमारे देश में ब्रिटिश संविधान की सारी परम्पराग्मा पर प्रमल नहीं होता 4 
एउदाहरणतया, विधान समा को मग परने के अधिकार का प्रयोग ब्रिटिश परम्परा के 
भ्रमुमार नहीं होता भौर प्नेक ऐसे उदाहरण हैं जहा पर राज्यपालों ने सुल्प- 
मन्त्रियों की विधान-समा मगर करने की सलाह को मानने से टृस्कार कर दिया ११ ग्रद्मा 
ठक कि विघान-समा का सत्र बुलाने में भी राज्यपाल, हमेशा मस्विमडल की सलाह को 
नहीं मानने । इस सबंध में पश्चिमी बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है? वहा पर 
राज्यपाल ने यह जिद की थी कि विधान-सभा का सत्र 30 नवम्बर से एहले बुलाया 
जाये ।** जब भन्विभडल ने राज्यपाल के इस सुझाव को नहीं माता तो राज्यपाल 
ने सविद सरकार को बरखास्त करके उस के स्थान पर दसरी सरकार को निपुकत॑ 
कर दिया ३१" जहा तक विधान सभा को स्थगित करने का सम्बन्ध हैं वहां पर मी हम 
ज्िदिश पद्धति का पझनुसरण नही करते। भ्रनेक वार जब राज्यपालों ने मुस्यमम्बियों को 
सलाह पर इस अधिक्वार का प्रयोग किया तव उतकी कढु ग्लालोचता को गई | 
पदाहरशातया, जब मध्यप्रदेश मैंद्वारिका प्रभाद मिश्र के कहने पर राज्यपाल ने 
विधान-सभा का सत्र स्थगित किया तो उसकी ससद मे खूब स्‍भालोचना की गई थी। 
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किसी ने उसे संविधान का खून कर दिया गया काहा त्तो किसी ने उसे असंवेधानिक 
बतलाया ।”* इसका अ्रभिप्राय यह है कि राज्यपाल को सदा मसुख्यमन्धी के कहने 
पर सदन को स्थगित नहीं करना चाहिये। यदि इन विपयों पर ब्रिटिण पद्धति का 
अनुम रणा नहीं किया जाता तव हम यह कंसे कह सकते हैं कि मापणा पढ़ने के संबन्ध में 
हमें ब्रिटिण पद्धति पर शत्तप्रतिणत चलना चाहिये | 
इस तर्क का समर्थन इस बात से भी होता हैं कि ब्रिटिश संविधान की बहुत सी 
प्रधात्रों का हमारे संविधान में लिखित वर्गान है, जब कि इस परम्परा का वहीं भी 
वर्णन नहीं है कि राज्यवाल सम्त्रिमण्दल हारा तैयार किये गये सारे भापणा को 
पढ़ेगा। ऐसा लगता है कि यह जानवूझ कार किया ग्रया है। यही नहीं बल्कि 
संविधान-निर्माताओशों ने संविधान में यह लिखने से भी इन्कार कर दिया था कि 
राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की सलाह वो मानने के लिये बाध्य होगा । इससे यह परिणाम 
निकलता है कि राज्यपाल मम्त्रिमण्दल द्वारा तैयार किये गये भापण को। श्रक्षरण: 
पढने के लिये बाध्य नहीं है । 
अभिभाषण की संवेधानिक सीमाएं 
यदि मन्च्रिमण्डल यह चाहता है कि उसके द्वारा तैयार किये हुए भाषण को 
राज्यपाल ग्क्षरण: पढे तो फिर उसे यह भापगा कुछ सर्वेधानिका सीमाश्रों को ध्यान में 
रखते हार लिखना होगा । उदाहरगातया, इस में विधानपालिका को यह सूचना दी 
जानी चाहिये कि इसका सत्र क्‍यों बुलाया गया है ।४ श्रर्थात्‌ यहू नीति से सम्बन्धित 
आपगा होना चाहिये ।76 भारतवर्प के भृतपूर्व गवर्नर जनरल तथा मद्रास के भूतपूर्व 
मुग्यमस्त्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी यही विचार प्रदाट करते हुए बहा है कि 
"राज्ययाल का भाषण नये मन्न्रिमंइल की नीति का वबतव्य होता है। मध्यावधि 
चुनाव से पहले बया हुग्मा था, इसके बारे में नथे मन्च्रिमंटल के श्रपनि विचार हो सकते 
है, लेकिन उन के यह विचार राज्यपाल हारा विधवान-ममभा में पढ़े जाने वाले मापणा 
के बंध प्ंध नहीं हो सकते श्री- न ही उससे यह झ्रञाणा की जा सकती है कि बह एन्‍्हें 
अपने विचार मानकर अ्रपने भसापणा में पढ़ देगा ...भाषणा के जिन श्रश्मों को पश्चिमी 
बंगाल के राज्यपाल से पढ़ने से इन्कार किया था उनका मध्यावधि चुनाव की घटनाग्रों 
से सम्बन्ध था | इसलिये श्स विपय पर पब्चिमी बगाल के मन्त्रिमण्टल तथा कुछ दूसरे 
लोगों ने जो तफान खड़ा कर रखा है बढ मेरी समझ में नहीं श्राता व्योंकि उसका कोई 
प्रोचित्य नही है ।४४ इस विचार का समर्थन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी किया है 
उसके विचार में भापणा निरथंक तथा केवल श्रौपचारिक रस्म ही नहीं है वयोंकि 
संविधान में इसके उद्दस्य श्र्थात 'विधानपालिका को बुलाएं जाने के कारणों के बारे 
में कहा गया है । इस भापणा में कार्यकारी नीतियों तथा विधायी कार्यक्रम की घोषणा 
जानी चाहिये श्ौर चक्कि प्रस्येक वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र भी होता है, इसलिए 
इस नाथण से यह खाया का जाती है कि इस द्वारा सदस्यों का व्यान उस खर्च की 
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और दिलाया जाएगा जिसे सरकार प्रशासन चलाते के लिये करना चाहती है । ४7 
इसका भ्रर्थ यह है कि मूलत बह वक्तव्य नीति से सम्बन्धित होता चाहिये | 

इग्लेड में ता विशेषकर पी होता है। उदाहरणतया, एल० ए० अग्राहम ज्ञो 
हाऊमस श्रॉफ कामस्स वी सप्रितियों के भूतपूर्व प्रमुख कर्क थे, और हातरे ने जो हाऊम 
श्रॉफ कामस्स के जपरल के कल थे, एक पुस्तक लिसी है जिसका नाम "'पालियामेन्ट्री 
डिक्शनरी” है। उसमे महारानों के माषए की परिभाषा दी गई है जो निम्न विशखित है 

जव सत्र के आ्रारम्भ मे महारानी ससद का उदघाटन करती हैं वहु एवं 

भाषण पढ़ती हैं जो उसके मन्द्रियां द्वारा तैयार तिया जाता है। इसमें उन 

नीतियो की चर्चा होती है जित पर दे चतना चाहते है तथा उन कानुनों की 

श्रोर सबेत होता है जो ये उस सत्र मे बनाना चाहते हैं ।९ 

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। उदाहरशणतया, 
इस वादविवाद पर बोलते हुए एम० एन० कोल ने कहा कि “मापणा के सम्बन्ध में 
पहला अरन तो यह उठाया गया है कि इसका क्षेत क्‍या है ? जहाँ तक नाथण के क्षेत्र 
बा सम्बन्ध है सरकार से संविधान का हवाला देते हुए दूसरे तदन में कहा है कि इस 
वक्तव्य में सन्न के बुलाये जाने के कारणों तथा कार्यक्षम की चर्चा होनी चाहिये। यदि 
सबिधान की कानुनी ढग से व्याग्या की जाये और जिटिश परम्पराझ्ा का पालन किया 
जाये त्तो वस्तुस्थिति यही है | लेकिन मुझे इस समस्या की जड़ का पता है। 952 में 
सुझे प्रधानसस्त्री नेहरू के बसरे से बुलायःर गया और उन्होंने सुझ से इस बारे से धूर्वों- 
उदाहरण (फए7०९६9८॥॥५]) पूर्ये, मैने उन्हे पू्वरठदाहरण दियाये। उन्होंने वहा, 
“नही हम इस्हे मानते के लिए बाघ्य नही हैं। हम अपनी परम्पराओ की तथा पूर्वो- 
उदाहरणाो की स्थापना स्वय करेंगे। मैं नही चाहता कि राष्ट्रपति का भाषण महारानी 
के भाषण के समान प्रल्पाक्षरिक हो जिस से केवल वियायी कार्यक्रम वी ही चर्चा 
हो।' बे दसके क्षेत्र को विल्तृत करता चाहतेथे। इम प्रकार से स्वय नेहरू ने 
952 मे इसके क्षेत्र वो विस्तृत किया और यह प्रथा झब भी चत रही है। 7 फरवरी 
969 को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया मापण इसका झथ से ठुछ दिन पहले का उदाहरण 
है जिसमे बहा गया है कि पिछले वर्ष के कार्यक्रम का विश्लेषण करने का यह उचित 
अवसर है ।”* 

इस मे कोई सम्देह नहीं कि दुछ सीमाझो में रहते हुए राज्य सरकार राज्यपाल 
के भाषण के माध्यम से वेरद्रीय सरवार की श्रालांचवा कर सवतो है | यदि राज्य को 
विकास सम्धन्धी कार्यों के लिये केन्द्र से पर्याप्त धन न मिले ता वह उसकी झ्रालोचना 
कर सकती है । उदाहरणतया, केरल के राज्यपाल वी विश्वताथ ने विधान-सभा कि 
बजट सत्र का उद्घाटन करते हुए कंरद्रीय सरकार की संन्‍्द्रल सेक्टर प्राजेक्ट्स को 
स्थापमा तथा वित्तीय सहायता देने में राज्य की उपेक्षा करने के जिग्रे आलोचना 
की ।!० कुछ सीमा तक केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय तथा प्रशासकीय सम्बन्धो की 
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भी झालोचना की जा सकती है। लेकिन केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों के कुछ पक्ष 
ऐसे भी होते हैं जिन की विधान-सभा में संवंधानिक दृष्टि से चर्चा नहीं को जा सकतो। 
उदाहरगणतया, प्रशासकीय क्षेत्र में अनुच्छेद 257 के अधीन केन्द्र राज्यन्सरकार को जो 
हिदायते देता है, यदि राज्य सरकार उन्हें न माने तो केन्द्र प्रनुच्छेद 365 के बझनुसार 
वंधानिक तनन्‍्त्र फेल होने की घोषणा कर सकता है । 

यदि चुनाव के पश्चात्‌ उस दल की सरकार फिर बन जाये जिसे वरख्रास्त किया 
गया था तो वह सरकार राज्यपाल के भापण के माध्यम से इस बरखास्तगी को प्रप्रजा- 
तन्त्रात्मक, अमंबंधानिक तथा अवैध नहीं कह सकती और यदि वह ऐसा कहने का 
प्रयत्त भी करे तो राज्यपाल के पास भाषण के उन अद्यो को न पढ़ने के अ्रतिरिक्त 
आओऔर कोई भी चारा न होगा। इसी प्रकार राज्यपाल की रिपोर्ट पर या स्वयं, यदि 
केन्द्रीय सरकार बनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, या राज्यपाल 
द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे हुए बिल पर राष्ट्रपति द्वारा श्रनुमति न दिये जाने के 
बारे में भी उसे अनुचित, मनमाना या अर्वव कह कर राज्यपाल के भापण के माध्यम 


्ध 


से राज्य सरकार घ्रालोचना नही कर सकती, और यदि ममन्त्रिमंटल राज्यपाल के मापगा 
में ऐसे अंण डाल भी दे तो राज्यपाल इन्हें पढने से इन्कार कर सकता है । इसी प्रकार 


दि केन्द्रीय सरकार राज्यपाल को राज्य गरकार की इच्छा के विरुद्ध नियुषत्त करदे -- 
जैसा कि बिहार में कानूनगो की नियुवित के समय हग्ना था, या जब केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल को बापस बुलाने की सिफारिय को मानने से इस्कार 
कर दे जैसा कि धर्मधीर के बारे में पश्चिमी वगाल में हुम्मा था -तो भी राज्यपाल के 
नायण के माध्यम से केसद्रीय सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती । 
पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के लिए तैयार किये गये भाषण में राष्ट्रपति शासन 
लागू करने की बुरी तरह से ग्रालोचना को गई थी और उसे गअ्प्रजातन्थात्मक तथा 
अमंबंधानिक कहा गया था। उसमें राज्यपाल की भी कट झ्ालोचना की गई थी। 
यह मव कुछ होते हुए राज्यपाल भाषणा को बीस पढ़ सकते थे वर्योकि राष्ट्रपति शासन 
ता उन की ही सिफारिश पर लागू किया गया था। उन के लिये कोई श्रौचित्य था या 
नहीं बहू दूसरी बात थी। यहां पर केन्द्रीय मरकार की श्रालोचना स्वयं उन की 


अपनी प्रालोचना हो जाती, बयोकि यह उन की अपनी सिफारिश पर लागू हया था । 
प्रनुन्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते समय राज्यपाल श्रपने 
विश्वेक का प्रयोग करता है और यदि उस द्वारा किया गया स्थिति का मृल्यांक 
मन्शिमंट्ल द्वारा किये गये स्थिति के मृल्यांकन से भिन्न होता है तो संवंधानिक दूप्टि 
से विधान-सना में उसकी आलोचना नहीं की जा सकती । इस पर संसद में अ्रवध्य ही 
ग्रालोचना हो सकती है । ; 

राज्यपाल के भापगणा में उन विषयों पर भी चर्चा नहीं हो सकती जिन पर संदंधा- 
निव दृष्टि से विधानन्सभा में बहस नहीं हो सकती । उदाहस्गतया, उच्च था सर्वोच्च 
नस्यायारूय के न्यायाधीश के व्यवहार के बारे में विधान-सभा में बहस नहीं हो सवती,० 
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श्रीर यदि मन्त्रमटल राज्यपाल के भाषण में न्यायाधीश वी सी सित्रा के बारे मे 
जिन्होंने सविद सरकार वी वरखास्तगी को बंध यहरावा या,० शभ्रपमान जनक छब्दों का 
प्रयोग करता तो क्या राज्यगत उसे पढ़ सकता था ? इसमे काई सनरेह नहीं कि कसी- 
कमी सर्वोच्च न्याथालय के तिशमा की भी झ्रालोचना की जा सकतो है श्रौर विधायक 
उन निगायों पर प्रवता मत प्रकट कर सक्तते हैं जैसा कि नाथ पई के बिल पर बहस 
करते सभय मदस्पों ते सर्वोच्च स्यायातय के उस तिणुंय की खूब प्राजाचता की थी 
जो उतने गोलकनाथ के मुफ्हमे मे दिया था |!" मन्म्रिमडन राज्यवाल के मापण 
के भाष्यम से बी सी मिनत्रा के निर्गाय के बारे में जो कुछ कहना चाहता था वहू इस 
सीमा के प्रन्दर नही था क्याकि उस मे परद्चिचमों वगाल सरकार की बरसास्तगी को, 
“हटपर्मी तथा श्रसवेधानिक' कहा गया था । यह मिराय की ही तहीं बल्कि स्यायापोदा 
फी आलोचना थी, और ए वे सेत के मतानुसार इस वाक्य को पढ़ने से “कलकत्ता 
जच्च न्यायालय की मान हानि होती थी ॥ 77१४ 

इसके भ्रतिरिवत एक पश्रौर कारण भे भी इस वात्रय को राज्यपाल नहीं पढ़ सकता 
था झ्रौर वह करण यह था वि उस समय प्रशिचिमी वगाल की सरवार की बरसास्तगी 
का मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन था व्याकि कलकत्ता उच्च न्यायात्ञय 
के निर्णय के विरुद्ध वहा पर अपील की गई थी ॥!० सन्श्रिमडल वा इस बारे मे चाहे 
बुझध भी विचार हो राज्यपाल जिसी भी ऐस कास्य का नहीं पड सकता था जिश से 
उच्च स्थायालय की भान हानि हो | वास्तविकता तो यह है कि संविधान के श्रनुच्छेद 
200 के श्रधीत उच्च न्यायालय की रक्षा करना राज्यपाल का स्वैधानिक कत्तंब्य हैं। 
चूक्रि जिस वाक्य को राज्यपाल ने पढ़ते से इल्कार किया था "उत्त म न्यायिक निर्णय 
को चुनौती दी गई थी", १०४ इस लिये राज्यपाल के पास उसे न पढ़ने के भ्रतिरिकत 
भोर फोई विकल्प सही था । 

राज्यपाल वा भाषण उस्त शपथ के प्ननुसार होना चाहिये जो वह संविधान के 
अनुच्येद 59 के प्रधीन लेता है। इस श्रनुच्चेद के प्रघीत वह स्विधान की रक्षा 
करने की शपथ लेता है | यदि मम्त्रिमडल उसका भाषण ऐसे तैयार केरे जिससे इसका 
उल्लधन होता हो तो राज्यपाल थे लिये उसे पढ़ना प्रनुचित हांगा ॥7 जंसे केन्द्र मे 
राष्ट्रपति का सविधान के उल्लघन के लिये महाभियोग द्वारा सा पद से हटाया जा 
सबता है वेसे ही शपथ के उललघत बो लिये राज्यपाल को राष्ट्रपति उस पद से हटा 


सकता है! न 
मंदि भन्चिमदल यट चाहता है कि उस द्वारा तेयार किये गये भाषण को 
राज्यपाज़ ध्रक्ष रक्ष पड़े तो सिर उच्च मे ऐसी कोई बात नहीं लिखी जानी चाहिये जिस 
में स्वय राज्यपाल की निन्‍्दां की गई हों। पर्चिमी बगाल की सरकार ने ठीक यही 
किया था । ; पु हे 

उदाहरणशतया, उत्त भाषण में कहा गया था कि “प्राप सद का सांलूम है कि 
किस प्रकार में जनता द्वारा निर्वाचित सविद सरकार को इस सदन की सलाह के बिता 
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2] नवम्बर 967, को हठधर्मी और श्रसंवंधानिक ढंग से पद से हटा कार जल्दी से 
उसके स्थान पर दल बदलने दालों की अल्पमत सरकार की स्थापना की गई थी ।708 
राज्यपाल द्वारा मन्त्रिमंडल को वरखास्त किये जाने को “बड़ी वेशर्मी से संविधान 
का उल्लंघन कहते हुए शवित अ्रपहरण 7० “मनमाना सत्ताबाद,० “संविधान का 
उल्लंघन” 77? “जनता की इच्छाओं का उल्लंघन करने वाले श्रापत्तिजनक दाव पेंच! 
कहा गया था। राज्यपाल से यह श्रागा कैसे की जा सकती थी कि वह बविधान- 
सभा में यह कहेगा कि उसने संविद सरकार को वरखास्त कारके श्र्ंध कार्य किया 
था, विशेषकर उस समय जब कलकत्ता उच्च न्यायालय उस को बेंघ घोषित कर चुका 
था | मन्त्रिमंडल, राज्यपाल के भाषणा में यह घब्द डालकर स्वयं उससे उसी की निन्‍्दा 
तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के निशाय की श्रालोचना करना चाहता था। राज्यपान 
से यह झ्रागा नही की जाती कि वह इस प्रकार से श्रपनी बपथ का उल्लंघन करते 
हुए स्वयं अ्रपनी निन्‍्दा करेगा जो कि इसके अ्रतिरिक्त न्यायालय की मान हानि भी 
होती । इस लिये राज्यपाल ने उन वाक्‍्यो को न पढ़ कर ठीक ही किया । 

मन्त्रिमंइल द्वारा तंयार किये गये राज्यपाल के भापगा में उन विशप अधिकारों 
के प्रयोग के लिये उसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिये जिन का वह प्रत्यक्ष रूप से 
प्रयोग करता है। ये विशेष अ्धिका> दो प्रकार के हैं। इन में से कुछ विशेष 
अधिकारों का तो लिखित रूप में संविधान में वर्णन किया गया हैःः8 तथा बुःछ विशेष 
अ्रधिकार ऐसे हैं जिनका संविधान में लिखित रूप से वगन तो नहीं किया गया लेकिन 
वैसे राज्यपाल उनका प्रयोग करते समय अपने विवेक का प्रयोग करता है। 
उदाहरणतया, मुख्यमन्त्री की नियुक्ति तथा उसकी वरखास्तगी में वह श्रपने विवेक 
का कुछ परिस्थितियों में प्रयोग करता है | मुख्यमन्त्री की नियुवित तथा वरखास्तगी 
के सम्बन्ध में तो कलकत्ता न्यायालय ने यह निगांय दे ही दिया है कि इन विपयों 
के बारे में राज्यपाल को पूर्णा शवितयां है 94 इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान 
रखना चाहिये कि “यदि किसी विपय के वारे में यह प्रश्न उठे कि वया उस विपय पर 
वह श्रपने विवेक का प्रयोथ करेगा या नहीं तो उस पर राज्यपाल का निर्गाय श्रन्तिम 
होगा और उस निर्गाय को किसी नी न्‍्याबालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।7० 

यदि इन श्रथिकारों का प्रयोग करते समय राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग 
करे तो उसके बारे में राज्यपाल के भमापगा में कोई श्रपत्तिजनक बात नहीं कही 
जा सकती। क्या राज्यपाल का अपमान इस लिए किया जाना चाहिये कि उस से 
किसी व्यक्ति विश्वेप से सरकार बनाने को नहीं कहा था मसस्प्रिमदल की सिफारिश पर 
विधान-सभा भंग करने से इस्करार कर दिया था ? यद्दि मन्त्रिमटल ऐसा करने का 
प्रयत्न करे तो राज्यपाल का यह संवंधानिक अधिकार है कि बह अ्रपनी प्रतिप्ठा बचाने 
के लिए उन बावयों को पढ़ने से इन्कार करदे । 

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि राज्यपाल के मापण का वियय संवैधानिक 
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प्रोचित्य की सीमा के श्रत्दर नहीं है तो वह श्रापत्तिजनव वाय्यों को पढ़ने से इस्पार 
घर सफ्ता है । 

लेविन इस मम्वन्ध में समस्या यह है कि यह कैसे मानूम किया जायें कि भाषण 
रावैधानिक झौचित्य की सीमा में हैया नहीं। हालाति सर्वधामिक श्रौचित्य या 
प्रनीचित्य का टीक मापदण्द करना ता कठित है लेकिन फिर भी इसके लिये कुंछ 
मार्गदशक सिद्धान्त श्रवद्षय ही निर्दिचत फिये जा सवते हैं श्रौर उसका एक सिद्धान्त 
ता यह है कि यदि कभी राज्यपाल का पद साली ह।ने पर था उसके भस्वस्थ होने पर 
उच्च न्यायातय वा मुर्य न्यायाधीश भ्रमुच्देद 60 के बघीत राज्यपाल के पद पर 
पामचलाऊ रूप से काम कर रहा हा ता वया घढ उस मापण को पढ़ सकेगा या नही 
+-यह एक पहला सापदण्ट हो सकता है। यदि वह उसे पढ़ सपता है तो राज्यपाल मी 
साधारणतंया उसत्ते पढ़ने से इन्फार नहीं करेगा | स्द्ि राज्यपाल के मायण में राज्य की 
देश से पुथव्‌ता ($९०६५50॥), राष्ट्रपति पर महामियोग चलाने, अथवा स्वय राज्यपाल 
के त्यायपत्र की सांग वी जाये ता किर राज्यपाल उसे ढसे पढुंगा ? इस पद्षा से 
बोलते हुए तत्कालीन विधि मन्‍्त्री पी गाविन्दा मेनन ने राज्य समा से कटा कि "यह 
बहना तो श्रासान है कि राज्यपाल को वह सब बुछ करना चाहिये जिसके बारे मे, 
मन्त्रिमइल रालाह दे । मैं इस सम्बन्ध में श्रादरपुर्णा यह कहुगा कि वुछ विषयों के बारे 
में स्थिति यह नही है। उदाहरणातया पश्रतुच्छेद 200 देसिये, मन्द्रिमडल द्वारा तैयार 
किये गए भाषण की श्रवेक्षा कानून का भ्रधिक महत्त्व है क्याक्रि वहू नो सारे सदन 
द्वारा पास विया जाता है। लेक्ति फिर भी भ्रनुच्छेद 200 में राज्यपात को यह 
श्रग्रिकार दिया गया है कि वह कियी ऐसे बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृत्ति के लिये न 
भेजे जिसे रो पच्च न्यायालय की शक्तियां कम होती हो या उस्तजी स्वेधानिक स्थिति 
पर प्रभाव पड़ता हो । इस के प्रतिरिवत क्‍या उस का पद ऐसा है कि बहू मग्विमदल 
की प्रत्येक बात पर शझास बन्द करके हस्ताक्षर कर दे? उपको यह स्थिति 
नही है | "56 के ३ 

सैथ्यद भ्रब्दुत मन्‍्मुर हवीबउल्लाह बनाम श्रध्यक्ष पश्चिमी घगाल विधान-सभा में 
हम दृष्टिकोण वा समर्थन कलकत्ता उच्च सन्‍्यॉयलय नें भी किया है। उसके भ्रहुमार 
*भापण लिसित या प्रलिखित हो सकता है |” लेकिन सविधान के श्नुच्चेद 76 तथा 
नियाविधि के उपतियम (!) भौर (2) को पढ़ने के पदचात्‌ मुझे यह बहने भे कोई सन्देह 
नहीं है कि भनुच्छेद 76 के प्रघीन मापण देना होगा चाहे ऐसा बरने के लिये शिक्षित 
मसोदे को हो क्यो ने पढ़ा जाये रा ; हुं 

इस निर्णाय मे यह स्पष्टतथां कहा गया है नि भाषण "लिसित या अभलिसित' ! 
हो राजता है भौर यदि यह भलिसित भी हो सकता है तो उसका श्रर्य यट है कि 
साज्यपान के झ्रापाप के लिए पह ग्रावश्यक नहीं कि बह सस्व्रिमष्डल द्वारा ही तैयार 
क्रिया जाये । 
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राज्यपाल का भाषण सभा पटल पर रखना 

जब राज्यपाल के भाषण में कुछ श्रापत्तिजनक वाक्य हों तो वया राज्यपाल 
उन अ्रंथों को पढ़ने के स्थान पर भापषणा के कुछ वाव्य पढ कर शेप को सभा के 
पटल पर रख कर श्रपने संवेधानिक कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता ? ऐसे बाई 
उदाहरण मिलते हैं जहां पर भमापगा, विधान-समा के पटल पर रखे जाने के पद्चात्‌ 
पढ़ा हुआ मान लिया गया है| उदाहरगा के लिए पश्चिमी वंगाल में जब धमंवीर घोर 
के कारण अपने भापण को नहीं पढ़ सके तो उन्होंने अपना मापण विवान-सभा पटल 
पर रख दिया श्रोर वह पढ़ा हुमा मान लिया गया था ।* 

उससे पहले वही १र पद्मजा नायडू भी एक बार श्रपना पूरा भापगा ने पढ़ 
सकी थीं वयोकि वह अरस्वस्थ थीं | उन्होंने अपने मापणगा के केवल कुछ णब्द ही बोले थे, 
लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मापगा पढ़ा हुआ मान लिया था |!१* 

इसी प्रकार से जब राजस्थान के राज्यपाल डॉ० सम्पूर्गानिन्द विपक्ष के उपद्रव 
के कारण अपना मापणा नहीं पढ़ सके तब उन्होंने केवल श्रन्तिम बावय पढ़ कर श्रपने 
भापण को समाप्त कर दिया था और वह भाषण मी पढ़ा हुआ माना गया था |? 
उस समय विधान-समा के श्रव्यक्ष रामनिवास मिर्घा ने यह निर्णय दिया था कि 
राज्यपाल की उपस्थिति से ही अनुच्छेद ]76 का संवंधानिक कर्त्तव्य पूरा हो जाता है । 
इससे पहले भी राजस्थान में श्रांणिक रूप से पढ़े गये राज्यपाल के भापगा को पढ़ा हुमा 
मान लिया गया था !!श इस निगांय के श्राधार पर यद्द प्रब्न पूद्धा जा सकता है कि 
राज्यपाल अपने भमापण को पढ़ने का प्रयास किए बिना उसे विधान-समा पृदल पर 
रख कर कहां तक अपने स॑ंबंधानिक वारत्तव्य को पूरा कर सकता है। इसके उत्तर में 
यह कहा जा सकता है कि भाषण का स्रर्थ होता है बोलना श्रीर बोलने का प्रयास किये 
बिना राज्यपाल श्रपने सर्वधानिक कत्तंव्य को पूरा नहीं कर सकता 72४ यदि प्रयास 
करने के पश्चात्‌ वह ऐसा करने में विफल हो जाये तो फिर बह अपने भापण को 
विधान-समा पटल पर रख कर अपने संवैधानिक कत्तंव्य को श्रवद्य ही प्रा कर 
सकता है । - 

इसमें कोई सन्देह्र नहीं कि राज्यपाल के लिए सारा भायगा पढ़ना श्रावध्यक नहीं 
है श्रौर वह कुछ झंथ पढ़ने के पश्चात्‌ उसे सभा पटल पर रख कर अपने संबेधानिक 
कत्तंव्य को पूरा कर सकता है। लेकिन उस स्थिति में सारा मापगा जो कुछ लिखा 
हुआ है, बहू सारा ही पढ़ा हुआ माना जायेगा । दसलिर यदि बढ़ श्रापसिजनक्क श्रं्रों 
को ने पढ़कर भी उसे सभा के पटल पर रखे तो उससे भी उसकी पथ तथा संविधान का 
उल्लंघन नहीं होता । इसलिये राज्यपाल के पास श्रापक्तिजनक बावयों को न पढ़ने के 
अतिरियत ब्न्य कोई श्रीर चारा नहीं है। उदाहरणतया, पथ्चिमी बंगाल विधान-समा 
के सचिव पी० राय ने कहा, “संविद सन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया गया सारा भाषण 
सदन की काय॑ंवाही का श्रंग होगा क्योंकि जब राज्यपाल ने श्रापत्तिजनक बाकयों को 
पढ़ने से इन्कार कर दिया तब मुख्यमन्त्री ने उनकी चर्चा की थी। भाषण की प्रति- 
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लिपि को पटल पर रसते हुए अ्रध्यक्ष ने भी उन वावयों का जियर किया था। राज्य- 
पाल के मापछ थे लिए जो घन्यवाद का प्रस्ताव प्राप जिया गया है, उप्तम 
भी उत वावयो को चर्चा है। लेकिन वे श्रापत्तिजंनतक वाक्य "राज्यपाल वे मापण वा 
झग नहीं है ।१2७ 

यह भ्राइचयजनक वात है कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल धम्रतीर ने ता 
विधानपालिका वी बेठफ में क्ापचिजनक चाज्यों को पटते से दस्कार कर दिया, परस्तु 
पजाप के राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया हालादि उतने भझायरण मे भी कुद ब्रश ऐसे 
थे जो सर्वेपानिक दृरिट स आपत्तिजनक थे। उदाहरणशातवा, राज्यवाल द्वार प्रपते 
मांपण में यह पढ़ना स्वेवानिक दृष्टि से कहा तबा उचित है कि “मार्च ]968 मे 
विधान-पभा का बजट सर दंश के प्रजातन्त के इतिहात का प्रशुभ और दुसदासत् भअ्रध्याय 
है। पजाव वियान-सभा के पद्चित सन से पुलिस को बुताया गया और सथाकबित 
वापिक वेजट वे पास वरते समय सर्वैधथानिक ग्रधिक रा तथा परम्पराभा का बरी तरह 
से उल्लंघन क्या गया। ॥968-]969 के बज्षट वे लिये ]8 36 30690 तया 
287,70 93070 रुपए बेर राशि या बजट मिनटों में पास कर दिया गया | मेरो सरवार 
का यह पुर्णो विज्वास है कि इन पिंचित सिद्धान्ता तथा प्रस्म्पराग्रा के उल्लतपना से 
प्रजातन्त्र वा भारी पतरा है । हमत दस घटना की सर्योच्च तर पर जाच कराने 
का दवा थिचार बर रखा है ताकि भर्विप्य में ऐ0प्ता न हा | एर 

हा तक विधास-सभा भवन से पुलिस लाते तथा उन्च स्तर पर जांच करने 

वा सम्बन्ध है, यह उत्त समय के ग्रध्यक्ष के व्यवहार दी भ्रालोचना हैं क्याक्ति पुलिस 
विधान-समा में ग्रध्यश के श्रादेश के बिता नही श्रा सकती । यदि विधायकों का यह्ढ 
पिचार था कि पब्रध्यक्ष नें पुलिस को उिवान-सभा मवतन में जुलाकर सर्वधानिक अधि- 
बारा तथा परम्पराश्ा का उत्तेघन तिया है ता उन्हें उसो समय उसके विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव लाता चाहिय था। उस घटना वे इतने दिनों पशंचात्‌ जय बह 
विधान-सभा भग हो चुकी थी और वह अश्रष्यक्ष भी पद पर नहीं था, उस घटना की 
जांच वा कोई प्र नहीं था ॥१५ 

इस के प्रतिरिकक्‍त यह वावरय कि '"सथावकदवित वारपित' अजट वे पास वरते समय 
सर्वधानिव प्रधिकारों तथा परम्पराग्मा का धुरी तरह / उत्लधन बियर गया,  समवत्त* 
घजट पाम करने में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था उस जी धोर सवेत 
कर्ता है । सर्वेधानिक भ्रधिवारा तथा परम्पराओों का बुरी तरह से उत्लधन सथ हो 
मकता है जब उचित त्रियाविधि का अयुमरणा स किया गया हा था जिस त्रियाविधि 
का थनुसरणा किया गया उस की सद्तिध सर्वोधानिक वेधता हो। जहा तेक त्रिया- 
विधि की वेघता वा सम्बन्ध है सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बंघ घोषित किया है शझौर 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णोयष के पदचातु उस पर सन्देह वरना उसके तिर्मय 
को स्वीकार मे करते के; समान है। यह सर्वोच्च न्यायालय की निन्‍दा तंथा मान 
हानि है। इस के झतिरिकत यदि यह मात भी लिया जाये वि उचित त्रियाविधि 


70 राज्यपाल का पद 


का पालन नहीं किया गया तो फिर भी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दीजा 
सकती ।!* उसके लिये अनच्छेद 79 (सी) के अबीन उसी समय अ्रष्यक्ष के विरुद्ध 
अविब्यास का प्रस्ताव पेश किया जाना नाहिये था और जब उस समय बह व्यक्ति 
ग्रव्यक्ष के पद पर था ही नहीं तो जाच पड़ताल क्या और किस के विर्द्ध हो 
सकता था। 

इस भापण से ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने न केबल सविधान वो अनुच्छेद 


स्थायालय की मान हानि है । राज्यपाल ने इस वाक्य को नहीं पढ़ना चाहिये था वर्योकि 
यह उसकी शपथ का उल्लंघन था। पजाव के राज्यपाल ने संभवत: गेसा टस लिये किया 
योकति वह एश्चिमी बंगाल के राग्यपाल जैसी स्थिति पंदा नहीं करता चाहते थे । 
लेकिन सर्ववानिक दृष्टि से पजाव के राज्यपाल ने जो कुछ पढा बह अनुचित था ॥7 
इसी कारण से जब विधान-परिपद्‌ में इस विपय पर बहस हुई तब अ्रध्यक्ष ही० डी० 
खन्ना ने कहा कि राज्यपाल ने स्वय अपनी निन्‍दा की है ।४२४ 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि राज्ययाल के लिये मन्न्रिमंडल द्वारा तैयार 
किया गया भापणा पढ़ना अवध्यक नहीं है| हमें बह नहीं भूलना चाहिये कि राज्य- 
पाल तीन स्थितियों में कार्य करता # ) एक तो वह राष्ट्रपति के ऐजेन्ट के रूप में 
कार्थ करता है । दूसरे, वह राज्य का स्वधानिक प्रमुख है और तीसरे, उस के पास कुछ 
विवेकीय घवितयां हूँ । इसलिये राज्यपाल के कार्यो का मूल्यांकन करते हुए हमें इस 
सब बातों का व्यान रखना चाहिये। वह अपने भाषगा में राष्ट्रपति की श्रालोचना नहीं 
कर सदाता , इसलिये राज्यपाल का नापण कुछ संबेधानिक सीमाप्रों के भीतर तैयार 
किया जाना घाहिये। एम० एन० कोल ने यह ठोक ही वहा है कि “राज्यपाल को उस 
के भाषण के माध्यम से अपनी ही निन्‍दा, स्वयं करने के लिये विवश नद्टीं किया जा 
सकता ,! 257 


मे ४ ० ५४ 
। 
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यद प्भिनातण यदि ने दिया जाये तो उसका एक परिणाम यद दोता |ैक्षि विधायर्वीं के 


ता # बाद जिबाद तथा बेज्ञट की आलोचना के सग्दन्ध में कब्िनाई श्रायेगी | धसी 
अनुत्छद 706 द्वारा राज्ययाल को या संब्धानिक क्ेम्य दिया गया है कि बाद बो।पक सत्र को 


टथस बंठक में बिशेष भाषण दे। घअनुच्छेद 76 में जो राज्यपाल फे भाषण को व्यास्या की 
ब्य हर धर छह न्स्ट््फ नटा घनिवार म्ज 
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सनापति झारा नामसची तेयार की डावी है। नियमी पे तीसरे उप-्यग्ः में नियम ॥0 शाता है 
सिसमें राज्यवाल के अनिभाषण की व्यवस्था की गई है घोर जिसमें यद कष्ा गया दे कि 
राज्यपाव “'प्रत्यंफ सच के श्रारस्ग हाने पर सापण दया ।/! 
सवाकार बनाम उद्चीसा विधान-सभा; ए. ग्रा*- यार.?, 952, उड़ीसा 235 


बह्दी । 


वही | 


दि ट्रिब्यून, अवतृवर !, 966. 
“मेन्ट्री ऑन हि कानूस्टिट्यूशन पराँफ़ टग्विया', णंचवां संस्करण, बास्यूम 2, पृष्ठ 526 


श्स बात की भी याद रखना साहिओ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का आरज्शिक भाषण निम्नया 
उच्च सदन की कायवाही का भात नहीं है हालांकि उसका सापण दोनों सदनों का कायवाहा में 
प्रकाशित किया जाता £ छेकिन यह कार्यवाही का साग नहीं। दाता । 

“स्टेट गवरनसे टस टग्टिया), ]966, पृष्ठ 79 

एच. एस कील तथा एस. एल, श कर, 'पिट्स एंट प्रोसिदर आप पालियागीट', ]900, पृ 
]32-]33. 

बी, पृष्ठ 32-] 33, 


यागनद्र लाथ बनाम राग्य, “7, आ. प्रार.", 9067, राज्ग्धान )25. 
बह । 
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967 के पश्यात उत्तर प्रौण में चरण सेठ, कतार भे र्णाप्न स्फि, माययत्य मैं दादा 
नरेन्द्र सिद, विहार में कक्‍परी ठाठुर की सिफारिश पर विव्रानन्सनभ अंग नहां 
की गद । 

दि टाट से ऑफ दिया, 7 नवन्बर 967, पृष्ठ ] 

वही । 

'द्विस्टेस्समन, 22 नवम्बर 957, पृष्ठ ] 

बढ़ी, 24 जुनाद 4967, पृष्ठ 

नि हटियन एासप्रस', 25 लुनाठ 967, पृष्ठ 7 

'दिद्िब्यून! ।3 मा 969, इृ४ 2 

भनुच्दद 76 () 

वी दिवाराब नथा अन्य, 'फ्रेमिग आफ इटियाज कानूम्टिट्यूशन', वायूम 4, पृष्ठ 700 

दि गटयसमेन', )3 माच [969, पृष्ठ 

सँड्यद ख्रददुत तथा पश्चिमी बंगाल वियन-सभा, 'ए० श्राट मार *, 966, कलक्चा 369 

पी गोबस्दा मेनन, वियि सन्नी, राज्यसभा टिवेद्स', वान्यूमू 47, नम्ग्र 2], ॥7 जाच 
969, कॉलम 4295 

'राज्यमभा टिडंट्स', वार्यूसू 42, न बर 23, ॥7 माय 969, कॉजस 4275 76 

लि द्रिब्यून', 29 जनवरी 965, पृष्ठ ] 

अनुच्दद 2] 

लि स्टेट समैन', 7 फरवरी 960, पृष्द 

राज्यसभा डिपेट्स!', 7 माय 969, कॉलस 422 

लि टाटम्प आफ 8 दिया, 43 मा [969, पृष्ठ 3 

दही, अश्रैल 4, 969 पृष्ठ ।| 

“रैड्रिअट, मार्च (2, 969, पृष्ठ ! 

गोडिन्दा ग्रेलनं, कियि मच्री, 'राज्यममा डिवेद्सा, वॉबूम 47, नम्बर 2], मार्च 7, 969, 
कलम 4269 

बढ्ी, कॉलम 4242 

"दि स्टेट्सगैन', मा 7+ 969, पृष्ठ 

बद्दी । 

बद्दी । 

वही ! 

अनुच्छेद 239 (2) 

'दि सटेश्सग्रेन", फरवरी 7, 968 दृष्ट । 

मनुच्छेंद ]63 (२2) 

'दाज्यससा डिवेदस, वॉत्यूसू है, नन्‍्दर 2], झा 7, 9579,झकालम 4290-9] 

४ झारं आर |, 966, कलकत्ता 303 


]76 


]8, 


9. 


20. 
]2. 
]22. 
]23. 
]24, 
]25. 
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धर्मवीर ने कहा कि “जब में अपना भाषण देने के लिये विवान-सभा भवन में गया तो संविद 
विधायरों ने मेरे विरुद्ध प्रदर्शन किया शरीर मुझे विधान-सभा सवन में छान स गायन का प्रयास 
किया । में दूसरी तरक के द्वार से विधान-सभा भवन मे जाने में सफल हो गया धर गने 
अपना भाएग व 


एुन ही हुल्लटबाजी के बीच शुरू किया। मे बहुत झुह्ल दवाओं के बारग 

भापण के केबल कुछ अंश ही पट सका । फिर मे वापस ह#ला शआाया । 

दि 2 टियन एज्सप्रसः, परव्गी 22, 908, एप्ड 6, 

पर्चिमी बंगाल विधान-सभा का सत्र 8 फरवरी ]965 को झुलाया गया था। दाज्यपात 
श्रनुच्छेद 76 के अनुसार भाषण देने के लिय गट। झब उन्कों हंने अपना भागग श्रासंभ 
किया तो उस समय बल शोर था। उन्होंने सदस्यों को चुप रहने के लिये कहा लेकिन से 
नहीं माने । फिर वह “विव्रान-सभा दाद कर चला गए वरयोकि उन्होंने कहां कि हब थे उसे 
सनने को नेयार नहीं तो फिर उसके भाषण दिये जाने का कीट श्रथ नदी । राज्यवाल के चल 
न के पश्चात अध्यक्ष 


झ उन के भा5गा की प्रतिलिपि द्िवान-मभा पटल पर, ब्रियानिधि के 
नियम ]65 (2) - 


ग रखी | उस समय यह प्रश्न डठा था कि दया राज्यपाल ने श्रन 
]76 के अनसार सायग दिया ह या नही ? उस समय कलकचा उच्च स्यायादय न निगय देते 
#ए कहा कि “राइ्ययाल के भापण की प्रतिलिपि पटल पर रखने से भाठख का डब् श्य सेहत 
हंद़ तक प्रा दा गया ह क्योंकि भाउण को सामग्रा की सदस्यों की पता चला गया। दर्किन गया 
सभा पटल एर भापण रखना, सापणा देने का स्थान ले सकता है ? सावारणतया इसका उत्तर 
नहीं में होगा। लेकिन श्स सही! के इषच्र की (क पवाद भी है । जहां पर संविधान 
राज्यवाल को एक कहाब्य सोदता हे शोर राष्यपाल बह कशव्य पूरा के रने का प्रयत्न करता # 
लेकिन उसे उस ढंग से पूरा नहीं कर पाता जिसे छंग से केरना खाहय, तो डस क्रियाबियां के 
उल्लंघन को बतत मदज्ब नहीं दिया ऊझाता चाहिये झार ने हो यठ सममभा जाना चाहिय कि 
राज्यपाल ने भाषण नहीं दिया वर्यकि इसके संबंधानिक प्रिगतम बहन ही गंसाीर #। जा हू 
राज्यपाल ने किया है में यह समता ई कि उन्होंने क्रान तंबधानिक कत्तब्य का बहुत दृढ़ तक 
पूरा किया दे, हालांक क्रियाविव की दष्टि से उसमें काफ़ो श्रान्नयमतता ४ | सारे भाषण की 
न पटलने के फलस्वरूप विवान-सभा को सारी कायवाद्मा का श्रदव धापित नी किया जा सकता | 
यह कैंबल क्रियाडिथि णी अनियमितता दे क्र इस श्रन्ियम्दिंगा का श्रनु स्रेद 22 के श्रथीन 
चुनीती नहीं दी जा सकती । 


नव्यद अब्दल बनाम प्रशिचिमी रशाल दिवान-ससा श्रश्यक्ष, 7. ग्राट, श्रार !906, कलकता 
370... 

दि द्विब्यून!', माच 3, 966. 

बेटी । 


मेंथ्यट अच्दल बनाम पश्चिमी बंगारा विवान-सभा, िल आई ऋार ५ | 966, कलकना 370, 
द्रिश्रिट / माच 0 ]9659, पष्ट 7. 

दि स्वेट्समेना, माच 5, !969 

श्षनुच्छद (2) > अनुसार “कसी भी पदाविकागा या शिथान-समा के सदस्य के विरटे 
दिस उस संदियान के अबीन, लंदन की कायबाद्या चलाने था क्रियादिव की नियर्मित करन ? 


]26 


]27 
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विशानपालिका में व्यतस्था बनाये रसने के अधिकार दे रगे हैं, उन अपरिकरों के प्रयोग के लिये 
न्यायातय में कार्यवादी नहीं की ज्ञां सकती ।" 

अनुन्देद 272 (!) के अनुसार “व्रिवानपालिका को कायवाह्ी की उैधता को जियाविद्वि की 
अनियमितता के आयार पर चुनौती नहीं दो ता सकती | 

पतान विवानसभा में कांग्रेस विपक्ष ने राज्यपात डी सी पादते को वापस उुलाने की माग को 
य्योंकिे /968-69 का बज़द थाप करने में उसका भी द्वाय था, लेस्नि उसने विधान-सभा 
के सामने जो भाप पढ़ा इससे उसने स्वयं अपने हा कार्य की झातोघ्नना की है----क्|्रेस 
दल के उपनेता कप्तान रतन सिंह ने कहा कि राज्यपाल म॑ झ्रश्मसम्मान की भावना स्द्दी है ।* 
उसने कहा कि यह वहीं राज्यपाल दे तिसने 9608-69 +# वचट को द्नुमति दी थी झोर एसा 
राश्यपात जो एक दस्ता।ज पर अपने हतानार करता द श्र फिर उसका समथन्त नहीं करता 
या जी यह अनुभव किये विन्ना कि पह व्यय ही झपनी पझ्रावोचना करे रहाई भापसणा 
पड़ता है, उसे बाउस बुलाया जाना चादिये । 

“दि स्टेटसमन', मार्च 9, [968, पुष्ठ 0 

बह । 

राज्प्प्तना डितेटस, वॉ स्यूम्‌ 47, नम्वर 2], मा तर 7, 959, कॉम 4257 


[हि ॥ 


20३० शक, 
(अनन्त 


कानन बनाने में राज्यपाल का योग 


द 


विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार 

श्रनुच्छेद 68 के श्रनुमार विधानपालिका में जहां पर एक सदन है वहां पर 
विधान-सभा तथा राज्यपाल औ्रौर जहां पर दो सदन हैं वहां पर विधान-समा, बिवान 
परिपद्‌ तथा राज्यपाल उस में शामिल होते हैं। इसलिये राज्यपाल विवानपालिका 
का एक श्रग है भर ब्रनुच्छेद 200 के ग्रवीन कानून बनाने में उसे महत्त्वपूर्ण भूमिका 
दी गई है |! कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल 
उसमे अनुमति नहीं दे देता । 

जब बिल राज्यपाल की ग्रनुमति के लिये उसके पास श्राता है तो फिर वह उसे 
क्वितने दिनों के अन्दर अनुमति दे, संविधान में इसका काई समय निश्चित नहीं किया 
गया है । 

संवैधानिक परामर्णदाता वी. एन. राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया 
था और जिमे प्राहृप समिति ने भी स्वीकृति दी थी, उस के अनुच्छेद 98 तथा 75 में, 
जो कि वर्तमान संविधान के अनुच्छेद ] तथा 200 हैं, जिनमें राष्ट्रपति तथा राज्य- 
पाल को क्रमणः विवेयकों को ब्रनुमति देने का अधिकार दिया गया है, उनमें तीन 
भिस्नताएं थीं। पहली मिन्‍नता तो यह थी कि अनुच्छेद 9] के ग्रवीन विधेयक को छः 
सप्ताह के अन्दर वापस संसद के पास उस पर दोबारा विचार के लिये मेजा जा 
सकता था लेकिन राज्यपाल द्वारा बिल वापस भेजने के लिये कोई समय निश्चित नहीं 
था। दूसरे, अनुच्छेद 73 में यह कहा गया था कि “राज्यवाल अपने विवेक (/05070- 
४०0॥) का प्रयोग करते हुए बिल को वापस सनेज सकता था 7 लेकिन अनुच्छेद 9 में 
"विवेक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तीसरे, राज्यवाल केवल उन राज्यों में 
विश्यक को वापस नेज सकता था जहां विवानपरालिका में केवल एक ही सदन था । 
इसका अ्रभिप्राय यह था कि जहां पर विधानपालिका में दो सदन थे वहां पर दाज्य- 


वर्ेयक को वापस नहीं मेज सकता था । लेकिन बाद में उस ग्रनुच्छेद को भी 


|) 


जप 


|, 


4 


ग्रनुच्छेद ] (मंत्रिवान के प्रारुप का श्रनुच्छेद 9]) की गब्दावली के श्राबार पर 
तैयार 


किया गया और अब अनच्छेद 73 भी अनुच्छेद ]]] की प्रतिलिधि है । जब 
गतह्टीद ]] पर संविधान सभा में बहस हो रहीथी तब “छः सप्ताह के भीतर 
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शब्दों वे स्थान पर "जितना शीघ्र हो सके शप्दो का प्रयोग वर दिया गया? दस 
लिये जहा तत्र राज्यपाल द्वारा विधेयक को प्रनुमति दिये जाने वा सम्बन्ध है, उसके 
लिये कोई समय निश्चित नही है । 

लेपिन क्या प्रनुच्छेद 200 के प्रथम उपबन्ध मे “जितना जझौीप्न सम्मव हो 
सके” वाक्य का जो प्रयाग जिया गया है उससे विधेयक को पश्रनुमति देन या न देने का 
समय सीमित मही होता ? इसका उत्तर नहीं में है और उसका पहला बारणश तो यह 
है कि यह बावय अ्रस्पप्ट है वधाकि हरि विधपु कामथ के शब्दों मे “किसी को भी यह 
माजूम तहीं हि जितना शीघ्र सम्मत हो सके वाक्य का अर्थ क्‍या है? हम यह 
जानते हैं जि विधान-सभाश्रो में मस्प्रियों की, प्रश्वा का उत्तर देते समय यह बरतने की 
ध्रादत होती है वि “पह काय बब तक हा जायेगा ” धो उसका उत्तर फिर यहीं हाता है 
कि "जितना झीघ्ष सम्भव हो राकेवा या ४बट्त ही जल्दी” | लेक्न छ महीने परचात्‌ 
यही प्रइन फिर पूजा जाता है तो उसवा उत्तर फिर बही होता है कि “जितनी जत्दी 
सम्भव होगा" या “बहुत ही जल्दी ।” यह वाक्य भअ्रस्पष्ट, उद्दंब्यहीन तथा निरथंक है 
और संविधान में विपेशकर दस प्रकार रे अनुच्छेद से, जहा पर हम यह चाहने हैँ 
कि राष्ट्रपति एक निशिचत समय में कोई वार्य करें, इस दा कोई स्थात नहीं 
हाना चाहिये ॥३ 

इस तथ्य की डा० स्रम्वेदकर ने भी स्पीवार किया था रि यह वाकप श्ररष्ध्ट 
है। उसने कहा था कि मे यह समभता हु कि वापय जितनी जहदी सम्भव हो 
सफक्रे” इसका शअ्र्थ एक महोनरा, दो महीने या 5 दिन हो सस्ता है। यह बहुत ही 
लचीता बाकय है । 

दूमरे, “जितनी जल्दी सम्मव हो सक्े'" इस वावय का भ्रयोग भी विल को प्रनुमति 
देने या न देने के सम्बन्ध मे नही निया गया है। यदि ऐसा होता तो इसका प्रयोग अनु- 
उछेद 200 के प्रथम माग में होता ने कि अनुच्छेद 200 के प्रथम उपबत्ध में। पग्रनुच्छेंद 
200 के भ्रधोद राज्यपात को चार विकल्प दिये गय हैं । 

॥ वह अनुमति दे झत्ता है, 

2 भ्ह प्रमुम्ति देने से इन्कार कर सकता है, 

3 बह पुनविचार के लिय मेज गत़ता है, तथा 

4 बह राष्ट्रपति की भ्रनुमति के जिये रख सत्ता है । 

अनच्देद 200 वे पहनते उपकार का सम्बन्ध तीसर विकटप से है। दम उप थे 
के अर्ध न जिस बिल को रा|ज्यगात प्रनुमति दने से इस्वार करता है उस विधान-समा 
में पूतविचार ने लिये भेजना राज्यवाल के विये धनिवाय नहीं है । ग्रदि ऐसा #रना 
प्रनिवाय होता तो श्रन्‍्य संविधानों ते धम्ान+३ हमारे सवि गान मेत्री स्पप्टतया यह 
लिएा हुग्ना होता कि जिस विधेयक को राज्यपाल प्रनुमति नही देंगे परह उस विधेयक 
को दापस "मेजेगा”, तेकिव यहाँ पहा गया है वि बह उसे वापस पुनविचार वे वि 


बा कण के है 


“भेज सतते हैं । “मेजेंग”' (8) के स्थान पर 'मेज सकता है” (१४) ) शब्दों का 


रे 
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श्रनुमति दी जानी चाहिये या उसे अनुमति देने से इन्कार किया जाना चाहिये। यदि 
राज्यपाल उसे अनुमति देने से इन्कार कर दे तो विधानगालिका कुछ भी नहीं कर सकती 
बयों कि अनुच्छेद 200 के प्रथम उपबन्ध का सम्बन्ध तो केवल उन विधेयकों से है जो 
राज्यपाल पुनविचार के लिये वापस भेजता है, लेकिन बिच विधेयक तो वापस भेजा 
ही नहीं जा सकता। इस का अर्थ यह हैं कि उन विधयकों के श्रतिरिक्त जिन्हें 
राज्यपाल पुनविचार के लिये वापस भेजता है, राज्यपाल को यह पूर्ण अधिकार है कि 
बह किसी विधेयक को अनुमति दे या न दे। दुर्गादास वसु का भी यही विचार है, 
लेकिन यहां पर यह चर्चा करना ग्रावव्यक है कि साधारणतया राज्यपाल वित्त विधेयक 
को श्रनुमति देने से इन्कार नहीं करंगा क्योकि वह उसकी स्वीकृति से ही पेश किया 
जाता है। 
यह ठीक है कि ग्रनुच्छेद ।!] का उपवन्ध जिस के आधार पर पझ्रनुच्छेद 200 

का प्रथम उपवबन्ध तैयार किया गया है उसका उद्दब्य राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के 
निपेधाधिकार पर निमन्त्रण रखना था|!" लेकिन इसमें कमी यह रह गई कि इस 
वावय को उचित स्थान पर नहीं रखा गया। वतंमान स्थिति के श्रनुसार यह उन 
विवेयकों पर लागू होता है जिन्हें राज्यपाल पुनविचार के लिये वापस भजता है न 
कि उन बिलों पर जिन पर वह अपने निपेधाधिकार का प्रयोग करता है, तयोकि 

ह व्यवस्था राष्ट्रपति के निपेधाधिकार को नियन्त्रित करने के लिये की गई थी । इस 
का वर्तमान संबंधानिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और राष्ट्रपति तथा 
राज्यपाल दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों में निपिधाधिकार का प्रयोग कर के किनी भी 
विधेयक को कानून बनने से रोक सकते है । 

लेकिन संविधान की इस प्रद्यार से व्यास्था करने के बार में यह कहा जा सकता 

हैं कि यह संविधान के भाव का उल्लघन होगा क्योंकि संविधान निर्माताश्रों का यह 
विचार भी नहीं था कि वे राज्यपाल को इस प्रकार का निर्ेधाधिकार दे। उसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्चि न्यायालय पहले ही यह निर्णय दे घुका 
हैं कि संविधान के भाव को संविधान के घब्दों पर तर्जीह नहीं दी जा सकती ॥7 हालाकि 
सर्वोच्चि न्‍्थायालय को यह मनाने का वाई बार प्रयत्न किया गया है कि संविधान की 
व्याख्या करते समय हमें संविधान सभा में दिये गये भाषगों तथा स्प्टीकरणों का 
ब्यान रखना चाहिय्रे। लेकिन फिर नी तिम्वांकुर-कोचीन बनाम बम्ब्ट कम्पनी 
लिमिटेट में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्गाय दिया कि “संबिधान की व्यास्या करते 
समय संविधान सभा में दिये गये भापणों को ध्यान में नहीं रा जा सकता ।४१ हालांकि 
उन का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व है 2 पश्चिमी बंगाल की कम्पनी लिसेटिंड बनाम 
स्टेट श्रॉफ बिहार में संविधान समा की प्राह्प समिति के श्रध्यक्ष ने भी इस के सामने 

हैस करते हुए संविधान के कुछ झनुच्छेदों की भूमिका बतलाने की कोशिय की, लेकिन 

सवाजच-न्याया लय ने जहां संविधान की भापा व्पष्ट है, उस की व्याख्या करने 

समय शभ्रन्य सामग्री छा प्रयोग करने से इन्कार कर दिया ॥5 यहां सके कि हृमारे कुछ 


7] 
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अमुस राजनैतिक नेताझों ने मी संविधान के भाव पर संविधान की भाषा को 
भ्ग्रता दी है। उदाहरणतया, !959 में जब केरल में सवैवानिक तनत्र के विफल 
दी जाने से सबधित उद्घोषणा पर बहस हा रही थी तो उस समय भूपेश गुप्त ने यह 
माग की थी कि राज्यपाल की रिपोर्ट का सप्मा पटल पर रखा जाये। इस माग का 
उत्तर देते हुए गोविन्द बल्लभ पन्‍्त ने, जो उस समय गृह-मन्‍्नी थे, कहा कि "सविधान में 
यह कटा गधां कि उद्धोपणा को सदन के पटल पर रसा जाग्रेगा। इस कायवाही को 
जो अनिवाय है मैंने पुरा कर दिया है संविधान मे यह कही नहीं कहा गया 
हैं कि राज्यपाल वी रिपोर्ट को भी सदने के पटल पर रखा जायगा | इससे यह स्पप्ट 
हो जाता है कि संविधान निर्माता यह नहीं चाहते ये कि राज्यपाल की रिपोर्ट तथा 
प्रत्य सुचनामा को सदन के पटल पर रखा जाये ।"!४० 

इसलिये इस तऊ में कोई वल नहीं है कि निपेधाधिकार के भ्रयोग से विधेषक 
को समाप्त करना सविधान के भाव या संविधान निर्माताप्नों के विचारों के विम्द्ध 
हैं। चूंकि सबिधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैँ जो राज्यपाल कां ऐसा करने से 
रोकती हो, दस लिये वह ऐसा कर सकता है, हालांकि साधारशतथा उसे ऐसा नहीं 
बरता चाहिए। क्योंकि यदि वह यह समझता है छि कोर्दड विधेयक अवाचटछनीय या 
भ्रसवैधामिष हैं तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये सुरक्षित रख सकता है । 


क्या अनुमति देने के अधिकार का प्रत्यायोजन 
किया जा सकता हूँ ”? 


जहा तक झनुमति देने के भधिक्रार का सम्बन्ध है यह अनुच्छेद 54 () के भ्रधीत किसी 
प्रन्य पदाधियारी को नहीं दिया जा सकता | वपा यह श्रॉधकार किसी ग्रत्य पदाधिकारी 
को दिया जा सकता हैं या नही, उस प्रंशत पर सविवानत समा में भी बढ्स हुई थी ॥१९ दहूस 
का उत्तर देते हुए एन० गोपालास्वामी अग्यगर ने कहा था कि साधारणतथा तो हम 
यह झाशा करते हैं कि राष्ट्रपति द्वी स्वव दस अधिकार को प्रयोग बरेगा लेकिन कुछ 
विज्लेप परिस्थितियों मे वह यह अधिकार किसी अन्य पदाधिकारी को भी दे सकता है 
और सर्वधानिक दृध्टिकोश हे ऐसा करना भनुचित मो नहीं होगा | 77 डा० राजे 
प्रसाद छो सविधान समा के श्रध्यक्ष थे, इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे । उन्होने बहा 
कि 'प्रमुच्छेद 53 (।) का सम्बन्ध कार्यफारी शक्तिनयों से है न क्ति विधायी दावितयों 
प्ष। विधायकों की स्वीकृति विधायो शक्तियों में श्राती है ४ टी० टो० इृष्गामचारों 
ने इस झनुच्छेद को प्रास्प समिति की भ्रोर से संविधान समा मे पेश किया था श्ौर उस 
का भी यही दृष्टिकोण था ।१ बुछ समय पश्चात्‌ बम्बई उच्च न्यायालय ने भो यही 
निर्णय दिया | उसने कहा वि 'सर्विधाद के माय 9 वा छीप॑क जिसमे अनुच्छेद 254 
श्राता है. 'विधापी दवितपो वा बदवारा है! ओर इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 254 
के प्रधीन राष्ट्रपति विधेयंबों को जो अमुमति देता है वह वार्यशारी शक्तियां नहीं हैं 
अपितु विधायी झरतवितय[ है ।"”० चू कि भ्रनुच्छेद 53 (॥) के अधीन दाष्ट्रपति भ्रपती दार्पे- 
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कारी घवितयों को अपने अ्रवीन पदाधिकारियों को दें सकता है न कि विधायी थक्तियों 
को | इसलिए यनुच्छेद 54 () के श्रवीन राज्यपाल भी विधेयकों को स्वीकृति देने के 
श्रधिकार को अपने अ्रधीन पदाधिकारियों को नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर यह 
चर्चा करना श्रावत्यक है कि राज्यपाल टेलीफोन, तार या विशेष संदेशवाहया भेज कर 
भी विधेयकों को श्रनुमति दे सकता है? और राजवथानी में उसकी उपस्थिति श्रावध््यक 
ही है। 
पूनविचार के लिए बिल वापस भेजने का श्रधिकार 
प्रनुमति देने या विवेयक को श्रनुमति देने से इन्कार करने के श्रतिरिक्त राज्यपाल 
वित्त विधेयक को छोड़ कर श्रन्य विधेयकों को पुनविचार के लिए भेज सकता है श्रौर 
वापस भेजते समय वह सथ्योबन से संबन्धित कुछ सुझाव भी दे सकता है जिन पर सदन 
या दोनों सदनों से विचार करने का श्रावेदन कर सकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक 
प्रथन यह उठता है कि वया सदन केवल उन संशोधनों या सुझावों पर ही विचार करेगा 
जिन का युकाव राज्यपाल ने दिया है? हालाकि ऐसा मालूम पड़ता है कि सदन केवल 
उन सुझावों पर विचार करेगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है श्रीर श्रनुच्छेद 200 व 
भाषा को व्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि सदन जो भी सशोवन करना चाहे 
सकता है / यदि सदन विधेयक को संणोवन सहित या बिना संणोधन फिर पास कर 
दे तो राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ेगी । 
इस सम्बन्ध में एक प्रब्न यह पूछा जा सकता है कि क्या राज्यपाल उस बिवान- 
सभा के भंग किए जाने के पदचात्‌ जिस ने बिल को पास किया था, बिल को पुनविचार 
के लिए वापम भेज सकता है ? चूंकि विधान-समा के भंग किये जाने का राज्यपाल के 
श्रधिकारों पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता, इसलिए वह ऐसा कर सकता है, लेकिन साधथा- 
रगणातया, उससे यह श्राग्रा की जाती है कि वह बिल को उसी विधवान-सभा में वापस 
भेजेगा जिसने उसे पास किया है । 
राष्ट्रपति की श्रनुमति के लिये विधेयक सुरक्षित रखने का अधिकार 
अनुच्टेद 200 वे; दूनरे उपबन्ध के श्रनुसार राज्यपाल उन विधेयकों को राष्ट्रपति 
की श्रनुमति के लिये सुरक्षित रखेगा जिनका उच्च न्यायालय वी स्थिति पर बुरा प्रभाव 
पडता हो । यह उपबन्ध 935 के गवर्मन्ट श्रॉफ इन्डिया एक्ट ॥935 के पैराग्राफ 
]7 की नवल है जिसके श्वन॒सार प्रान्तों के राज्यपालों को हिदायतें जारी को जाया 
करती थी ।? संविधान में इस उपबन्ध के णा।मिल किए जाने का समर्थन करते हुए 
डॉ. वी. भ्रार, अ्रम्वेडकर ने कहा था कि "ऐसी व्यवस्था करने का कारगा यह है कि 
उच्च न्वायालय केन्द्र तथा राज्य दोनों के अ्रबीन है । जहां तक उनके संगठन तथा 
कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध ह वे केरद्र के अधीन हैं. और प्रान्तों का उच्च न्यायालय के संगठन 
तथा क्षत्राय क्षत्राबिकार में परिवर्तन करने का कोई श्रधिकार नहीं । जहां तक रूपये 
पैसे तथा उन विषयों का सम्बन्ध है जिनकी चर्चा दूसरी सूची में की हुई है, उनके बारे 
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से प्रधिकार राज्यो के पास है । विधान-समा बिल पास करके उत मुक्हमो के सुक््य 
की सीमा को बढा सकती है जितको ग्रुतवाई उच्च स्थायालप में हो सकती है भौर इस 
प्रकार उसके क्षेब्राजिकार को सीमित कर सकती है । सर्वोच्च न्यायातय के झधिकारा वो 
कम करने का यह एक दंग होगा । 

“दूसरी सूची सम्या दो मे दिए गए विपयों पर कानून बनाते समय विधान-समा 
यहें व्यवस्था कर सकती है कि वर्ड रह करते या किसी झन्य ऐसे ही विपय पर प्रम्य 
स्यायालय या बोर्ड हारा दिया गया निशाय भ्रन्तिम हो गा और उस बारे में उच्च ग्याया[« 
लंप का कोई द्षेच्राघिकार नहीं होगा ॥१५ 

ऐसे विधेयरी को राज्यपाल ग्रनुमति नहीं दे सकता भौर यादि वह प्रनुमति दे 
भी दे तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है। प्रेम नारायरम बनाम स्टेट ब्रॉफ उत्तर अदेश 
में एक ऐसे विधेयक को चुनौती भी दी गई थी ॥४” लेकिन इस उपवन्ध के अधीन प्रत्येक 
विधेयक को जिसका कुछ प्रमाव उच्च न्यायालय की स्थिति पर पड़ता हो, राष्टूपति 
के लिए सुरक्षित नही रखा जाना चाहिए [* यहा पर यह भी चर्चा करना ब्रावश्यव है 
कि उन विधेधकों ने ग्रतिरिवत जिसकी चर्चा उपर की गई है, श्रन्य विवेषकों को ही 
राज्यपाल राष्ट्रपत्ति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उंदाहरखतया, ऐसे विद जिनकी 
सर्मंधानिक चेघता में पन्‍्देह हो? मा सधीय कानूनों या नीति से टकराव हो था जिनके 
बारे में एक्खपता० वी प्रावश्यक्ता हो, उन्हें मी वह राष्ट्रपति की श्रमुमति के लिए 
सुरक्षित रप सकता है। भनुच्छेद 200 के दूसरे उपदन्ध के श्रतिरिकत वह प्रनुच्छेद 
254 (2) के ब्रधीन भी विधेयक को राष्ट्रपति की भ्रशुमति के लिए सुरक्षित रप सकता 
है । इस प्रनुच्छेद मे बहा गया है कि “यदि विधान-सेमा किसी ऐसे विधय पर विधेयक्र 
पास करे जो समवर्ती सूची में है श्ौर इस विनेयक का ससद द्वारा बनाए गए वानुन के 
साथ टक्राक हो तो विधानपातिका द्वारा पास दिया गया विपेयक्र वैध होगा बशततें 
कि उस विधेयक को राष्ट्रपति की भ्रनुमतिं के लिए सुरक्षित रखने के पश्चाद्‌ उसे 
अनुमति गिल जाये ।"7 

इसी प्रकार से राज्यपाल झनुच्छेद 3 (3) के प्रथम उपबन्ध तथा श्रनुच्छेद 
3] (ए) के प्रधीन भी किसी विधेयक को राष्ट्रपति की ग्रनुमति के लिए सुरक्षित रख 
सकता है। यदि एक बार किसी विभेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित 
रख लिया जाये तो वह विधेयक्र उस सभय तक कानून लहीं बत सता जद तक उसे 
राष्ट्रपति की श्रनुमति नहीं मिल जाती; ऐसे विधेयकों को रास्ट्रपति वी अनुमति 
मिलने के फ्चात्‌ राज्यपाल को प्रनुमति की ग्रावश्यक्सता नहीं होती [४ 

जब राज्यपाल किसी विधेयक को भ्रनुच्छेद 3 (4) 200, 254 (2) के भ्रधीन 
राष्ट्रपति वी अनुमति के लिए सुरक्षित रखता है ठो बह उन पर दध्ट्रपति के पास 
भेजते समय हृत्ताक्षर नहीं नबरता। इस विचार वा समर्थन "विधेयक" (बिल) शब्द 
से होता है। यदि राज्यपात के किसी विधेयक पर हस्ताक्षर हों जायें तो वह विधेयक 
नही रहता बल्कि कानून बन जाती हैं। यह ठोक है वि प्रनुच्चेदर 3 (4) 200, दा 
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254 (2) में विधेयक्र (झा!) शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 
3] (ए) में वो कानून (.09) छब्द का प्रयोग किया गया है। इस में कहा गया है 
कि “जहां पर राज्य की विधानपालिका द्वारा ऐसा कानून वनाया जाये इस श्रनुच्छेद 
की धाराएं उस समय तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसे कानून को राष्ट्रपति के विचार 
के लिए सरक्षित रखने पर, उसे राष्ट्रति की अग्रनमति नहीं मिल जाती ।" श्रनच्छेद 
200, तथा 254 (2) में विधेयक झब्द का प्रयोग तथा श्रनुच्छेद 3 (3) (0) 
में कानून घब्द के प्रयोग से ऐसा लगता है कि श्नुच्छेद 3] (3) (6) के श्रवीन 
पहले राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति दी जानी चाहिये और फिर उसे राष्ट्रपति 
की स्वीकृति के लिये भेजना चाहिये। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, वयोकि उड़ीसा 
उच्च न्यायालय के अनुसार “जिस विधेयक को राज्यपाल ने स्वीकृति दे रखी है उसे 
राष्ट्रपति द्वारा श्रनुमति दिये जाने का प्रइन ही नहीं उठता ।/१ न्यायालय ने यह भी कहा 
है कि कानून झब्द का प्रयोग श्रनच्छेद 3] तथा 37 (ए) में उस बिल के लिये 
किया गया है जो राज्यपाल द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण कानून नही बना है । 
इसका भ्रर्थ यह नहीं है कि पहले राज्यपाल उसे अश्रनुमति देकर कानून बना दे झ्ौर 
फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये सुरक्षित रखे ।/ राजस्थान उच्च न्यायालय ने 
मी यही मत व्यक्त करते हुए कहा कि श्रनुच्छेद 3 (3) तथा श्रनुच्छेद 3] (ए) के 
() में कानून णब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका श्रम्रिप्राय विधेयक 

ही है ।7? कलकत्ता उच्च न्यायालय का भी यही निर्णय है 2? 
अनुच्छेद 3] (3) में कानुन शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे मे 
सर्वोच्चि न्यायालय का भी यही निर्णय है कि इस का अ्रभिप्राय विधेयक से ही 
है | स्टेट झॉफ विहार वनाम कामेश्वरसिंह में यह कहा गया था कि इस श्रनुच्छेद मे 
“विधानपालिका” शब्द का प्रयोग जानवूक कर किया गया है श्रीर चूंकि “विधान 
पालिका” में राज्यपाल भी श्राता है, इस लिये उसे विधेयक को श्रनुमति देनी चाहिये, 
हालांकि उस में स्पप्टवया केवल यही कहा गया है कि राप्ट्रपति को अश्रपनी श्रनुमति 
देनी चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाथीश ने इस तक को रह करते हुए 
कहा कि “मैं इस दृष्टिकोण को रहू करता हूं।” संविधान में “विधानपालिका” 
शब्द का जो प्रयोग किया गया है, राज्यपाल को प्रत्येक स्थान पर उसमें शामिल नहीं 
किया जा सकता, हालांकि श्रनुच्छेद 68 के श्रनुसार वह विधानपालिका का एक 
प्रमुख अंग है। उदाहरणतया, श्रनुच्छेद 773 में 'विधानपालिका! शब्द में केवल 
सदन ही थाने है और राज्यपाल उसमें शामिल नहीं है........- यदि कानून बनाने के 
लिये राज्यपाल तथा राष्ट्रपति दोनों की स्वीकृति की श्रावश्यकता होती तो उसका 
संविधान में स्पप्ट वर्णन होता श्रौर अ्रनुच्छेद 200 में मी उसकी चर्चा होती | उसमें 
यह क;' गया होता कि राज्यपाल अ्रपनी श्रनुमति के पद्तचात्‌ राष्ट्रपत्ति के विचार के 

लिये पिधेयक को सुरक्षित रखेगा ।४ कु 


स्पा 4 
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सर्वैधानिक सशोघन का अनुसमर्थन तथा 
राज्यपाल की अ्रमुमति 

विधेयको को राज्यपाल द्वारा जी प्रदूषति दी जांती है उमये सम्बंध में यह 
घर्चा करना भी प्रावश्यक है कि प्रनुच्छेद 368 के प्रवीत सर्वधानिक सशाघता का, 
विधानपालिका प्रस्ताव द्वारा जो प्रनुमोदन झूरती है उसके लिए भी राज्यपाल की 
भ्रनुमति की श्रावश्यक्ता नहीं हती और भ्रनुच्ेद 368 मे विधानपालिका' शब्द का जा 
प्रयोग क्या गया है उस में 'राज्यपाल' शामिल नहीं है। उदाहरणातया, जैटिने बनाम 
जस्टिस एच० के० वास में श्रावेदक के धकील ने 5वें सशोधन की बँघता को चुनौती 
देते हुए कहा कि "अनुच्छेद 268 मे 'वियानपालजिवा' गब्द का प्रयोग जिया गया हैं। 
इसका प्रर्थ यह है कि यह बहने से पहले कि प्रस्ताव या प्रनुसमर्थत हा गया है, प्रस्वेतष 
राज्य में उसे राज्यपाल बी झ्नुमति मिलती चाहिये क्याकि अनुन्ठेद 68 के प्रधीन 
बहू विधानपालिका का भ्रग है। इस सथवोधन के बारे मे विमी भी राज्य में र ज्यपाल 
की प्रामति नहीं ती गई (कम से वम !] शाज्यों में) इसलिये साधन विधयक के प्रस्ताव 
का ग्रतुमोदत मैघ ढग से नहीं हुआ भौर इसलिये सशाषत एक्ट वैध रूप से पाम नहीं 
हुप्ा है।'” लेकिम न्यायाधीश टी०एन० मिनी ने इस दुष्टिवाए को रह वरते हुए बहा 
कि “मेरे बिचार में यह तक ठीक नही है प्रनुच्छेद 368 के प्रथम भाग का 
सम्बन्ध इस बात से है कि बिल कैसे पास किया जाता चाहिये श्रौर राष्ट्रपति को 
श्रनुमति के लिये विद्येप प्रावधान है। जहा तक राज्य विधानपालिवाशा का सम्बन्ध 
है, इसमे बहा गया है कि सशोधन का श्रनु मो दत करने वात! प्रस्ताव पास क्या जाना 
चाहिये । ऐसे प्रस्ताव को पाग करने के लिए मतदान की श्रावश्यक्ता होती है भौर 


राज्यपाल मतदान में भाग नही लेता इस प्रनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुमति 
के लिये तो स्पष्ट रूप से व्यवस्था कौ गई है तैबिन राज्यपाल की अतुमति नी 
इसमे वही मी चर्चा नहीं है #र विचार से स्थिति वित्कुत स्पष्ट है कि 


सविधान में सशोधन करने वाले विज हे अ्रनुसमर्थत के लिए राज्य विघानपाीका जो 
प्रस्ताव पास बरती है उसे राज्यफत की श्रतुमति वी झ्रावश्यत ता नहीं होती । 7 इस 
मिर्णेप में म्यायाघीण ते यह भी कहां कि हालाकि अ्रनुच्टेद 03 के प्रनुगार राज्यपाल, 
विधानपालिया का श्रग है लेक्नि क्र भी अनुच्छेद 368 मे विधानपा जिका छा में 
राज्यपाल शामिल नही है ।१ 

यहां पर यह चर्चा करता भी ग्रावद्यक है कि राष्ट्रपति घी प्रवुमति ने लिये 
बिल को सुरक्षित करने मे राज्यपाल पशपने ब्यत्तितगत निर्शाष वा प्रयोग करता है | 
ब्रशोक चन्दा के प्रनुतार “सविधान मे यह कही मी नहीं कहा गया है कि वह ऐमपा 
करते समय मस्त्रिमण्डल की सिफारिश पर कार्य बरेगा। हालाति कुज संविधान 
विशेषज्ञों का मत है कि राज्यपाल इस सम्बन्ध मे स्वय निएय नही कर संत्रता भवन 
सबिधान में इस तर्क का बोई प्राघार नही है । यदि राज्यपाल ऐमा बरे तो एम होवने 
के लिये भी कोई व्यवस्था नही है 4'** 
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न्त्रिमण्डल की सलाह तथा अनुच्छेद 200 

राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति दिए जाने, झनमति देने से ?न्‍्कार करने 
उन्हें पुनविचार के लिए वापस भेजने या राष्ट्रपति के विचार के लिए युरक्षित रसने 
के सम्बन्ध में यह पछा जा सकता है कि वया राज्ययाल इन शवितयों का प्रयोग केबल 
मन्त्रिमण्डल की सलाह से करता है या वह इन शक्तियों के बारे में श्रपने व्यविन्‍्गत 
निर्णय का भी प्रयोग कर सकता है! यह प्रध्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डहा० राजेर 
प्रसाद ने 95] में उठाया था। उन्होंने पडित नेहरू को एक पत्र लिखा था जिममें 
कहा गया था कि वे “विधेयका को श्रनुमति देने तथा संसद को सन्देश भेझते समय 
स्वयं निर्णाय करेंगे। नेहरू ने इस बारे में अ्रलादी क्ृप्गा स्वामी अस्यर तथा एम० सी० 
सीतलवाद की सलाह ली । इन दोनों बिथि विशेषजों ने जो सलाह दी उसे डा० राएनद्र 
प्रसाद ने उस समय तो मान लिया लेकिन 9 वर्ष पश्चात्‌ ]960 में इंडियन लां 
इन्स्टिट्यूट में मापग्ा देते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के श्रधिकरारों की जाब करने के लिए 
कहा ।" इसका श्र यह हुम्रा कि डा० राजेन्द्र प्रसाद उन विधि विशेषज्ञों की बात की 
मानने के लिए तेयार नहीं थे श्रौर उनता यह विचार था कि राष्ट्रपति को इन शवितयों 
के प्रयोग में अपने व्यवितगत निर्गाय का प्रथोग करना चाहिए। इस तर्क का समर्थन 
इम बात से भी होता है कि अनुच्छेद 200 के प्रथम उपबन्ध में राज्यपाल के निषधा- 
घिकार को रह करके विधानपालिका द्वारा बिल पास करने की व्यवस्था की गई है। 
यदि राज्यपाल इस अ्रधिकार का प्रयोग केवल मन्न्रिमण्दल की सिफारिश पर का्ते ता 
फिर इस व्यवस्था की क्या श्रावश्यकृता थी | इसके अतिरकत विवेशकों को अनुमति 
देना विधायी थव्ित!" है श्रौर मन्त्रिमण्डल, राज्यपाल को केबल उन कामों में सलाह 
देता है जो कार्यकारी हों | तीमरे, कभी ऐसा भी अवसर श्रा सकता है जब राज्यपाल 
को, मन्त्रिमण्डल की सलाह के विरुद्ध भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 
सुरक्षित करना पड़े । इससे यह सिद्ध होता हे कि ब्नुच्छेद 200 के अ्रधान राज्यपाल 
अपने व्यवितगत निर्गाय का प्रयोग करता है और पंजाव के राज्यपाल ट्री० सी० पावते 
ने अनेक अवसरों पर ऐसा किया था |! 

कछेक विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल क॑ | ग्रनमति 

वुछेक एस भी विधेयक होते है जिन्हें विधान-सभा में पेश किए जाने से पहले 
राज्यपाल की अश्रनुमति लेनी पड़ती है | उदाहरगातया : 

(।) वे बिल जिनका सम्बन्ध उनसे विपयो से है जिनकी चर्चा प्रनुच्छेद 99 
वी धारा (]) की उपचारा (509 (905९) (०) से (एफ) में चर्चा की गई है, उनके 
बारे में काई भी विधेयक राज्यपाल की सिफारिण के बिना बिधानपालिका में पेश नहीं 
किया जा सकता | 

. (2) ऐसा बिल जिममें राज्य की संचित निधि में से खर्च करने की मांग हो, 
उसे राज्य की विधानवालिका उस समय तक यास नहीं कर सकती जब तक राज्यपाल 
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उसकी सिफारिश नही करता ॥३8 

दसके अतिरियत “अनुदास की कोर्ट भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना 
विधान-सभा मे पेश नहीं री जा सहती ।!११ 

डस सम्बन्ध में यह मो चर्चा करना श्रावहय्रक है कि जिस बिल को पेश करने से 
पहले राज्यपाल की सिफारिश की झावश्यवता होती है, यदि वह उसकी श्रनुमति वे 
बिना पेश किया जाए सा उग पर विचार उसी समय बन्द बर दिया जायेगा जब यह 
मालुम हागा कि राज्यपाल की सिफारिश ऊं बिना इसे पेशा क्या गया है ।/१ किस्तु 
यलि ऐसा बिल लिसे पंश वरने में पहने राज्यपाल की भमनन्‍्जुरी वी ग्रावश्यक्रता हो, वह 
मत्युरी पहरे लिए बिना पेश कर दिया जाये, और यदि विधान॑पालिया उसे वास वर 
दे थोर फर राज्यपाल भी उसे झ्रतुमति दे दे ता वढ़ वैध होगा ॥! इसके श्रनिरिवत 
राज्यपाल द्वारा बिल वा पेश बरने से पहले मजूरी न दिए जाने वा प्रश्त विघास- 
पाजियां के उच्च गदने में नही उठाया जा सकता ॥!९ यदि मन्त्रिमण्डल शौर राज्यपाल 
वे आपसी सम्बन्ध प्रन्‍्जे हैं ता मस्विमण्टल बभी-क्मी ऐसे विधेयकों को जिनकी चर्चा 
ऊपर की गई है राज्यपात्त वी भन्जुरी लिए बिना भी पेश कर सकता है । किन्‍लु यदि 
उतक प्रापसी सम्बन्ध भ्रच्छे नही हैं ता फिर ऐसा नहीं दिया जा समता । 


अध्यादेश जारी करने का अधिकार 

विधानपा निया द्वारा पास क्ये गये जिधेयकों वे श्रतिरिवत राज्यपाल के पास 
प्रत्यादेंदा जी बग्ने के प्रधिकार भी हैं। वह अनुच्छेद 23 के श्रधीन ग्रष्यादेश 
जारी कर सब्रता है वदतें कि विधारपालिका का प्न्र ने हो रहा हो झौर राज्यप्राल यह 
राममे; वि उस वानून की तुरस्स आवश्यकता है। इस का श्रर्ण यह है कि भ्रध्यादेश 
वबेदल उस समय जारी बिया जा गकता है जब विधानपालिया वा सत्र स हो रहा हों 
धोर थदि ग्रच्यादेश ऐसे समपर जारी विया जाए जब विधानपालिका का सम हो रहा 
हो हो वह ध्रध्यावेश् प्रवध हागा । विधानपालिका वा प्रश्न न हा रहा हो, इस वा अर्थ 
पट है कि श्रध्यादेंश जारी परत समय उस का सभ्र व हो रहा हो | 

यदि श्रध्यारेश, दोनो सदना भे एवं सादन के स्थगित करने से पहले या जहाँ पर 
केवल विधान मभा है बहा पर विधान समा के स्थगित करने से पहले जारी कर दिया 
जाये तो वह प्रबंध होगा। ऐसा इसतियें होगा, क्याकि जब विधानपातिका 
धर्थार्‌ यावून बबाने बाली रब ध्रातिय मशीनरी का यत्र हो रहा है तब श्रष्यादेंदरा 
जारी करने व बोर्द औचित्य नहीं हाता। लेकिन यह स्थिति उस समय नहीं हाती 
जब दोनों सदनों में से एक संदस [जहा पर दो सदन हैं) कासभ्र हो गहा हा या 
जहाँ पर एप सदत हैं वहां पर विधान-समा वा सत्र हो रहां हो । ऐसी परिस्थितियां 
में राज्यपाल को अध्यादेश जारी बरते की दावित दें रखी है । 

विधानपालिवा वा सत्र होते टए भी यदि राज्यपाल यह महसूस बैरे कि रिसी 
विद्येष कानुत की तुरन्त झानश्यस्ता है ग्रौर विपानप्रालिता उसे सुरुखत पास नहीं कर 
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सकती तो उस समय राज्यपाल दोनों सदनों में से एक सदन का और जहां पर केवल 


एक हूँ है वहां पर विवान-सभा का सत्रावसान करके अ्रव्यादेश जारी कर सकता 


हैं । उदाहरणतया, पंजाब के राज्यपाल ने 969 में विधानपरालिका का इसलिए सत्रा- 
वसान किया ताकि वह अव्यादेश जारी कर सके और सर्वच्चि न्यायालय ने उसे बैघ 
ठहराया ।॥*? 

यह श्रध्यादेण तव जारी किया जाता है जब राज्यपाल को तसलल्‍ली हो जाये । 
लेकिन “राज्यपाल को तसल्‍ली हो जाये, इस वाक्य का क्या आश्र्थ है ? वया इसका 
श्रश्मिप्राय यह है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से सन्तुप्ठी होनी चाहिए ? कलकत्ता 
उच्च न्यायालय के अश्रनुसार राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से सन्तुप्ट होना चाहिए कि 
गअ्रध्यादेण जारी करने की श्रावग्यकता है ।४४ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
अग्रवाल का भी यही विचार है। उन्होंने कहा है कि “अनुच्छेद 23 में राज्यपाल की 
सन्तुप्टी की बात कही गई है ........ राज्यपाल की सन्तुप्टी उसकी अ्रपनी सन्तुप्टी है न 
कि न्यायालय या किसी श्रस्य बुद्धिसम्पन्त व्यक्ति की । यह सन्तुप्टी उसकी श्रपनी 
व्यवितगत है और न्यायालय उस सन्तुप्टी के कारणों की जाच पड़ताल नहीं कर 
सकता । ४? मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का भी यही दृष्टिकोण है। उसके अनुसार 
“अध्यादेश जारी किये जाने के बारे में, श्रनच्छेद 23 में यह स्पप्टतया कहा गया है कि 
राज्यपाल की और केवल उसकी ही सन्‍्तुप्टी होनी चाहिए । इसमे जारी किये जाने की 
आ्रावध्यकता है या नही यह विपय विचाराधीन नहीं है श्रीर न्यायालय निष्पक्ष जांच 
के आधार पर इसके श्रौचित्य का निर्णाय नहीं कर सकते ।5० 

लेकिन इस सम्बन्ध में एक प्रदनन यह पूछा जा सकता है कि क्‍या इस सम्बन्ध 
में मन्त्रिमण्दल की सिफारिश को मानने के लिए राज्यपाल वाब्य है ? इस विपय पर 
उस समय विवाद उत्पन्त हो गया था जब पंजाब के राज्यपाल (भूतपुव) डी० सो० 
पावते ने एक ऐसे श्रध्यादेश को जिसमें विधायकों को लामदायक पद देने की व्यवस्था 
थी, जारी करने की बजाये उसे गृह मन्ब्रालय के पास यह जानने के लिए भेज दिया कि 
क्या ऐसा श्रध्यादेश जारी करना उसके लिए संवैधानिक दृष्टि से उचित होगा क्योंकि 
उसके विचार में उस श्रव्यादेश से भ्रप्टाचार को प्रोत्याहत मिलता था |” उनकी इसके 
लिए इस श्राधार पर आलोचना की गई कि राज्यपाल के लिए मन्त्रिमंडल की 
सिफारिश को मानना श्रनिवायं है और राज्यपाल यदि प्रस्तावित ग्रध्यादेश की वैधा- 
निकता ही जानना चाहते थे तो उन्हें गह मन्त्रालय के यान पर राज्य के एडबोआट 
जनरल से परामश लेना चाहिए था ४ यहां पर यह चर्चा करना भी श्रावब्यक है कि 
विधायकों को लाभदायक पदों पर रहने की श्राजा देने के लिए हरियागा के राज्यपाल 
पहले ही अध्यादेश जारी कर चुके थे ६४ इसके श्रतिरिवित दी० सो० पावते के मार- 

मृवत होते ही ज्ञानी जैलमिह, मुख्यमन्त्री पंजाब (कांग्रेस), के कहने पर महन्द्र मोहन 

वाबरा (राज्यपाल) द्वारा वही अ्रध्यादेश जारी कर दिया गया [६ 


चूंकि श्रनुच्छेद 2/3 के अ्रवीन राज्यपाल की व्यक्तिगत रूप से सन्तुब्दि होनी 
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चाहिये, इसलिए वह श्रध्यादेशों के बारे से भग्व्रिमण्दव की सिफारिश मानने के निये 
बाध्य नही है । प्रान्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय वे अनुसार “अनुच्छेद [23 के श्रधीन 
भ्रध्यादेश जारी करने, प्रापत्तिकात में घ्नुच्छेद 268-279 का निलम्बत करने, प्रनुच्छेद 
356 के श्रधीन सर्वधानिक मशीनरी के फेल हा जाने को घोषणा करते, प्रनुच्देद 
360 के श्रधीन वित्तीय भ्रापत्ति वी घोषणा करने की शवितया, केन्द्रीय सरकार 
बी शपितया नहीं हैं। वे शवितया सविधान द्वारा राष्ट्रपति का दोगई हैं भ्रौर वे 
भ्रन॒ुच्छेद 255 (3) के श्रपीन किसी पश्रन्य ब्यक्तिया पदाधिकारी का नहीं दी जा 
सकती ।४ सर्वोच्च न्‍्यायालय ने दस दृष्टिकोण का समर्थन करने हुए वहा ऊि प्रनुच्छेद 
23 के प्रधीन श्रष्यादेश जारी करने का प्रधिवार सविघान द्वारा राष्ट्रपति को दिया 
गया है, इसलिए वह उसे किसी भ्रन्य व्यकित को नही दे सकता ।”” भरत राष्ट्रपति या 
राज्यपाल इस वारे में मन्त्रिमण्डल की सिद्लारिश् मानने के लिय बाध्य नहीं है। 
सर्वोच्चि न्यायालय के भूतपृत्र मुरय न्यायाधीश के० सुब्वाराव का भी यही मत है ॥? 
सर्वधानिक स्थिति ऐसी होते हूए भी, वास्तविकता तो यह है कि राज्यपाल साधा रणातया 
इस शभ्रधिकार का प्रयोग मुण्यमन्त्री के कहने पर ही करता है शौर कुछ राज्यपाल त्तो 
ऐसे भी हुए हैं जिन्हे यह मो मालुम नहीं कि घब शौर वितने श्रध्यादेश उन के नाम 
पर जारी किये गये है। उदाहरणतया, उत्तर प्रदेश वे! भूतपुव राज्यपाल होमी मोदी 
ने कहा कि "मेरी जानकारी के घिता मैं इतने बच्चों का पिता हो गया हू। मेरी 
जानकारी दे; बिना भ्रध्यादेश जारी किये जा रहे हैं। ४ हरियाणा के राज्यपात बी ०एन० 
चक्रवर्ती के प्रनुसार, विधान सभा के मग विये जाने के पश्चातू, साधारणतया 
मुख्यमन्त्री को भ्रध्यादेश जारी करते की सिफारिश नहीं करती चाहिये हालाकि 
घेंघानिक दुष्टि से उस पर कोई प्रतिबन्ध नही है ।” 

यहा पर यह चर्चा मी कीजा सवती है गज्रिभ्रष्यादेश जारा करने के लिए 
राज्यपाल सम्रावसान भी बर सकता है ९ लेकिन जब कभी राज्यपाल ऐसा करता है, 
तो उस द्वारा सर्वंधानिक झ्रधिकारों के डुस्पयांग को चनौती दी जा सकती है ॥% 

यहा पर यह चर्चा करनी मी श्रावश्यक है कि राज्यपाल कसी ऐसे विपय के 
बारे में अध्यादेश राष्ट्रपति वी हिदायत के बिना जारो नही कर सरता, जिसपना सम्बन्ध 
ऐसे विधेगक से हो जिसे विधान-स्मा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की भ्रतुमति की 
भ्रावध्यक्ता हो था वह विधेयक ऐसा हो जिसे राष्ट्रपति की झवुमात के लिये सुरक्षित 
रसने की ग्रावश्यक्ता हो | इमसा प्र्थ यह है कि झनुच्छेद 23 में दिये गये 
प्रतिबन्धो का ध्यान रखते हुए राज्यपाल केवल उन विपया के बारे में अध्यादेश जारी 
कर शकक्‍ता है जो राम्यसूची या समवर्ती सूची में है । लेकिन इस सम्बन्ध में यह प्रश्न मो 
पर्चा जा पकता है कि कृपा राज्यणाल किसी ऐसे विप्रय के बारे में अध्यादेश जारी कर 
सकता है जिस विषय पर विधानपालिका द्वारा विधेयक पास किये जाते पर, राज्यपात्त 
ने उसे राष्ट्रपति को अनुमति के लिये सुरक्षित रसा हा भोर फिर राष्ट्रपति ने उसे 
अनुमति दे दी हो ? यह विशेयक की सामप्री पर निर्मर बरता है। हा सकता है 
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विधेयक के कुछ श्रंश ऐसे हों जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता हो, 
और कुछ श्रंश ऐसे हों जिन्हें राष्ट्रपति की अनुमति की ग्रावश्यकता न हो । जब 
ये दोनों प्रकार के श्रंग एक ही विधेयक में थामिल हों तव सारा बिल ही राष्ट्रपति की 
अनुमति के लिये सुरक्षित रखना पड़ता है । जहां तक ऐसे विधेषक का सम्बन्ध 
राज्यपाल उन श्रंणों के बारे में अध्यादेश जारी कर सकता है, जिस के लिये राष्ट्रपति की 
अनुमति की श्रावश्यकता नहीं है ।7 

अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में यह जानना भो श्रावश्यक है कि जिन धिपयों 
की स्वीकृति विधानपालिका प्रस्ताव पास करके करती है उनके वारे में अ्रध्यादेश 
जारी नहीं किया जा सकता। उदाहरणतया, संवैधानिक संशोधनों का प्रनुसमर्थन 
विधानपालिका प्रस्ताव पास करके करती है और राज्यपाल उस का अनुसमथंन 
भ्रध्यादेणश जारी कर के नहीं कर सकता | इस का अभिप्राय यह है कि राज्यपाल उन 
विषयों के बारे में श्रध्यादेश जारी नहीं कर सकता, जिन का अनुसमर्थन विधानपालिका 
प्रस्ताव पास कर के करती है । 


क्या वजट श्रध्यादेश द्वारा पास किया जा सकता हैं ? 

क्या बजट श्रध्यादेश द्वारा पास किया जा सकता है या नही, इस वारे में भिन्‍न- 
भिन्‍न मत हैं। एक विचारधारा के अनुसार बजट श्रध्यादेश द्वारा पास नहीं किया जा 
सकता, लेकिन दूसरी विचारधारा के अनुसार ऐसा किया जा सकता है | 969 में पंजाब 
संकट पर बोलते हुए केन्द्रीय सरकार के विधि मन्त्री ने कहा था कि राज्यपाल श्रध्या- 
देश द्वारा वजट पास नही कर सकता ।९* गुजरात के राज्यपाल श्रीमन्‌ नारायण ने 
भी हितेन्द्र देसाई की विधान-सभा को भंग करने की सिफारिद्य को स्वीकार न करने 
का यही कारण बतलाया था ।९४ राज्यपालों की जो समिति बनी थी उस का भी यही 
दृष्टिकोण था ।१९ पंजाब,० पश्चिमी वंगाल,० तथा चिहार० में श्रनच्छद 74 (2) 
के श्रघीन विधान-सभा मंग किये जाने के पदचात्‌ राष्ट्रपति शासन इसलिये लागू करना 
पड़ा क्योंकि वहाँ पर विधान-सभा मंग होने से पहले बजट पास नहीं किया गया था 
श्रौर कामचलाऊ सरकार के पद पर रहते हुए श्रव्यादेश द्वारा बजट पास नहीं किया 
जा सकता था। 

लेकिन दूमरा दृष्टिकोण यह है कि थोड़े समग्र तक काम चलाने के लिए बजट 
अध्यादेश द्वारा भी पास किया जा सकता है। उदाहरणतया, जब उट्टीसा में हरेकृप्ण 
महताव की मिलीजुली सरकार ने 2] फरवरी ]96] को बजट पास किये बिना 
त्यागपत्र दे दिया तब राज्यपाल ने मुख्य सचिव तथा विधि पदाधिकारियों से सलाह 
करके 23 फरवरी 96] को प्रध्यादेश द्वारा वजट पास कर दिया |7९ 25 फरवरी 
96] को उट्टीसा में संवैधानिक तनन्‍त्र के विफल होने और राष्टपति शासन लागू 
करने का घापणा कर दी गई | राष्ट्रपति शासन लायू करने के पद्चात्‌ केन्द्रीय सरकार 
ने राज्यपाल को लिखा कि केन्द्रीय सरकार उस अश्रध्यादेश को बंध नहीं समझती 7! 
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उमसम्मी समय प्रधानमन्त्री ने मी लोक्सशा में कहा कि दस विपय पर स्यायाघीशा वे भी 
मिन्‍्ल-मिन्‍न विचार हैं ४ हंसलिये जब तक न्यायालय का दस बारे में कोई निशुय 
नहीं हो जाता तब तक वेंस्द्रीय सरकार के मत वां श्रन्तिम नह्ठीं माना जा सकता । 

ऐसा लगता है कि राज्य के विधि श्रघिवारियों ने जो सलाह दी थी बह प्रापिक 
तसगते थी । जैव राज्यपान के कहने वे वावजुद उड़ीसा के मस्श्रिमदव ने जब कि 
उसका विधान-सेभा से वाफी बहसत था, बजट पास वरने से दकार नर दिया इसी 
प्रवार से यदि बेह्रीय मन्थिमएल मी ऐस। हो कर ता फिर क्‍या होगा ? ऐसी स्थिति 
केन्द्र मे उस समय उत्पन्त हो सक्ठी है जब वहाँ पर मित्रीजुलों सरकार हो और यदि 
घट मन्प्रिमइल घजट सत्र के समय व्यागफत्र दे दे शौर उस के स्वास पर भ्रन्य सब्त्रि- 
मटल की नियुक्तित न हा सके तो फिर वया हागा ? राज्या में इस प्रवार के झ्रलेक 
उदाहरगा मिलते हैं ।) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हा जाये ता राष्ट्रपति जे पास प्रध्या- 
देश द्वारा बजट पास करने के अतिरिवत श्रौर कोई रास्ता नहीं। होगा | जमनी से राष्ट्र- 
पत्ति हिस्दलयर्ग ने श्रपने भ्रादेश (76८०५) द्वारा ही, ऐसी ग्थिति में, वजेट पास 
किया था। वहाँ पर जब यह स्पष्ट ह गया कि बूनिग सरकार बजट पास नहीं कर 
सकेगी तर सरकार ने बजट विधयक का वापस ले लिया श्रौर राष्ट्रपति ने अपने 
ग्रदिश से बजट पास फर दिया ।* 

बजट अध्यादेश हारा पास विया जा सबता हैं, दप्त तर्क का समर्थन इस बात से 
मी होता है कि जज राज्यपाल भ्रध्यादेश द्वारा वर लगा सबते हैं, पर फर सपने है 
ता फिर बजट पास क्‍यों नहीं हो सबते। उदाहरणतया, केन्द्र में राष्ट्रपति ने 
बणला देश के दा रसायियों का सर्च दददित करने वे जिये करोदा तर्वय के कार अध्या« 
देश द्वारा लगाये थे 75 दसी प्रकार से राष्ट्रपति ते विशियोग अध्यादेश भी जारी किया 
था | उदाष्रणतया, “29 माचे 956 को लोवसभा ने तित्वाकुर-कोचीन विनिधोग 
विधेयक पास किया था । राज्यसभा का सत्र नहीं हा रहा था। इसलिये राष्ट्रपति ने 
3! मार्च 956, को तिझवांकुर फोचोन घितियांग झ्र८पादेश जारी किया ताकि लोकसभा 
द्वारा पास विथे गये विधेवक को लागू त्रियां जा गके । जब 6 प्रप्रेल 956 को 
राज्यसमा का सत्र आरम्भ हुआ तब विधेयक्र उस वी स्वीकृति के लिये भेजा गया ।!४४ 

इससे यह सिद्ध हाता है झि धन, भ्रध्यादेश द्वारा इक्ट्टा तथा खर्च क्या जा 
सत्ता है। इसलिये यह वहना वि थादे समय के लिये मी वजद श्रव्यादेश द्वारा पास 
नही क्या जा सवता, ठीक नहीं है। लेकिन वया प्रध्यादेश द्वारा वेज॑ंट पास करने से 
प्रमुच्झेद 265 वा उल्लंघन नहीं हाता, जिस में यह कहा गया है कि कानून के विता 
कर लगाये यथा इवट्ठे नहीं क्ये जायगेंगे। यह प्रनुच्छेद कायगलिता के प्रादेश द्वारा 
पर लगानेया इवटठ़े करने से रोरता है त जि अ्रध्यादेश हारा । तिस्वाजुर-काघीन 
न्यायालव॑ के पनुसयार, /इस द्नुच्छेद का सिद्धात यह है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर 
भी नहीं /” इस अनुच्छेद में 'ता' (7.8४) का अर्थ विधानफालिका द्वारा पाप किये गये 
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एक्ट से है ।......---*« 4-7-]950 को हिज हाईनैस (राजप्रमुख), ने जो श्रादेश जारी 
किया है वह कार्यकारी श्रादेश (एक्जेक्टिव झ्रार्डर) है “न कि श्रनुच्छेद 265 के श्रधीन 
कानून । इसलिये इस ब्रादेश हारा श्रावेदक के विक्रम पर जो कर लगाया गया है 
उसका कोई श्रीचित्य नहीं है। श्रावेदक के नियतांश से अश्रधिक विक्रय पर 20 प्रतिशत 
कर, इसलिये अवंध है 77? लेकिन जहां तक इस निर्णय का सबन्ध है उसमें अध्यादेश 
नहीं श्राता क्योकि अनुच्छेद 2)3 के अ्रधीन राज्यपाल के श्रध्यादेश जारी करने का 
ग्रधिकार उतना ही विस्तृत है जितना विधानपालिका का कानून बनाने का | इस 
दृष्टिकोण का समर्थन कि बजट अध्यादेश द्वारा पाम किया जा सकता है श्रनुच्छेद 
357 ()7 से भी होता है ' इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उस ममय 
तक राज्य की सचित निधि ((०50॥09९0 [9॥0) से खर्च नहीं कर गकता जब 
तक संसद उसे श्रधिकार न दें। इसका धअ्र्थ यह है कि संसद साधारगातया राष्ट्रपति को 
खर्च करने का अ्रधिकार नहीं दे सकती। दूसरे छाब्दों में इसका प्रमिप्राय यह है कि 
राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जो अधिकार नही है उन वा वर्णन संविधान में किया 
हञ्ना है ।!? चुकि सविधान में यह कही नहीं कहा गया कि राज्यपाल अध्णदेश द्वारा 
बजट पास नहीं कर सकता, इसका श्रर्थ यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह ऐसा 
कर सकता है। लेकिन ऐसा उसे तव ही करना चाहिये जब उसके पास कोई विवलूप 
न हो । चूकि राज्यों में अनुच्छेद 356 के त्रधीतन इसका विकल्प है इसलिए साधारगातया 
बजट भ्रध्यादेश द्वारा पास नहीं किया जाना चाहिये क्योकि यदि एक बार यह परम्परा 
शुरू हो जाये तो उस का देश की संसदीय प्रणाली पर बुरा प्रमाव पटूने का भय है । 
यहां पर यह चर्चा करना भी आ्रावष्यक है कि राज्यपाल, जब वह राष्ट्रपति के 
ऐजन्ट के रूप में कार्य करता है तो अनुच्छेद 357 के श्रधीन श्रध्यादेश द्वारा भी कर 
लगा सकता है| उदाहरणतया, 968 में उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन था तब 
राज्यपाल ने श्रध्वादेश हारा कर लगाये थे । राज्यसभा में इसके सर्वधानिक झ्रौचित्य 
पर प्रपत्ति उठाते हार एस० डी० मिश्रा ने कहा “कि संसद की स्वीकृति के बिना 
राज्यपाल को नये कर लगाने का संबंधानिक अधिकार नहीं है ।! लेकिन सरकार ने 
इन बात को नहीं माना । 
अध्यादेश की स्वीकृति 
जब कभी नो अनुच्छेद 2]3 (2) के ब्र्धीन अध्यादेश जारी किया जाता है ता 
उसे विधान-सभा के सामने तथा जहां पर विधान परिषद भी है. दहाँ पर दोनो संदनों 


के सामने रखा जाता है । विधानपालिका सन्न आ्रारम्भ होने के छः सताह के पस्चात्‌ 
या उस से पहले बढ़ समाप्त हो जायेगा यदि विधान-सभा या जहा पर विधान परिषद 
है बढ़ा पर दोनों सदन उस की अ्रस्वीक्रति का प्रस्ताव पास कार दे । राज्यपाल किसी 
भी समब इसे वापस ले सकता है । जहा पर विधान-मन्ता तथा विधान परिषद्‌ का सत्र 


भिन्न-भिन्न तिथियो को हो वहां पर छः सप्ताह करा समग्र उस तिथि से गिना जायेगा 


डिस तिथि में विधान-समा या विधान पर्पिद, दोनो में से जिस का सत्र बाद मे 
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समाप्त हप्ना है । 

यदि अध्यादेश सत्र समाप्त होने के अगले टी दिन जागी किया जाये तो यह 
प्रधिक से अधिक 7! महीते चल सकता है। यदि वियरालसभा और जहा पर 
दिसदतात्मक विधानपालिक है वह्य पर विधान-सभा तथा विधान परिषद्‌ दानो हो उसे 
प्रवीकार वरने वा प्रस्ताव भत्र प्रारम्म होते ही पास कर दे, ता यह इस समय से 
पहले ही समाप्त हो जायेगा। यद्दि व्धान-सभा उस समय भग पर दी जाये जय 
अनुच्छेद ।74 (॥) के प्रधीन इसके संत्र बुलाने का रामय हा ता फिर यह 7 महीने रो 
प्रधिक ग्रमय तक भी रह सता है । 

जहा तऊ ग्रध्यादेश जारी करते तथा उसके जारी रहने के समय का सप्वन्ध हैं, 
यह जछ्रा मही कि वे साथ-साथ चले। क्योंकि अध्यादेश किसी पीछे थी तिथि से भी, 
यहा तक कि उस तिथि से जब सत्र चल रहा था, जारी रिया जा सक्‍ता है। 
उदाहरणातपा, पजाव के राज्यपाल ने पजाव विधानपालिका ([पग्रनर्र्ता रोकने वाला) 
ऐक्ट 952 में सशांधनत करने के लिए एक भश्रष्पादेश जारी क्या । इस प्रध्यादेश में 
यह व्यवस्था को गई थी कि पचायत या जिला समिति के श्रध्यक्ष के पदो को यह नहीं 
समझा जायेगा कि उन परदा ६२ श्लासीन होने वाला व्यजित कसी भी पजाव विधान- 
प।लिका का सदस्य नहीं बने सकता था या नहीं बत सकता है। क्या प्रध्यादेश 
पिछनी उस तिथि से आरम्ग हो सकता है जिम तिथि को विधानपालिफा का सत्र हो 
रहा था या नहीं, यह प्रशइन जितेन्द्र लाल बनाम एल» परी० राव में 956 में पटता' 

उच्च न्यायालय में उठाया गया था | उस मुकदमे में न्यायालय ते निणंध दिया कि ऐसा 

हो सकता है १४ इसवा प्रर्भ यह है कि इसके जारी करने के समय पर प्रतिवन्ध है 
(यह उस समय जारी नही क्या जा सकता जब विधानपालिका का सभ हो रहा हो) 
न कि इसके शुरू हने पर । 

यहां पर यह चर्चा भी वीजा सकती है विवुद्ध श्रध्यादेश, न्‍्यायातयों द्वारा 
प्रबेंध घोषित किये गये बानुनों को वैध बताने के धिये भी जारी ऊजिये गये हैं श्ौर 
उन्हे पीछे की तिधि से लागू विया गया है । उदाहरणतया, 954 में झायकर अधि- 
क्ग्णा से सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय के विणोय का रह बरतने के लिये एक गअध्यादेश 
जारी किया गया था जो पीछ की तिथि से लागू कया गया ८दा।$ इसी प्रकार से 
जब राजस्थान उच्च न्‍्यायालप ने श्षीमती काला सतूरिया का चुनाव इस बिना पर 
झवध धोषित कर दिया था वि वह सरकारी वप्रील हाने के कारण लासदायव पंद पर 
है, इसलिये वह विधान-सभा का चुनाव नहीं लड़ सकती थी। उस का चुनाव अवेद 
पो पित किये जाने के पदचाव्‌ राज्यपाल ने छुवा अब्व/ईंए जारी डिया जिसके अपु्यार' 
सरकारी वकील के पद को लाभदायक पदों की सूचि से निकाल दिया गया था श्रौर उस 
प्रध्यादेंश को पोझे क्यो तिथि से लागू किया गया था। यह अध्यादश उस समय जारी 
किया गया जब झपील सर्वोच्च न्यायालय के विचार प्रघीन थी।” ऐसे दूसरे 
झौर भी पाफो उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर राज्यपालों ने अध्यादेश इसतिये जारी 
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किये ताकि उच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय न दे सके जिसे राज्य सरकार पसन्द न 
करती हो । पश्चिमी वगाल के राज्यपाल ने ऐसा किया था और फिर भी “स्थायालय 
ने उसे इस आधार पर वैध घोषित कर दिया वयोकि न्यायालय यह जांच पड़ताल नरहं 
कर सकता कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया गया था, हालांकि पूरे 
बेच ने कद्दे थब्दों में, न्यायक घोषणा को इस प्रकार से रोकने की कार्यपालिका 
की नीति की श्रालोचना की थी ।'" 5 इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चा हिये 
कि अध्यादेश तो पीछे की तिथि से लागू किया जा सकता है लेकिन श्रनुच्छेद 309 के 
उपबन्ध के ग्रधीन राज्यपाल का झादेश पीछे की तिथि से लागू नहीं हो सकता ॥? 
इस उपवन्ध का सम्बन्ध राज्य के कर्म चारियो की सवाओं से है 
श्रध्यादेश के बारे में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वया श्रध्यादेश को 
विधानपालिका के सामने रखना आवश्यक है ? इस में कोई सन्देह नहीं कि श्रध्यादेश 
23 (2) में कहा गया है कि अध्यादेश विधानपालिका के सामने रखा जायेगा। 
लेकिन ऐसा होते हुए भी, यदि अध्यादेश विधानपालिका का सत्र श्रारम्म होने से पहले 
वापस ले लिया जाये तो फिर उसे विधानपालिका में रखना श्रावश्यक नहीं है। ऐसे 
काफी उदाहरण मिलते है जहां पर अध्यादेश को सदन के पटल पर रखे बिना समाप्त 
होने दिया गया है ।/ यदि राज्यपाल अ्रध्यादेश को विधानपयालिका के पटल पर नहीं 
रखता तो उस का परिणाम यही होगा कि सत्र आरम्न होने के छः सप्ताह पश्चात्‌ वह 
स्वयं हो समाप्त हो जायेगा, लेकिन समाप्त होने तक यह वैध रहेगा। यदि सरकार 
इसे जारी रखना चाहती है तो फिर इसे बिल के रूप में पेश करके पास करना 
होया ।” उस स्थिति में अ्रध्य देश जारी करने_के पश्चात्‌ जो सत्र होता है, उस के 
आरम्भ है,ने पर उसे विधानपालिका के पटल पर रखना पड़ेगा । 
यदि राज्यपाल चाहे तो किसी ऐसे अ्रध्यादेश को विधानपालिका के पटल पर 
रख सकता है जो समाप्त हो गया हो। उदाहरणतया, 954 में राष्ट्रपति ने कुंभ के मेले 
मे जाने वाले यात्रियों पर अध्यादेश द्वारा कर लगाया था। हालांकि श्रध्यादेश ससद सत्र 
श्रानम्ग होने से पहले ही समाप्त हो गया था. लेकिन फिर भी उसे संसद के पटल पर 
जखा गया था| चूंकि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के अ्रध्यादेश जारी करने के श्रधिकार 
तमान है, इसलिये राज्यपाल भी ऐसा कर सकता हैे। 
अध्यादेश जारी करने के पण्चात्‌ चाहे उसे विधानपालिका के पटल पर रखा जाये 
गान चखाजाये, कोई भी बिधायक, सत्र श्रारम्भ होने पर इसे बापस लिये जाने का 
उच्ताव पश कर सकता है। राज्यपाल अ्रध्यादेश को विधानन-सभा के पटल पर ने रख 
एर, विधायकों को इस बात मे नही रोक सकता कि बे ग्रध्यादेश को रह करने का प्रस्ताव 
पथ ने कर ताकि वह सत्र बआारम्म होने के छः सप्याह पण्चात्‌ तक चलता रहे | जब 
मा नी विधानपालिका उसे अस्बीकार करने का प्रस्ताव पास कर देगी उसी समय यह 
वमात्त हो जायेगा। यदि राज्य बी विधानपालिका में दो सदन हैं झौर वे दोनों 
शिन्‍्त-मिन्‍न तिशियों को टसे रह करने का प्रस्ताव पास करते है तो बढ उस 
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तिधि से रद शोगा जो दाद में होगी | 

यदि विधानपातिया में दां सदन हैं ध्रौर इसकी प्रत्योवृत्रि का प्रस्ताव केवल 
एक सदन द्वारा पास विया गया हा ता इसका उसके जारी रहने पर पाई प्रभाव 
नहीं पहता पह्रौर यह सत्र प्रारम्भ हाने क॑ छू सप्ताह पहचात्‌ तक चलता रहेगा । 
पह इससे पहले बेबज तव ही समाप्त हा सत्ता है जब दाना सदन इस वापस सेन 
वा प्रस्ताव पराम वर दे या स्वय राज्यपात दसे वापस जे जे। दूसरे झझ्या मे 
इसका श्रमित्राय यह है कि विधानपालियां क॑ एक सदन द्वारा रह कियेजाते वे 
पहचात्‌ भी (जड़ा पर दा गरव है] ग्रप्परादेश चलता रहगा। यह ग्राइचयजनझ छात 
है कि प्रप्यादेश को रद करने के लिये मी दानी सददा की अ्रस्वीहृति की झरायश्य॑कता 
है (जहा पर दाता रादन हा)। यह और भी झविक श्राइवबयजनक इसततिये लगता 
है कि प्रनुच्छेद ॥97 के अधीन विधान समा विधात परिषद्‌ की अनुमति के जिसा 
वायूत सो बता सकती है लेविन प्र यादश रह नटो कर सशला। जब वियान परिषद्‌ 
वी प्रनुमति के बिता विवान सभा कायून बना सकती है तो फिर अध्यादेश का रह 
ब'रने के लिये विधान परिषद्‌ वी स्वीय्रल की झ्या झादध्यरता है ? 

हां तक राज्पपात के झ-्यादेश जारी करने के प्राथवार का सम्पन्ध है, वह 

काफी महत्त्वपूर्ण है व्याकि वह पीछे वी तिथि से अब्यादेश जारी कररे विधान- 
पातिया द्वारा पाथ किये गये कानूनों को प्रमायपुस्य बना रक्ता हैं! यांद 
राज्पपाल चाह तो इस दा दुग्परधयोग मी कर सत्ता है। इस दुष्परयाग में दा तत्व 
विशेष रात से सहायक हो सबते है। पहवा ता सह है कि देसे जारी करने के लिय 
बेवल राज्यपाल की सन्‍्तुप्टि हानी चाहिये ग्रोर राम्यपाल की सस्तुच्टि वा नन्‍्याथाज्य 
में चुनौती नहीं दी जा सतृती। दूसरे, प्रस्यादक्ष का समय निश्चिन नहीं है झौर 
यह पीछे की छिसी भी तिथि से झ्ारम्भ विया जा सत्ता है। झौर यह तथ्य है भा 
कि केन्द्र तथा राज्यों भे इस का काफी दुष्प्रयाग किया गया है। उदाहरणतपा 
बैती के राष्ट्रीयरणा से राम्बन्धित प्रध्यादेश ससेद का सत्र प्राश्म्म होने से 48 धण्ट 
पहनते जारी विया गया था । 

प्रध्यादेश जारी करने के श्रतिरिक्त राज्यपात वां, सविधान की झनुसूची 5 वे 
वैरा 5 (]) में कानूत बनाने के विशेष श्रधिकरार भी दिये गये हैं। इस अनुसूची में 
यह व्यवस्था की गई है कि पनुसूचित क्षेत्रों (ब्योटत0फ/५७ ९१) के लिये राज्यपाल, 
यदि चाहे तो, ससद या विघानवालित़ा द्वारा बताये गये कालूनों में परिवतन कर 
सकता है, भौर यदि प्रावश्यकसा हा ता उसे पी की तिथि से मी लागू कर सकता है। 
इसके भ्रतिरितत सविधान में यह स्पष्ट रुप में कहां गया है कि राज्यपात ऐसा 
सविधान मे किसी भी बात का ध्यान न रसने हैए (॥णए७वजशावँएहु धर/ पड़) 
कर सकता है। यह झ्धिवार राज्यपाल को पनुसूचित क्षेत्रों के हिलो की रक्षा के 
पियें दिया गया है श्रौर दा दोनों मे अधिरतर प्रतुसुधित बबीता के लोग रहते हैं । 
सविधान द्वारा राज्यपाल को यह विशेष कत्तंत्य सौँपा गया है कि वह उन भनुसूचित 
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क्षेत्रों, जिन की घोपणा राष्ट्रपति अनुसूची 5 की धारा 6 के श्रधीन करता है, वहां पर 
कानून को लागू करने उसमें परिवर्तत करने का निर्णय, वहां की जनता के हितों 
को ध्यान में रखता हुआ करेगा ॥?" 


सदभ 


]. जय बिल विधानपालिका से पास हो जाता है तब यह राज्यपाल की प्रनुमति फे लिये मेजा 
जाता £ श्रौर फिर राज्यपाल यह धोपणा करता हैं कि उसने बिल को स्वीकृति दी £ या उसे 
राष्ट्रपति की अनुमति फे लिये अपने पास रख लिया है । 

जब विधेयक राज्यपाल की सरवीकृति फे लिये उसफे पास पाता ह तो वह छसे, 
बशरनें कि वह वित्त विधयक न हो, सदन के पास अपने संदेश फे साथ वापस भेज समता है 
और 'प्पन सन्देश में वह यह सभागव भी ठे सकता है कि उस विधेयक में वया-क्या संशोधन 
किये जायें । जय विधेयक दोबारा सदन फे पास वापस शआाता है तो सदन उस पर दोबारा विचार 
करेगा और यदि विधानपालिका संशोधन सहित या बिना संशोधन उस विधेयक वो दोबारा पास 
कर दे तो फिर राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति देने से इस्कार नही करेगा । 

बशर्नें राज्यपाल किसी भी टेसे विधेयक को अनुमति नहीं दगा जो उसके विचार में 
उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या जिससे उच्च न्यायालय की स्थिति कमग्रोर 
हाती है । प्रत्यक एस बिल को वह राष्ट्रपति की अनुमति वो लिये मुरक्ित रग्वेगा | 

2. “संविधान सभा टिविट्स', बॉल्यूमू 8, पृष्ठ 92. 

वही; पृष्ठ ।94-95. 

4. पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार, “नव राष्ट्रपति किसी बिल के प्रनुगति न 
देने की धोपणा करता दे तो फिर राष्ट्रीय समा उस पर पुनर्विचार कंग्गो, और यदि वह उसे 
संशोधन या बिना संशोधन उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों वो ढो तिहाई 


आर 


बहुमत से पास बर दे, तो इस ढोवारा राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा भर राष्ट्रपति उस अनुगति 
देगा ।”” 
5. गुल 60एध0707 799 88 5007 25 90556 ज्षी दा 86 [72527997 0 | रा 
पष् छा 0 बचा, 7हणा 6 छ] वी 3570 2 ४०769 छा] 00व767 शा 9 7॥055086 
इल्वुएटठछताह पा पाल १0056 0ठा ल0ए5९५ शत ३लटगाडंतला 69] ठा बाड़ 87०गीटप 070- 
जं50ा5 पध्व णी 990 9 फशा।त्णंय, ज्यों सणाड्रंतल 6 क्‍ल्याम।ितओाओ ण 060० 75 
979 50९ ध्ाा)९८११॥८॥६६ 95 6 7039 7९00 777670 ॥॥ )5 7705587 ८." 
6. ट्राफ्ट संविधान का झनुच्छेट, 75. 
4. “संविधान सभा टियेट्स!, बॉल्यूम 9, पृष्ठ 6. 
8. घनुच्छेट, 200. 
9. 


किमेन्द्री श्लॉन दि कानस्टिट्वूशन ऑफ धग्टिया', पांचवां संस्यरण, नवम्बर 965, डॉल्यूम 2, 
पृष्ठ 686. 


0. पम्ंविधान सभा टिवेट्स!, वॉल्यम 5, पृष्ठ 94, 
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3], (क) क्शवन माधन मेनन वनाम बम्वर राज्य, 'ए झड़, मार *, ]95] सवाज्च न्यायालय, 
]29 


(गा) कामेश्वर सिद्द धनाम बिद्ार राज्य, ए आट श्ार *, 952 सर्वोच्च न्यायालय 309 

82.. श्रीराम शमा, 'झपीम कोट इन इण्टिया', 959, पृष्ठ 64 

3 . रामनन्दन वनामे स्टेट, ए झाई जार ', 959, इलाहाबाद !23 

74 “ए झा३र झार*, 954 स्वाच्च न्यायालय 429 तथा ५ झाई, छार-", !952 हर्वाच्च- 
न्यायालय, 309 

75 “दाज्यसभा टिवेदस', बॉन्यूसू 25 धाग क, 959, पृष्ठ 93 

6 “सबितरान-सभा टिबेट्स', वॉन्यूम 0, पृष्ठ 353 

]7 दही, पृष्ठ 357 

[8 वही, पृष्ठ 353 

]9 बही, पृष्ठ 354 

20. बम्वेड गैस कम्पन्ती बनाम आर० एन० कुलक्रनों, ए० आई ० आर० 965, बम्वई [72 

2] राता हरी सिद्द बनाम स्टेट 'ए० आइ० शार०?, 964, रानस्थान ]8 

22. मैने अपनी पुम्तकक “दि इशिट्यन प्रेजीरेन्सी? में पृष्ठ 8 पर लिया था कि सदन ऐसा नहीं 
कर सकता, लेकिन अव में क्षम मत से सहमत नहीं हू । 


23 वाब फुडाध्हाबएा 8395 हो भध्याता०पा ऐीए क/८70466 [0 6 ह८श८९८7०)४ 67 
75 ए0% शाप 85 [0 6465६79/80णा5 0 8ाॉ5, 0ए धर0"धगाएः हवा] एण 255८४ ० ॥7 0फ7 
कर्धा6. एप जाती हटाए छिए चाह एणाडकंलाबॉ।एा छा 0०प7 इ0फटापए: दीव्वरानी ए9 
8॥॥ 070 379 एस 06 0]8५५६ #046 ॥ 506८।00,| ९ 
(4). &7५ कीा। छाए] ॥ फा5 00) #0पाए पी |. फैटएशाद 3 4ए7 50 ऐटा0235 7णा 6 
छ90४७ 05 छा' ही काहा-(70ए7 88 0 हाताएटा' 5 (0507 शआऑ-)3-८0७/5 ॥8 99 (2 
# ० तै९5६760 5 थि।[7 
(४ 0, ४0! झू 77 393 पव 


24. डी० टी० बसु “कमेंग्ट्री ऑन दि कानस्टिटयूशान ऑफ शिया,” चौथा धस्कटण /963, 
वॉयूम 3 प्रपर 300 

25 बहीं, यह निणय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दे । 

76 मध्यप्रदेश पचायत बिल, 496] 

27 तमिलनाद विधान-सभा द्वारा सम्बन्ध विच्देद रोकने का विल, इश्टियन एक्सप्रेस, मई 6, 
]966 

28 'ए आठ प्रार , 96], असम, प्रष्ठ [6 (०) 

29. घक्रसाना रामांनुज बंताम डडीसा स्टेट, “ए आई भार ?, 957, उड़ीसा 96 

उ0 चही, प्रष्ठ 95 

3] बडो। 

32 'ए झाई आर ”, 954, शात्रस्थान 292 

33 *'० भाई हार ', ]964, कलकत्ता 302 

4 'ए आई आर , 952, सर्वोच्च न्यायालय 252 

35. “० आई आर ', 964, कलक्ता ४02 
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झगोक चन्द्र, कुड्लिजम इन इग्टिया', प्रम ला, 965, पृष्ठ 98-99. 





$ 
कर: ४ हे ख्ड 
बन्दर गंस कब्पना दसाम आर. एन. कुतफरना, ८. ग्रा7. ऊकर., 4965 बन्द ]72. 
जाव के के पद मे मक होते समग्र मं गददाताओं में बाते करते हु उन्होंने कहां, कि 
एजांवर के राज्यगातल के पद मे मुक्त हांत समय ते गददाताओं से दान करत हुष्ट उन्दान कहा, क 
ा- आस ता डक रह / हद" न्‍# #_ बे ध् न चार के का डे ० बे गन 
नहोंने किसा ऐसे बिल को ब्वाकीत नहांदों जिसस अभ्रष्याचार फ्लता हा! उन्टान बुत से 


ऐैसे बिवेयकों को रद किया डिन्‍्हें दृसरे राज्या में राज्ययानों ने आपत्ति उठाये बिना स्वीझति 


ब्बीण ० ०] कक कल 
दी थी। यह मेने विशेषकर कारपोर शन से सम्बन्बित बियर के बारे में किया था। मुस्यमंद्ाो 


बडां पर विधायकों को लगाना चाहते थे हालांकि विधायक होते हुए वे किसी लाभ के पद पर 
आासीन नहीं हो सकते थे। ! डॉ. पाइते विधायी को कम किये जाने के 





| 
तेयार नहीं थे श्रौर उन्होंने अनेक मुस्यमन्त्रियों को इसकी सूचना दे दी थी । 


] 
3५ ग्््र 


से मुफ़्त तथा अनिवायय प्राटंमरी शिक्षा की व्यवस्था करे । लेकिन जब यह मालूम हुआ कि «8 
पा किये जाने ने पहले राष्पात का अनुमति ॥ ली गर ता उस पर विचार बन्द क्र्नां 
पएचा। दि स्ट्रेदसमंन, 29 मई 967, पृष्ठ 9. 


लोकसभा टि्ट्स', बॉल्यूम 7, भाग 2, 956, कॉलम 2726. 


ट्रेड आह पंजाब बनाम सत्यगल, “०८. आएं. आर.!?, !969, सर्वोच्च न्यायालय 9!7. 

हरन चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ बेन्ट बंगाल, “०. आर आर', 952, कलकत्ता 907 

विस्वनाथ श्रग्मगल बनाम स्ट्ेद श्राँह् उत्तर प्रदेश, *ए. श्राए- आर.', 956, इलादाबाद 56] 
“८. श्राट, आर., 960, इलाटाबाद 205 

डयेन्द्र लान बनाम नारायणी देवी, “८. आ्राउ, श्रार., [968, मध्यप्रदेश 90. 

द्वि द्विब्यून', जून 8, 970, पृष्ठ 8 

च्द्ा। 


बट; नवम्बर 8, 973, दृष्ठ | 


०. रा, आर. 967 आन्भप्रदेण, 362. 
क्यस्तीलाद बनाम एक. बन. राना, ०, झा, आर, 964, सर्वोच्च न्वायालय 648, 
दि द्िब्यूद', ऋगन्त 5, ]969 
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नियुक्ति का अधिकार 

अनुच्छेद ]54 के झ्नुसार राज्य की कार्यकारी शवितयां राज्यपाल को दी गई है 

झ्ौर उनका प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से या पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है 
अ्रथ यह है कि राज्य के शासन प्रबन्ध में उस का भी कुछ हाथ है। इस तर्फ 
का समथन ग्नुच्छेद 67, 20] तथा 356 मे भी होता है। ग्रनुच्छेद [67 गी इस 
दृष्टिफोण का समर्थन करता है। इस ग्नुच्छेद में कहा गया है कि मुस्यमन्त्री का 
यह कार्न॑व्य है कि राज्यपाल को प्रशासन तथा पास किए जाने वाले कानुतो से श्रवगत 
बराय। प्रधामसन तथा कानूनों के सग्बन्ध में राज्यपाल जां सूचना चाहे, उसे बहदे। 
इसे के ग्रनिरिकत हस गनुच्छेद में यह भी वहा गया है कि किसी ऐसे विपय के बारे 
में, जिस पर मन्धत्री ने कोई निर्गाय लिया हो लेकिन मन्त्रिमेटल ने उस पर बिचार ने 
किया हो, यद्दि राज्यपाल चाहे तो उसे मन्न्रिमटल के सामने सोच-विचार के लिये 
गाने को कह सकता है। लेकिन यहां पर यह चर्चा करना आवश्यक है कि राज्यपाल 
दिन प्रतिदित के णामन प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं कारता। बुद्ध राज्यपाल तो 
शासन प्रवन्ध में बिल्कुल ही सक्रिय भाग नहीं लेते। उदाहरणतया, श्रीप्रकाश के 
में मुझे याद है *ि 77 के राज्यपाल ने मझे लिखा था, कि उस का मरय- 
मनन प्रत्यक दूसरे दिन दिल्‍ली की यात्रा करता है और उस से कोई सलाह नहीं वरता । 
वह इस बाल से बहल नाराज था, लेकिन न तो वह मुस्यमस्त्री को दस बात के लिये 
विवश कर सकता था कि व हें शासन प्रबन्ध क बारे में उस से सलाह करेश्यीर नहीं 
वह उसे दिल्‍ली जाने से रोफ़ सक्रता था” ॥ हसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व 

गृह सचिव एच० बी० श्रार० श्राय्यंगर के श्रनसार, "मैं एक ऐसे राश्यपाल को जानता 
जा ग्रकाल पारित छ्षब्र का दौरा करना चादता था ताकि राज्य की जनता को यह मालूम 
जाये कि राज्य के प्रमुस की उन के कल्याण में रचि है, और इसलिये भी बह यहां 


६ ४४ 


37 जाना चाहता था ताकि मन्त्रिमंटल को उस सम्बन्ध में श्रावध्यक सुझाव दे सके । 


लेडिन मुस्यमस्त्री ने दौरा करने की ब्ाज्मा नही दी ।! यहां पर यह चर्चा करना भी 


प्रायध्य कि राज्यपाल ब्रपने राज्य में अपने दौरे का प्रोग्राम स्वयं बनाते हैं, श्रौर 
राज्य से बाहर के दौरे का प्रोग्राम राष्ट्रपति की श्राज्ञा से बनाते है 
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वम्वर्द के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीप्रकाश के अनुसार "उुछ सुग्यमम्तियों ने जो 
भ्रपनी शबित को जानते थे, राज्यपाल की परवाह करनी छोड दो । यहा तक कि उन्होने 
उन विषयो पर भी राष्यपालो कौ सलाह लेती छा दी जिनके बारे में स्वैधानिक 
एप्टि से ऐेसा वरना झ्निवाय था । एवं राज्य में मुर्थमन्‍्त्री फासी दिये गये प्रपराधिया 
के क्षम्रायाचना वे आावेदतपत्र सीधा राष्ट्रपति के पास भेजता था हानाक सर्विधान 
के अनुसार उन क्रावेदनपत्नों को रहू यरसे से पहले राज्यपाल के पास भेजना भ्रनिवाय 
था | सुरयमन्धी कैन्द्रीय सस्ता से सम्बन्ध रखने को तरज्ीह देने थे या उन्हे राज्यपालों 
पी परवाह न बरने की श्राज्ञा दी जाती थी १ 

तेकिन बुद्ध राज्यपात ऐसे भी हुए है जा राज्य के प्रभासन में सक्रिय मार लेते 
थे | उदाहरणतपा, “सर चन्दुलाल त्रिवेदी 7947 के पश्चात्‌ जहा पर भी राज्यपाल 
रहे वहा पर उन्हं ने प्रशासन से सनिय माग लिया । जब वे पजाब के राज्यपाल थे तव 
तो वे वास्तविक रूप में ग्रपने अधिकारों का प्रयोग करते रहे” ।९ इसी प्रकार धमवीर ने 
जब वे पदिचमी बगाल के राज्यपाल थे 9 जुत 967 को “जिला ग्यायावीजश्ञी तथा 
पुतिस कप्तानों को चैठक राजमबन में बुलाई बैठक में राज्यपाल ने कहां कि 
पदाविकारियों वा माग-दर्शान भारतीय दण्ड चिधरि से होता चाहिये उन्हे यह नही 
भूजना चाहिए कि उनका सम्बन्ध झअसिल भारतीय सेवाओं से है, उनका कर्चबय सारे 
देश श्रौर राष्ट्र के प्रति है। उन्‍्हांने यह भी कहां कि मन्नियो को उन्हें मौखिक प्रार्देश 
नड़ी, वल्कि लिखित भ्रादेश देने चाहिये” 5 जहा तक राज्यवाल द्वारा पुषिस कप्तानों 
तथा जिले के न्‍्यायाधीशा को राजभघषन में बुलाये जाने का सम्बन्ध था बह बहुत ही 
भ्रसाधारण तथा परम्परा के बम्द्ध था। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इस प्रकार से राजमबन 
में उन्हें कमी नहीं बुलाया गया था । भारतीय साम्यवादी दल ने इस वारे से प्रस्ताव 
पास वरते हुए यह दोष लगाया कि "राज्यपाल, राज्य के अफसरों से सीधा सम्पक 
बना कर, राज्य के शासन प्रबन्ध मे गडबद करना चाहते है (* उन्होने इस बात वी भी 
तिन्दा की कि !राज्यपाल समानानतर सरकार स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं 
धौर राज्यराव केख हारा हस्तक्षेप का बहाना तेयार कर रहे है।? इसलिए कम्युनिस्ट 
पार्टी ने, यह भोग की कि राज्यपाल धमवीर को वापस घुला लिया जाये श्लौर उसके 
स्थाम पर ऐसे राज्यपा् की नियुक्ति की जाये जो रावेबातपिक भमुख के तौर पर वार 
करते को तैयार हो ।”” लेक्नि इस प्रस्ताव के वावूद भी राज्यपाल ने अ्रपते काम करने 
के ढग मे कोई परिवर्तत नही क्णि और नवम्बर 967 मे उसने इन्स्पेंड्टर जनरल 
प्रॉफ पुलिस, कमिइ्तर तथा प्रस्य परदाधितारियों को बुलाया झौर उनसे इस बाते पर 
परामर्श किया कि वे कानून व्यवस्था के मग हो जाने की सबावया के बारे में क्या 
उपाय' कर रहे है 

एत० घी» गाडगरिल जब पजाब के राज्यपाल थे, तो उन्होंने भी इस प्रान्त के 
प्रशापत से काफी दिलचस्पी ली थी। जब उनसे यह पूछा गया कि शासन प्रवन्ध के 
बारे मे वथा उनसे सलाह ली जाती थी, तो उसका उत्तर देते टरए उन्होंने कहा वि 
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“उनकी सलाह का सदा ग्रादर किया गया । नीति से सम्बन्धित सलाह को तो सदा ही 
ना गया। जहां तक कुछ नियुवितयों का सम्बन्ध था, उनके बारे में उनकी सला 

को नहीं माना गया ।"* दूसरे थब्दों में कुछ नियुवितयों को छोड़कर, नीतियों के सम्बर 
में ने शासन प्रबन्ध में भाग लिया । 

अजित प्रसाद जन भी, जब से केरल के राज्यपाल थे तो काफी सक्रिय थे। उनके 
अनुसार “राज्यवालों के व्यवहार के बारे में कोई सामान्य सदहििता नहीं है। श्रमेरिका 
में राज्यपाल, राष्ट्रपति के चुनाव मे सक्रिय भाग लेते है। प्रशन यह है कि क्‍या मेरे 
जैसे राज्यपाल को जो राजनैतिक निर्गाय लेता है, जो राजनतिक वबाद-विवाद में भाग 
लेता है, उमर अमेरिका के राज्यपाल के समान नहीं समझा जाना चाहिये ॥?० 

राज्यपालों के सम्बन्ध में यह चर्चा करना नी श्रावध्यक है कि ]967 से पहले 
जब कभी भी राज्यपाल तथा मख्यमन्त्री में मतभद हम्मा उम समय या तो राज्यपाल 
ने त्यागपत्र दे दिया या भुख्यमन्त्री की बात को मात लिया । उदाहरणतया, जयराम 
दौलतराम जो बिहार के दाज्यपाल थे श्रौर श्रीकृष्ण सिन्हा जो वहां के मुख्यमन्त्री थे 
उनके मतभेदों के बारे में लिखते हुए श्रजित प्रसाद जंन ने कहा है, “मुझे याद है कि 
मैने उस विपय पर नेहरू से ठात की थी । उनका नणंय अनुभव के श्राघार पर था । 
उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति का तो सलाह दे सकते है 
लेकिन चुने हुए मुख्यमन्त्री की शक्तियों को कम नहीं कर सकते। जयरामदास दौलतराम 
ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के 
शाज्यपाल होमी मोदी ने भी त्यागपत्र दे दिया था ।7* 

लेकिन 967 के पश्चात्‌ यह देखने में श्राया है कि केन्द्रीय सरकार यह नहें 
चाहती कि राज्यपाल, प्रान्त के शासन प्रवन्ध में मिट्टी के माधो बने रहे। राष्ट्रपति 
भवन में राज्यपालों के बापिक सम्मेलन में बोलते हाए राष्ट्रपति वी०बी० गिरी ने कह 


के “नये बातावरगा में राज्यपालों के कत्तंव्यों का विशेष मद्रत्त्व है......श्रव उन्हें उन 
7टिस्थितियों का सामना करना पट रहा है जिनके बारे में संविधान निर्माताश्रों ने 
पहले कभी सोचा भी नहीं था......... अ्रव उन्हें संविधान का ध्यान रखते हुए प्रान्त के 


शासन प्रवन्ध में सक्रिय भाग लेना चाहिए । मैं इस बारे में उनका ध्यान इस बात की 
और दिलाऊगा कि संविधान सभा ने हाज्यपालों के लिये एक हिंदायतों का दस्तावेज 
जारी करने की व्यवस्था की थी । टसमें प्रत्येक राज्यपाल को यह कहा गया था कि 
प्रच्छे शासन प्रन्‍न्ध, जनता की नैतिक, सामाजिक तथा श्राथिक मलाई के लिए उन्हें 
कार्य करना चाहिए तथा सनी वर्गों श्रीर धर्मों के लोगों में श्रापमी मेल-मिलाप की 
संदसावना उत्पन्न करने के लिए भी कार्य करना चाहिए ।7? यशवन्त राब चनल्नाग 
ने भी राज्यपालों के सामने बोलते हुए कहा कि “राज्यपालों का यह कर्तव्य है कि वे 
यह देखे कि राज्य में संविधान के ग्रनुसार शासन चल रहा है या नहीं । दस सम्बन्ध 
में उन्हे पास ग्रसीमित विवेदीय शवितयां है ।7 लगमग यही दृष्टिकोश रखते हुए 
छोमता गांधी ने भी दा कि "राज्यपालों का कार्य बटत कादिल सथा महत्त्वपूर्ण हूं 
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गया है । भ्रव उन्हें बहुत सतर्क लथा। साववान रहता चाहिए [एक 

राष्ट्रपति ने राज्यपातों की जा समिति बताई थी उसने भी यही कहा है कि 
राज्यपालों का प्रश्मासन में सक्रिय झाग है त५ 

चूवतरि कमी-क्भी मुछ राज्यपाला ने अपने उत्त अधिकारों का प्रयोग करने का 
प्रयान बिया है जो उन्हें संविधान या कानूना द्वारा दिए गए हैं, इसलिए कभी-कभी 
उनका उनके मरसमन्सन्रियों वे स।थ कंगड़ा हझा है । उदाहरसतया, बिहार के भूतपूर्व 
राज्यपाल प्रार०झार० दिवाकर ने ग्रनुसार, “क्षमादान, उच्च न्यायातय के न्यायाधी शो 
तथा उपदुजपतियों थी नियुर्विया विवरानपरिप्द्‌ तथा विश्वविद्यालय समितियों की 
नामजदगियो, राज्यपाल द्वागा गप्ट्पत को भेजी जाने वाली गुप्त रिपोर्ट, राज्य के 
श्रनुभू चित कप्रीड। तथा जातियो में सम्बान्धत रिपोर्ट, राज्यपाल के पास भेजे जाने वाले 
बुद्ध दस्तावेजों, तथा पिधेयक्त के वुछ प्रावचाना का लेकर ब्मी-कभी मतभेद रहा है | 
इसवा अभिष्राय यह है कि जब कमी राज्पपाल वा थोड़ी सी भी विवेकीय शबितया दी 
गई है उसी समय सतभेद पैदा हा गया है ।'४” इसी प्रकार विह्वार मे भी लोक आयुक्त 
के बारे मे राज्यपाल तथा मब्त्रिमटल में मतभेद था। राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में एक 
अध्यादेश जारो क्रिया था जिसमें केहा गया था कि लोक ग्रायुक्त वी नियुक्ति राज्यपाल 
द्वारा परना उच्च न्यायालय जे सुझ्य न्याग्राधीश से परामर्श करके की जायेगी | लिजिन 
राज्ययाल एस नियुक्ति के बारे मे इससे भी एक कदम आगे गये झ्लौंर उसकी नियुक्ति 
के घारे भे उन्हाने न केवत सुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श नहीं विया बल्कि उसने 
विधप्न समा के अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा विपक्ष के नेता की मी सराह ली | मन्त्रिम दल 
ने दग बात को पसन्द नहीं क्या क्‍्यांकि मन्त्रिमण्डन का विचार था कि लोक ग्रायुक्त 
की नियुक्ति करने या ग्रधिकार तो मन्त्रिपण्दल को है। इसलिए उन्होंने प्रध्यादेश को 
कानून का एप नहीं दिया जिमके परिणामस्वरूप विधानपालिका ता सन श्रारम्भ होने 
के छ नप्तादश परदयात्‌ वह ग्रध्यारेश समाष्त हो गया। राज्यपाल इस बात से नाराज 
हुए और उन्होंने श्रपना हृष्टियरोरण केन्द्रीय सरकार के सामने रखा । पतका हप्टिकोर 
यह था कि जिस लोक आयुक्त की नियुक्ति सन्ब्रिमएल्र द्वारा की जागेगी वह निष्पक्ष त्तथा 
मिर्मेय होकर वर्नमान तवा भूतपूर्व मचन्जियों के विन्द्ध भ्रप्टाचार तथा श्रधिकारों के 
दुश्पयोग की छ्िक्रापतों की जाच नही वर सबता। इस ह्टिक् ण को मानते हुए 
केखद्रीय गृह मन्‍्यालय ने गफ्फुर सरकार को दोवारा अध्यादेश जारी फरने की कहा जो 
पीछे की तिथि से लागू तिया गया । राज्य सरकार ने “सितम्बर 973 को यह अध्या- 
देश दोवारा जारी किया |! इस सम्बन्ध मे चर्चा करना पभावश्यक है कि यंदि राज्यपाल 
राज्य के शासत्र प्रधन्ध मे बहत झअधिक हस्तक्षेप बरसे का प्रयत्त करेंगे को विधान- 
पालिका श्रनुच्छेद 54 (2) (वी) के अधीन झ्रपनी दाक्तियों का प्रयोग करके उसे रोक 
सकतो है ।/ 
नियुदवित का अधिकार 

प्रशासवीय भ्रधिकारों में नियुक्ति करने का पभ्रधिकार मो शामिल है । राज्य के 
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प्रशासन में राज्यपाल का भी हाथ है, इस वात से सिद्ध हो जाता है कि सारी महत्त्व- 
पूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं । वह मुख्यमन्त्री!"” तथा श्रन्य मन्सनियो, 
राज्य के सार्वजनिक सेवा श्रायोग के अध्यक्ष तथा सदस्योः० एवं राज्य के एडबोकेट 
जनरल की नियुक्ति करता है ।/ वह उच्च न्यायालय से परामर्श करके सेशन जज की 
नियुक्ति करता है ॥/ जिला न्यायावीणों तथा न्यायग्रिक सेवा के पदाधिकारियों को 
छोटकार, अन्य पदाधिकारियों की नियुवित, राज्यपाल राज्यसेवा आयोग तथा उच्च 
न्यायालय से परामर्श करने के पच्चात्‌ अपने (राज्यपाल) द्वारा बनाये गये नियमो के श्रनुसार 
करता है ।? जब राष्ट्रपति यह निर्गांय करता है कि उसके राज्य में, किस-किस जाति, गुट 
या कबीले को श्रनुमूचित जाति में जामिल किया जाये तब भी वह राज्यपाल से ही सलाह 
करता है ।* इसी प्रकार राप्ट्रति उस समय भी राज्यपाल से सलाह करता है जब 
वह उसके राज्य के अनुसूचित या कबीलो की जातियो की सूची तैयार करता है ॥8 
राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्याय्राध्रीयों की नियुक्ति करते समय भी राज्यपाल से 
सलाह करता है | इसके अतिरिक्त सविधान में की गई किसी व्यवस्था का भी ध्यान 
न रखते हुए “राज्यपाल, केन्द्रीय सन्कार की स्वीकृति किसी घर्ते या बिना दर्ते के 
साथ केन्द्रीय सरकार के पदाधिकारियों को ऐसे कार्य सौत सकता है जो राज्य के कार्य 
क्षेत्र मे बाते हा । 
पद से हटाने का श्रधिकार 

राज्यपाल के पास नियुक्त करने के श्रतिरिक्त पदाधिकारियों को पद से 
टाने के अ्रधिकार भी हैँ । जब तक अन्य व्यवस्था ने की जाये तब तक नियुक्त करने 


4 ॥८4 /] 


हे 

के श्रध्िकार में हटाने का भी अधिकार घामिल होता है । हालाकि कुछ नियुत्तितयों के 
बारे में कभी-कमी यह साफ तौर पर भी लिखा हत्ना होता है कि बह परदाबिकारी 
राज्ययाल के प्रसाद प्रय॑न्त पद पर रहेगा जैसे मख्यमन्धरी, ग्रन्य मन्त्रीट? तथा एटबॉकिेट 


जनरल ।7 लेकिन इसका श्रर्थ यह नहीं है कि जहां पर यह नहीं लिखा हआ्आा वहां पर 
परदाविकारी राज्यपाल के प्रसाद प्रय॑न्त पद पर नहीं रहते वर्योकि अनुच्छेद 30 () 
में बह कढ़ा गया है कि “टस संविधान में जो स्पप्टलया व्यवस्था की गर्ट है उसके 
अभिन्वित, प्रत्येक बह ब्यवित जो राज्य की श्रमनिक सेवा का सदस्य है, राज्यपाल के 
प्रसाद प्रय॑ंन्‍्त पद पर नरहेगा। लेकिन राज्य के लोकसेवा आ्रायोग के सदस्य इसका 
अपवाद हें ।? 
यहां पर बह चर्चा करना नी ग्रावश्य कि स्टेट श्रॉफ उतर प्रदेश बनाम 
वायु राम उपाध्याय, १० झाट० ग्रार', 96] सर्वच्चि स्थायालय 75 में, राज्यपाल 
को पनुच्छेद 3]0 के पश्रघौन दिये गये अधिकारों के बारे में यह कहा गयाथा कि 
जिपरपाल की पदाधिकारी को बर्खास्स करने के जो झब्िकार दिये गये है थे राज्य के 
उस सायतारी अधिकारों से लिन्‍न है जो उसे घनच्छेद 54 के अधीन दिये गये 2 ।० 
नो पदाधियारी राज्यपाल के प्रसाद अर्यस्त पद पर खतलेटे उनकी सेबाब्रों के 


राज्यपाल का पद 209 


सम्बन्ध भें विस्तुत ग्रसे नह सेवा नियम बनाय गये हैं। दस सम्नन्ध में राजस्थान उच्च 
स्यायालय ने निशाव दिया हैं कि इस सम्बन्ध में बनॉये गये नियमा के नियम 35 मे 
जा श्रधिकार दिये गये हैं, उत अ्रविक्रारा वा प्रयाग वह अपने विधेक + प्रयाग करक 
करत है। ये निश्रम सरकार श्रीर राज्यपाल कंअधिकारा में अन्तर यनजात है। 
जे! बाय राज्यपएत अपने क्िवेक का अयाग बरहे बरया हे ये राज्यगन का सबब 
बरने चाश्यि |" हम इस सतव का नहीं मातत कि इसे सम्बन्ध में धनावे गये निथमा के 
नियम 35 के पअ्रतुमार राज्यप्राल अपने उस अधिकार वे। सरकार का सौंप खबवा है) 
राज्यपाल ने झावेलक को झपनी स्थिति स्पष्ट बरने वा काई भ्रवसर नही दिया । यह 
अवसर सरकार द्वारा दिया गया था। दसतिये करशमसिह के मामले मे राजस्थान सरकार 
का वह आरेश जो दस्तावेज्ञ [2 द्वारा दिखायां गया है अब है और टर्सालय हमारे 
पास इसे रह करते के अतिरिक्त श्लौर काई भी चारा नहीं है । झत हम 265 क॑ 
भावेदत नम्बर 35 का स्वीफार करते हैं ।१! 
सरकारी कार्यवाहों का सचालन 

इन नियुक्तियों के अतिरिक्त सरकार के ब्रणयिक्रतर थ्रादेश भी राज्यपाल के नाम 
से जाएँ किये जाते है, शौर राज्यपाल के सार आादेण उप द्वारा बनाये गये निश्रमो 
के अनुपार प्रमाशित क्ये जाते है। उनकी बैधवा का इस ग्राधार पर चुनीती नही दी 
जा सकती कि यह आदेश था दस्तावेज राज्प्रणशल का नहीं है ४ लेडित जब बाई 
आदेश राज्यपाल के नाम से जारी नहीं कियए गया का यो उसे उचित ढ़्ग से प्रभाणित 
भही विधा गया हा तो बह वैध नहीं होगा ।१** सर्वोच्चि न्‍्वायालय के अझचुसार “यदि 
सरवार या वाई आदेश नियमी + अनुसार जारी नहीं जिया जाये ता उप बारे में 
यह मही कहा जा राकता उसे श्रनुच्छेद 66 (2) के अवीन चुनौती नहींदी जा 
सबती, लेकिन वह दस बिता पर झ्रंध नहीं होगा । ३९ 
राज्यपाल बतौर चॉन्मलर 

उुछ पविद्वब्िद्यालयों मे राज्यपाल पदेन वान्सलर भो है झौर उस स्थिति में वह 
उपकुलपति की नियुक्ति बरता है तथा विश्वविद्यालय को अनेक समितिया के सदभ्या 
का मनोनीत करता हैं। वुछ ऐसे भी उदाहरण है जहा पर राज्यपानों ने कानून द्वारा 
दिये गये इन झधिकारों का प्रथ/स सुट्यमन्त्री वी सिफारिश पर रस्‍नेय इन्कार कर 
दिया हैं। उदाहरणतया, उर्डामा के बतपूर्व राज्यपाल एस० एस अस्मारी ने "छद्ीसा 
संन्यिमए्डल की सिफारिशों का रहू करते हार डा० चौत्री निमामती नन्दार 
विश्वविद्यालय था उपयुजपति निशयुयत्त बर दिया था। मुढपमन्त्री विद्यताब दास 
ने २।ज्यपाल से अपने निर्णय परे दाबारा विचार करने वा लिए कहां लेकिन डा० 
ग्रन्सारा ने ऐसा करते से उस्कार कर दिया । 5 यहा पर यह चर्चा करता भी श्रा्नश्यय 
है कि पश्चिमी बगाल तथा मैसूर के धृतपूत्र राज्यपात धमवीर वा भी यही दिवार है 
वि कुजपति के छव थे काय करते हुए राज्यगात के जिय यह झायद्यक नहीं कि वह 
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राज्यपाल कंन्द्रीय प्रतिनिधि के खूय में 


प्रशासनिक सुधार प्रायोग (एडमिनिस्ट्रेटिव रिकार्म्म कमीशन) के अनुसार 
[राज्यपाल प्रधिकतर ठा राज्य की मशीनरी के भग के रूप मे काय करता है, लेकिन अधिकतर ता राज्य की मशीनरी के ग्रग के रूप मरे काय कण्ता है. ले 
इस श्रतिरिक्त वह केख तथा राज्यों के सम्बन्धा में ?0क बी ढा काम भी 


पक उनका मियातत तक बस्तास्तता सघपाप उत पा जता व सन्त है 
>पकि उसकी निन्त तथा बरतास्तरगी राष्ट्रगात द्वारा का जाता हूँ इसलिय यह उसका निर्यात तथा बरसास्तगी राष्द्रवात द्वारा को जातो है इसलिय य 


कम प्रशत २ राय एन कफ पक उप न तक रस दे "दया सिद्धान्तो का बुछ सीमा तक उल्लघन है जा जातयूक कर क्या गया है ।' 3 | 
एमा भ्राखल मारतय एकता के हितों का ध्यान में रप्त हए किया गया था । इसका 
एक उद्देश्य यह मी था कि इससे केर्द्राभिपसी प्रवृत्तियों हो प्र,त्माहन मिल्लेगा । “इसमे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सविवान निर्माता यह नहीं चाहते थे कि राज्यपाल, राज्य 
स्तर के प्रशासन का ही एव मात्र भ्रग हो । वे यह भी चाहने थे कि वह राज्यों तथा 
बन्द्र के सम्बत्धा में एक महत्वपूर्ण कक्‍्डी के रूप से काय करे | अम्बर्द के भूतपूर्व 
राज्यपाल श्रीप्रकाश ने इस हृष्टिफोश का समथन करते हुए कहा कि “मरे विचार भे 
राज्यपाल राष्ट्र को एकता का सरकारी प्रतीक है राज्यपाल की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा उत" ब्यवितयों मे से की जाती हैं जो साधारगल्या उस राज्य के रहने * 
बाले नही होने । राज्य के सर्वधामिक प्रमुस के औपचारिक कत्तेव्या को पुरा करने के * 
अतिरिवेत 3उभसे यह भी आशा की जाती है कि वह वेन्द्र को उन सब्र घटनाओं से 
भ्रधगंत ब'रायेगा जिनसे राष्ट्र वी एकता को खतरा हांता है| । उससे यहे भी श्राशञा वी 
जाती हैं कि बह राज्य कौ प्रावश्यवताभ्रो के प्रति केन्द्र का ध्यात दिलायेगा। इसलिये 
बहू राज्य का सेवक तथा केन्द्र का प्रतिनिधी है। वह राज्य तथा राष्ट्र, दोनों के लिये 
ही लाभदाण्क हो सकता है। इन परिस्थितियों में हमे राज्यपाल के पद के महत्त्व को 
समभना चाहिये श्लौर उमके प्नुसार उसवा आदर करना चाहिये ।/* 

इसका ग्रर्भ यह है कि राज्यपाल को केन्द्र के प्रतिनिधि तथा राज्य के सर्वेधानिव 
प्रमुस के रूप में कार्य करता पडता है श्रौर हमारे देश के संविधान की विशेषताओं मे 
से यह एक बहत॑ ही महत्वपूर्ण व्या प्रत्ताधारण विशेषता है। चकि राज्यपाल को इन 
दौनों रूपो से कार्य करता पडता हैं इसलिये वहू राज्य के प्रबन्ध की तरफ बिल्कुल 
आख बन्द वरके नटी बैठ भक्ता | उसे केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में स॒र्दता श्रौर 
राज्य के मर्वेदानिक प्रमुख के रूप मे सविधघानितर झऔपचारिकता का ध्यान रखते हुए 
कार्य करना पथ्ता है। उसके कार्य के थे दोनों पहलू समान महत्त्वपूर्ण हैं सौर उसे इन 
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यशवन्तराब चद्लनागा के अनुसार “तन अनुच्छदा का छाड़कर राज्यपाल, राज्य 


के मंवंधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है.........से अनुच्छेद है 200, 239 (2) 
तथा 356। इन तीन अनुच्छेदों के श्रतिरिक्त वह सर्वधानिक प्रमुस है ।* इन तीन 
अनुच्छेदी के अश्रवीन राज्यपाल केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है श्रौर उमके 





यह कत्तव्य है कि वह राज्य के ग्रन्दर हाने 
बाली उन सब घटनाओं की सूचना केन्द्र को दे जिनका देश की एकता पर बरा प्रमाव 
टन तरल ८; एयर ८5--+++++++ .......त0.नम>-का--क---3५33...+>-++न न का 
बूदता है | उस उ्य्य के लिए प्रत्येक राज्यपाल महांने में द्रा वार उसके प्रान्त भे हाने 


खाली घटनाओं का पूर्ण विवरण राष्ट्रपति के पास भेजता है। लेकिन जब तक ये 
4: रकम अल 2702. 40 कक 


_यिपा्टेस मुख्यमन्धी को दिखा कर भेजी जातत॑ त हैं तब तक इस उद्देश्य की पूर्ति की पति 


(लेकिन ऐसा होते हुए भी केरल के भूतपूर्व राज्यपाल ग्रजीतप्रसाद कन ऐसा होते हुए भी केरल के तर राज्यपाल ग्रजीतप्रसाद 












चर... 5ू.-+_न_>ल्‍न_+ 
आदत तह लेकिन इस दृष्टिकोण से सहमत होना कटिव है 
क्योकि चाहे मुख्यमन्त्री प्रसन्‍न हो या अप्रम॒न्त, राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि बह केन्द्र 
ओोसज्य की वास्तविक स्थिति से भ्रगत कराये हू ३-३ को राज्य की वास्तविक स्थिति से भ्रवगत कराये | 
केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काजियरा कर्तव्य यह है कि वह ग्रपने 


न ८ 


खत के हिंदो की रक्षा करें। यदि वह यह महसूस करे कि केन्द्रीय सहायता की 


टाल । ,उदाहरखनवा, जब वी० वी० गिरी केरल के राज्यपाल थ-हुव उन्होंने केरल 
के हितो को ध्यान में रखते हुए बाजना भ्रायाग पर यह दवाब डाल[ कि राज्य को, कि राज्य की 
तीमरी योजना के लिये 200 करोट्ू न्पये की व्यवस्था की जाये ताछकि राज्य का 
अगनाबड पतन दो गे अजित शाखा ने पद मे लि. कोइ ने गो जनावद्ध विकास हो सके योजना आ्रायाग ने केरल के लिये ।05 करोड़ रुपये की. 


[उनके बल देने पर योजना श्रायोग ने केडल के लिये [75 करो बल देने पर योजना ग्रायाग 








३ 























उअपय का व्यवस्था को था |।॥ 


प्रय का व्यवम्था व्‌ ४ 
लेकिन राज्य की आावश्यकताशों वे; लिये केन्द्र पर बल देने के लिये, राज्यपाल 
को, राज्यपाल के ग्रसिमायण के अतिरिक्त जो मस्त्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है 
सार्वजनिक रूप से केन्द्रीय सरकार की ग्रालोचना करें तो उसके लिये कंदिनाई 


दिस हो सती है। [्दाहस्नातया, जबर मैमूर को केसर मे 05 करोड़ रुपये के स्था इुगातया। जब मंसूर को केन्द्र ने [05 करा व्यय के स्थान 
















[272 का बैच को सावंजनिक रूप से झालोचना की थी | उस ने कहा कि 72 का बेनद्र 

का ]05 उ्टोड रपये नहीं दिये तो बढ़ आ्रोबर ट्राफ्ट्स की प्रदायग्री नहीं करेगा) रुपये नहीं दिये तो वह ग्रोवर ड्राफटस की ब्रदायगी नहीं करेगा) टस 
पर राष्ट्रपति ने राज्ययातव को दिल्‍ली बलाया श्र गपनी नाराजगी प्रकट की ॥| 
७५-०-त++-नयनी।णः।तणीयीयीनीयन+न-नन-नननमनमभनमनननननननन-+-333 3 ५>नमकान ० ननननीननमनिनननिनीयनीयीनिनीनीनीनी न यनननननननम--+ 333 फनी -+-ीीनीमिनीनीनीनीन मनी नम ननी लत क्‍ 77707 __  _ ४४ “5-<_ 








राज्यपाल दा पद 25 


राष्ट्रपति द्वारा नाराजगी प्रतट करने के बाप त हागा नाराजगी प्रतट करने के पहयान, उन्होने एकाल्ल में तथा साव जनित 4 उन्हाने एकान्ल थे लथा सावजनित्र रूव 


हे भनावारपता के साध्यम से माफी मामा | यह घटना उतक भारमुक्त होने स 5 समाचारवता के साध्यम से माफो मागा ४ यह घटना उनके भारधत्त होने से 45 
दिन पहले ह< थी ।९ पहले हई थी ९ 


श्रनुच्छद 356 के अन्तगगंत,[ केस के धतिनिधिवे ल्प में यट देखना उसका 

ँ वृतेब्य हैक राज्य का आतत अयन्य संवाद के झचुमार चने गोर जब कर्म मे है कि राज्य का शासन प्रन्‍न्य सयिधान के अनुमार घन शोर जब कभी भी 
उसे यह महसूस हो कि राज्य वा घासन सवियान के अनुसार नहीं चत रत लय उसका 
यह बतव्य है कि बह बरद्र की उम्र स्थिति मे अवगत बराया अन्दर मन्मरता भा 
3अ--+-9>++-+नमन-ी क+-+++०-+++-०क--++++++++++++++++ ७. 3-पनननू_ न ननन++-.अननन.अवनमनननन++रमनमन+-+4++433+- ++००++ >> -4+ “«ननन-4मननन- टी फक॑+ “कल + शिया +०-++ नाक लिया था 

यह कत्तव्य है कि बह प्रह देसे कि राज्य का धाखन प्रच्प समयियान थे हह_कत्तव्प हैं के बह प्रद देसे कि राज्य का झाखत प्रयस्‍्त संविवान मे झनुपार चर । 


जया राज्य या काय सावधान के प्रगुमार चत रहा है या मेहीं, दस को सहा स्थिति| पाज्य का काय सावधान के भ्रयूरसार चत रहा हैं या नेहा, देंस को सही स्थिति 











अप की जि का गरम हे बह बाद. नलया+८777777+77--------«- -3-.--->.+ 


नही है | राज्य सी स्तेयानिय मशीमरी रे विफज हो जाने पर राज्यपाल से यह ग्राशा 
थो जाती है कि बह #ंख्दर को सा 
सर्वेधानिक मशीनरी की विफताता का अर्थ 

श्रनुच्जेदर 356 में बहा गशा है कि राज्यपात नी रिपोर्ट घर या सिसी दुसरे भाप्रस 
से राष्ट्रपति को ग्रह तसतली हा जाये कि राज्य का शासन प्रबन्ध सविधान के अनुपार 
नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति सर्वधानिक मशीनरी कै विफव होने वी घाषणा कर सकता 
है श्रौर राज्य का सारा दासन प्रबन्ध अपन हाथ में ले सत्ता है। लेकित इस सम्बन्प 
में यह प्रश्न पुद्धा जा सकता है कि 'राज्य पराद्यासन प्रवन्त सयियान के अनुपार 
नहीं चल रहा” इस वाद्य वा श्रध क्‍या हैं” जब पदित कहृदसताव बजह ने 
सविधान सभा में यह प्रशत उदया तब ठा« श्रम्वेउरर ने उस का काइ निश्चित उत्तर 
नहीं दिया । हित नो उन्होंने यह उठा कि इस वास्य वा अथ यह है वि शारान प्रयत्थ तो उन्होंने यह पा कि इस वाज्स वा झथ यह है मिशशारान प्रयन्ध 
संविधान के अचुसार हावा चाटिये 7 झारे जत और इस कया स्पाटीदररए दस हधू के अनुसार हागा चाटिय ०" झारे त्त वर इस का स्परटीवररप देते हू 
उन्होंने बहा कि “मेरे दिए प्रत्येक श्रुच्टेद नो प्रथ बाजाचा ना कटित है । नह बहा कि “मेरे दिए प्रत्यंक श्रवच्टद का ग्रव बजाना ता बठित 2ै। नहा मे 
यह बता सत्ता है कि होते स सिद्धात्ता का उल्सघन करने से संवर्ानित् सभा? से सर्वेधानलित्र मशीतरी 
बिफस हो जायेगीहै  सर्वेधानिस मशीनरी पल हा जाने वात दाय्य को धरयाए गयच: ये जायेगीशि 'सर्वेधानिझ मशीनरी पेल हा जाने बात वाक्य की प्रयाग गयन- 


मेन्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट [935 में किया गया था झौर दस वा वास्ववितन लय ठावूतोीं श्रॉफ इण्डिया एक्ट 935 में किया गया या और दस का वास्ववित् सदा बालों 


अब सप को मा्युम है| मेरे विधार में इस से भविक स्पष्टतरंटा सो शाउप्य स् सत्र को. मालम है॥ मेरे विचार में इस से अधिक स्पष्टीसरगा को झआावश्ययता 
नही है 
डी रो ॥!॥ 


यह ठीक है कि गवर्नेमैस्ट श्राफ इण्टिया एक्ट 4935 से एस वाजग् का भ्योग 

किया गया था तिकिन इस का अभिप्राय यह नहीं है वि दस वाक्य के बरत बद तलदा 
कासुती अर्थ को सत॒ जातते थे। इम्ते श्रतिरिक्द बसमान संविधान में भी इसका 
प्र वह नही है जा ॥995 बे एफ्ट गे था। इस का वारंगा यह है दि बतम।न संप्रिवान 
वी तवंधानिक मशीत री 935 वे एक्ट की ग्रत्िविषि नहीं है (इस सिधार में राज्य इस यपिधान में राज्य- 
कम जी 2 3430 2340: इक 20 वो परामर्श देने के लिये “उत्त रदायी मस्त्रिमेदल' की व्ययद्था को गई है। संये- 


शान ७जाााााााज+ शी नमिक किक] 
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॥ यह स्थिति उस समय भी उत्पन्न हे स्थति उस समय भी उत्पन्न हो 
दल का वहमत ने हों और अनेक 
उत्पन्न 6 सवती है जब वहमत दल सरकार बनाने से इन्कार कर दे या जब राष्ट्र- 


है। जाये कि राज्य का शासन प्रबन्ध संबिधान के श्रनसार न 








को राज्यपाल की यह रिपोर्ट मिले कि राज्य की सर्वधानिक्त 
फल हो गई है तो सब से परले राष्ट्रति का चाहिये कि बह राज्य की 
सर्वेधानिक मर्भानरी को निलम्बित कर दे । लेबिन सी रिपट दने से पहले राज्यपाल 
छा साधारगातया विधान-सभा को अनुच्छेद 74 (2) के श्रत्रीन मग कर देना चाहिये 
सयाति ग्बधानिक मशीनरी इस समय तक पल /ई नहीं समर्भी जाती जब वह कम से 
काम एक बार विधान-सभा को भंग न कृर दिया जाये। संविधान सभा में बोलते 
ट्रए पच्ति ठाउरदास भागंद ने बहा था, कि “कोई भी संविधान उस समय तक फे 
नी उद्मा रामश्या जाना जब तता राज्य से सम्बन्धित, राविधान के सब प्रावधाना के 
प्रयंग तही दर लिया जाता । मेने विचार में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो राज्यपाल 
या पहला फर्तब्य विधान-सभा को मग दगरना होगा... मैं गेसी स्थिति की बल्पना 
भी नहीं कर सकता जब कि राज्यपाल संविधान द्वारा दिये गये श्र्विकारों का प्रयोग, 
संदियान पर शअ्रमल करने के लिये नहीं बरेगा 7१ क्रे० सस्थानम का भी यही विचार 
शा ॥4 लेकिन राज्यपाल द्वारा विधान-सभा संग किये जाने का श्र्थ यह नहीं हू कि 
राज्य की सर्वधानिक मशीनरी ऐग्ल हो गई है । कभी-कमी राज्यपाल विधान-सभा का 
उस मृरपमन्त्नी की सिफारिश पर भी मंग कर सकता है जिस की विधान-ममा में हार हो 
गई हो ईसा कि विन्वाबुन-कोचीन में बहा दे राज्यपाल ने 23 मितम्दरून्त 953 को किया 
था ॥5 बह विधान-सना का साथारणा कार्य समाप्त होने से पहले भी मुख्यमन्त्रों की 
सिफान्थि पर उसे भंग कर सकता है जैसे दिसम्बर 970 में तमिलनादु में श्रीर 
बरी 97] में हरियागा में किया गया था । 
इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिय करने से पहले साथार गतया 
बधान-सभा को अनुच्छेद ]74 (2) (बी) के अनुसार भंग बिया जाना चाहिये । लेकिन 
टुस शिएान्त का एछ अपवाद भी है | यदि उनाब के नुरन्‍्त पच्चात्‌ कोर्ट भी राजनतिक 
न कार बनाने की स्थिति में न हों ब्रौर विधान-सभा का था से 





म्वित रुसने का पय्नात वहां पर स्थिर सरकार बनाने की संभावना है 
न छेद ।74 (2) (वी) के प्रद्दीन बिधान-समा को संग करने के स्थान 
पर उसे अनुच्छेद 356 के अनुसार कुछ समय तका निल्म्बित रुसना अधिक 


हास्ट्रायथि सासने उस समय भी लागू किया जा सकता है जब टाप्ट्रपति को 
हायपयाव दो लिप पर या स्रस्मथा यह विश्वास हो जाये कि दाज्य का प्रशासन 
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सबिधान के अतुवार नही घर रहा ॥९ लेकिम इस शावार पर राष्ट्रपति का राज लाग 
। करने से पहले केन्द्रीय सरवार' द्वारा साधघारणतया राज्य सरकार को सावधान झवदप 

ही करना चाहिये |?” 

सबविधान सभा के वादविवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि सविधान निर्माता इस 
अनुउ्छेद का प्रयोग बहुत ही कम करना चेहहते थे।* श्र कम से कम वढ़े यह चाहते थे 
कि इसका प्रयोग प्रच्छा प्रशासन स्थापित करने के बहाने पर न किया जाये ॥९ इसके 
अतिरिक्त रामास्वामी के प्रनुमार “प्रमुच्छेद 356 के श्रय)ग की सिफारिग राज्यपाल को 
साधारणवया तब वरनी चाहिये जब राज्यपाल यह झनुमवे करे कि कामचलाऊ 
मसन्निमडल छ महीते से अधिक समय तक पद पर रहेगा। यदि कामचलाऊ मन्त्रि- 
मइल की छ महीने से कम समय तक पद पर रहने की भ्राशा है तो फिर बह यह नही, 
कह सकता कि सविधान के अनुसार सरकार पद पर नही है क्याकि श्नुच्छेद 64 (4) 
के ग्नुमार कोई भो वह व्यक्ति जो विधात-सभा का सदस्य नही है छ मह्दीने तक मन्‍्त्री 
रह सकता है झोौर ऐपी सरकार सविधान के झ्नुसार होगी ।” ९ 

ऊपर दिये गये सिद्धान्तो के प्रकाश में यदि प्रनुच्छेद 356 के प्रयोग का 
शझालोचनात्मक भ्ध्ययन कया जाये तो उससे यह मालूम होंग। कि सविधान सभा में 
इसके दुस्परयोग के बारे भे जो सन्देहू प्रकट कया गया था, वह ठीक ही था | हालाकि 
डॉ० प्रम्वेडकर मे सविधान सभा मे यह प्राश्वासत दिलाया था कि इस प्रनुच्देद का' 
प्रयोग बहुत ही कम झौर कुछ विद्येप परिस्थितियों में ही किया जायेगा, तेक्नि फिर 
भी 24 वर्ष के लघु समय में इस भरनुच्छेद का 36 बार प्रयोग किया गया | छदाहरण 
पसनुत है 


राज्य का नाम राष्ट्रपति शासन लागू करने फी तिथि 
। पजाब 20«6-95[ 
2 पप्पू 4-3-953 
3. प्रान्ध्र प्रदेश 5-]-954 
4. तिसवाकुर-क्रोचीत 23-3-956 
5, केरल 3-6-959 
6. उडीसा 25-2-967 
7 केरल 0-9-]964 
8 केरल 30-3-965 
9 पजाब 5-7-966 
]0 राजस्थान 3-3-967 
]] मनीपुर 25-03997 
स्‍2 हरियाणा 2[--967 
83 परश्चचमो बगाले 20-2-968 
4 उत्तर प्रदेश 2552-968 
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6 सयुक्‍त मोर्चे का विधात-समा में बहुंद कम बहुमत था (46 में से 26) । 

इसी प्रकार जब 3] जुलाई 959 को केरल मे राष्ट्रपति शासन लागू किया 
गया?» तो विधि मन्त्री बी० एन० दातार ने अ्रगस्त 24, 959 को राज्य समा में 
बोलते हुए कहा कि केरल में सरकार ने इसलिये हस्तक्षेप किया क्योकि, 

। उन्होंने कैदिया को रिहा कर दिया। उनमे से एक कैदी तो ऐसा था 
जिस को फासी को सजा हुई थी और जिसके मृत्युदण्ड को माफ करते की यचिका का 
राष्ट्रपति रह कर चुके ये ।* लेक्नि उस मृत्यु दण्ड को उमर कंद में बदल दिया 
गया | 

2. राज्य के प्रशासन में, विशेष कर न्यायिक प्रशासन में सरकार हस्तक्षेप 
करती थी. एक पदाधिकारी को सम्बन्धित नियमों का झलुसरण किये बिना 
निल्रम्बित कर दिया मया। उसे न्याय के लिये उच्च स्यायालय में मुकदमा ले जाना 
पा और उच्च न्यायालय ने यह निर्ंय दिया कि उस्ते निलम्वित किया जाता अवध 
था 

3 जहाँ तक मजदूरा तथा कारखाने के मालिकों के भगडो का सम्बन्ध था, उन 
के बारे मे सरकार का यह आदेश था कि जब तक कानून को भग न क्या जाये या 
जब तक कानून के मय किये जाने का डर न हा तब तक पुलिस का हस्तक्षेप नहों 
करना चाहिये ।** 

4. एक पदाधिकारी का इसलिये तबादला कर दिया गया क्योकि वह सत्ता- 
रूढ दल के हित में कार्य करने को तैयार नही था ।/ 


5 बुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते है जहा पर सरकार ने उचित ढंग से घन का 
खर्च नही क्या । केस्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सहकारी समितियों के लिये 
काफ़ी रुपये दिये थे थे रुपये कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों को दिये गये झौर 
कुछ व्यक्तियों को इस बिना पर नहीं दिये गये कि उन्होंने श्लावेदनपत्र निर्धारित तिथि 
के बाद दिया था ।** 

6 हजारो शझ्रांदर्मियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार के शअनुसार तो 
32000 को गिरफ्तार क्या गया, लेक्नि वास्तव में इन की सदया लगभग एक लास 
है ।४ 

7 पश्रम्त मे पार्टी के लिये 25 लाख रुपये इकट्ठे किये गये हैं [१९ 

क्रव प्रशन यह उठता है कि क्या ऊपर दिये गये कारणों के भ्राधार पर राष्ट्रपति 
शासन लाग्र करना उचित है? यदि ऐसे कारणों के झाधार पर राष्ट्रपति शासन 
लागू किया जाये तो फिर कोई मो राज्य सरकार समवत्त झनुच्छेद 356 को लपेट 
से नहीं बच सकती । हमे इस बात को ध्यान मे रखना चाहिये कि सविधान-समा में 
डॉ० अम्बेडकर ने स्पथ्थवया यह कहा था कि “अच्छे प्रशासन के लिये केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार के मामलो में हस्तक्षेप नही करेगी” ।*" इसलिये यह निरंय करना कि 
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सरकार भ्रच्छी है या बुरी केन्द्रीय मरकार का काम नहीं है श्रौर न ही श्रनुच्छेद 356 
का इस उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जाना चाहि 

इस बिना पर मी राष्ट्रपति शासन लागू करना ठीक नहों कि मुख्यमन्त्री की 
सिफारिश पर अध्यक्ष ने विधान-सभा को स्थगित कर दिया । क्या मध्यप्रदेश में 967 
में मुस्यमन्त्री के विरुद्ध श्रविष्वास का प्रस्ताव पास न होने देने के लिये विधान-सभा का 
सत्रावसान नहीं किया यया ? क्‍या मार्चे 970 में जम्मू व काइमीर में सुस्यमन्त्री के 
विरुद्ध अविध्वास का प्रस्ताव पास न होनेदेने के लिये विधान-सभा सन्त का सत्रावसान नहीं 
किया गया था ? इस के अतिरिवत कई शोर भी ऐसे उदाहरशा है जहां पर मुस्यमन्त्ी 
के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस न होने देने के लिये विधान-सभा का सत्नाव- 
सान किया गया है । लेकिन वहा पर कभी भी इस बिना पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं 
किया गया । 

जहा तक विधायकों के दल बदल का सम्बन्ध है, यह हमारे राजनैतिक जीवन 
का विपय है जिस के पैदा करने और जिसे बढ़ावा देने में काग्रेस का प्रमुख हाथ है | जहां 
तक पैप्सू की कानून व्यवस्था का सम्बन्ध था, उस की तुलना में 069 भें पश्चिमी 
वगाल में स्थिति कही श्रधिक खराब थी वयोकि पश्चिमी बगाल के मुस्यमन्त्री ने तो स्वयं 
ही यह स्वीकार किया था कि वहां पर कानून व्यवस्था मंग हो चुकी है ।!/ लेकिन फिर 
भी वहा पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया और न ही राज्यपाल एस० एस० 
घवन ने टस की इस बिना पर सिफारिय की | ' 

इस प्रकार से किसी पदाधिकारी का तबादला करना या किसी को निलम्बित 
करना या कुछ सहकारी समितियों को कर्ज न देने या पुलिस को यह हिदायत देने पर 
कि जब तक कानून का उल्लंघन न हो तव तक हस्तक्षेप नहीं करना या पार्टी के लिये 
घन इकट्ठा करने पर या एजिटेशन करने वालों को गिरफ्तार करने के श्राधार पर भी 
राष्ट्रपति शासन लासू करने का कोई आचित्य नहीं है । 

राज्यपालों के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने का सब से 
प्रासान बहाना यह है कि राज्य सरकार स्थायी नहीं है । जब चुनाव के पश्चात्‌ किसी 
भी राजन तिक दल का विधघान-सभा में बहुमत नहीं होता तब राज्यपाल यह जांच 
पटताल करता है कि स्थायी सरकार की स्थापना हो सकती है या नहीं । यदि वह 
जांच पटुतान के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचे कि स्थायी सरकार की स्थापना नहीं 
ही सकती तो बढ़ राष्ट्रपति राज लागू करने की सिफारिय कर सकता है । यह सिफारिश 
वह उस समय भी कर सकता है जब विधान-सभा में सब से बड़े दल का नेता सरकार 
बनाने के; लिये तेयार हो। ]965 में केरल” में, 967 में राजस्थान” में, नवम्बर 
]967 में हरियागा£ में, मार्च 97] में उदीसा» में श्रौर फिर मार्च 973 में 
उंटीमारेः में दोबारा राष्ट्रपति शासन शसीलिये लागू कर दिया गया था कि वहां पर 
स्थायी सरकार नहीं बन सकती थी । 


राज्यपाल का पद 22[ 


अ्रव यह प्रश्ग उठता है कि बया स्थायी सरफ़ार रे न बनने के प्राधार पर दाप्द्र- 
पति शासन लागू 7 रने की सिफारिश करता राज्यवाल के लिये उचित है ? उन के 
लिये यह बेहतर हागा रि वे ज्योतिषी कतते का श्रयत्त न ररे क्यावि ऐसी सरपार भी 
प्रस्वायी हो सकती है जिस का विधाननामा परे यराफी यहुमत हो । उदाहरणतपा, 
967 में हरियागा में भगवत्‌ दयाल वा, भध्यत्रदेश मे द्वारिया प्रसाद मिश्र वा 
विधान-समा में काफी घटुमत था लेकिन थे सरपारें श्रस्थायों शिद्द हुई। इसी प्रशार 
धिहार के राज्यपाल देवसोसा बढ्मा में 26 जुताई 4974 को कहा था कि भाता वास- 
वान की सरकार स्थायी है,” लेक्रिित उस रारकार का पतन 27 दिघम्बर [97] को 
पर्वात्‌ छ महीने के अन्दर ही हो गया ।” इसी तरह से बिहार के प्रन्य रोज्यपाल 
नित्यानन्द कानूनगो ने 26 श्रवतुयर ॥970 को कहां था कि दारोगा प्रमाद राय की 
गरकार स्थायी है दिकित उस एसले !8 दिसम्बर 970 को ब्र्थात्‌ & सहोने के 
प्रस्दर प्रन्दर हो गया ।११ श्रालिये राज्यपालों को चाहिये कि थे इस बारे में कोई भी 
भविष्यवाणी न करें ।१९ 
यहां पर यह चर्चा करना भी उचित्त है कि बुद्ध राज्यपाला ज्ञ॒ ता ग्रस्वायित्य वे 
भाधार पर मरफारे बचानेगे इस्तार दिया घेकित इस के विग्रीन कुछ गैस मी 
राज्यपात हुए हैं जिन्होंने यह जानते हुए झि सरकारें श्रस्थायी हागी उन की निशृवित 
फी है | पजाब में राच्छुमन सिह गिल" झौर मध्यप्रदेश मे सारगगढ़ के राणा नरेशचरदर 
सिह: का मन्त्रिमडल इस के उदाहर्शा है। 
एक उदाहरण तो ऐसा भी मिलता है जहा पर राज्यपाल ते एफ ही सप्ताह में 
स्थायी रारफार फे सम्बन्ध में प्रघता मत दो बार बदला। उदाहरणतया, बिहार के 
राज्यपाल नित्यानन्द कानूनगो ने !] परवरी 970 को तो राष्ट्रपति को यह सिफा- 
रिश् की थी कि वहां पर स्थायी सरवा?र स्थापित होने की कोर्ई समायना नहीं है, इस 
लिये वटाँ पर छ महीने तब राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया जाये,० सेकित इरा रिपोर्ट 
बे केवल तीत ही दिन पश्चात्‌ भर्थात 4 फरवरी 970 को पहली गिफारिण को रह 
करते हुए लिसा कि भब राष्ट्रपति शासत को छः महीने के लिये बढ़ाने की कोई झाव- 
इपकता नहीं वयौकि यांप्रेस विधायक दल का नेता दारोगा प्रसाद राय स्थायी सरवार 
यना राबता है ।/ यह स्थायी सरफार बेवल 40 महीने पद पर रही । 
हस ते यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध भें राज्यपाला बा मापदण्ड एक 
जैगा नही है भौर इसी वारण से उस की प्रालाचना वी जाती है। इसलिये उनके 
लिये मह प्रधिक प्रच्छा होगा पति ये विश्वेपार घुवांव के तुरन्त पश्चात्‌, स्वय स्वायों 
शारपार स्थापित बिये जाने वी सम्मावना का प्रनुमात लगा वर राष्ट्रपति शागन लागू 
घरने की सिफारिश म बरें जगा कि केश्स में 7965 मे, राजस्थाद में 967 तथा 
उड़ीसा में 97] मे क्या गया । यदि सरगार प्रस्थायी भी हो तो राष्ट्रपति ध्ासम 
साथू बरते वी सिफारिश राज्यपाल को बहुत सोच समझ कर करनी चाहिये, षयोकि 
यह वया गॉरदी है वि चुनाव के पहचान स्थायी सरकार स्थापित हो ही जायेगी। 


222 राज्यपाल का पद 
उद्दाहरणतया, केरल में 965 के चुनाव के पश्चात्‌ स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो 
। इसी प्रकार मे विहार में मार्च ]967 तथा 26 जुन 968 के बीच महामाया प्रसाद 
सिन्हा, सतीद्प्रसाद सिंह, विन्देश्वरीप्रमाद मंडल तथा भोला पासवान शास्त्री की 
सरकारों का जल्दी-जल्दी पतन होता चला गया । उसके पदचात्‌ 26 जुन 968 का राष्ट्र- 
पति घासन लायू कर दिया गया | फरवरी 969 में चुनाव हुए लेकिन फिर भी स्थायी 
सरवार स्थापित नहीं हो सकी, क्योकि 26 फरवरी 969 और | जुलाई 969 के बीच 
श्र्थात )25 दिन की झवधि में दो सरकारो (हरि हर मिह* तथा भोला पासवन शास्त्री४) 
का पतन हो गया । उसके पश्चात्‌ फिर दोबारा 4 जुलाई 969 को राष्ट्रपति शासन 
लागू कर दिया गया लेकिन ऐसा करने पर भी विहार में स्थायी सरकार नहीं वन सको 
क्योकि दरोगाप्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर तथा भोला पासवन की तीन सरकारों का पतन 
]6 फरवरी ]970 तथा 9 फरवरी ]972 तक अर्थात्‌ 2 वपं की अ्र्वाध में ही ही गया । 
इसी प्रकार से मनीपुर तथा परार्टीचेरी में मी राष्ट्रपति राज के पश्चात्‌ मध्यावधि 
चुनाव के पच्चात्‌ राजन॑तिक स्थिरता नही श्रायी । इस से यह सिद्ध होता है कि राष्ट्र- 
पति शासन लागू करने के पश्चात्‌ यदि चुनाव कराये जाये, तव भी यह कोई गारटी 
नही है कि स्थायी सरकार स्थापित हो जायेगी। इसलिये राज्यपाल को गप्ट्रपति- 
शासन लाग करने की सिफास्थि करते समय वहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिये। 
यदि सरकार वहुत ही श्रस्थायी हो जाये तो श्रनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनतिक 
नेताश्रो को दण्टित करने के लिये किया जाना चाहिये प्रौर यह तब हो सकता है जब 
राष्ट्रपति भासन लम्बे समय तक चले और वे खुद श्रपने किये पर पछताएं । 
यहां पर यह चचा करना भी श्रावध्यक है कि राज्यपाल को उस समय तक राष्ट्र- 
पति घासन की सिफारिश नहीं करनी चाहिये जब, तक मुख्यमन्श्री का विधान-सभा में 
बहुमत है श्रौर वह विधान-समभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिये तैयार है | श्रवतुवर 
]970 में उत्तर प्रदेश में जब चरगा सिह मुख्यमन्त्री था तब ऐसा किया गया था | वहाँ 
पर जब काग्रेस (सत्तारूढ) ने चरगा सिंह मन्च्रिमंटल से अ्रपना समर्थन वापस लिया 
तो उस समय वहां के राज्यपाल बी० गोपाला रेट्री ने मुख्यमन्त्री से यह नहीं कहा कि 
वह विधान-सना में भ्रपना बहुमत सिद्ध करे । विधान-सभा का सत्र 6 अश्रवतूबर 970 
को होने वाला था और मुस्यमन्त्री 24 घंटे के श्रन्दर भी विधान-सभा में बहमत सिद्ध 
करने के लिये तेबार था, लेकिन फिर भी जब भुख्यमन्त्री ने राज्यपाल के कहने पर 
त्यागपन्न देने से इल्करार कर दिया तो उसने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश 
कार दी श्रौर उस की सिफारिश के श्राधार पर 3 श्रवतृवर 970 को वहां पर राष्ट्रपति 
घधासन लागू कर दिया गया। यह सत्र थुरू होने के केवल तीन दिन पहले लागू यों 
गया ।7 ऐसा लगता है कि जो बुछ राज्यपाल ने किया वह बह़त ही ब्रापत्तिजननक 
था । चुक्ति राज्यपानों ने अनुच्छेद 356 का बहत दरूपयोग किया सलिये भारत के 


जुतपूर्व मुर्य न्यायाधीश ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति थासन लागू करने के बारे 
में दोवा प्रदायर की परम्पराएं 


टाली जानी चाहियें वयोकि श्रनच्छेद 356 केन्द्र तथा 
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राज्यों के धापमों भगहों का एक वारण बद गया है । 

छ्म कमों सर्वधानिक मशीनरी के विफत होने की घोषणा कौ जातो है तो 
व्यवस्थापिका के वार्यों को छोड़ कर सरफार तथा राज्यपात के कार्यों का राष्ट्रपति 
प्रपते हाथ में ते तेता है। जब यह ऐसा करता है तो उसे यह भी प्रपिकार हाता है 
कि वह उन्हें किसी व्यक्ति को रौंप दै। वह ऐसा अनुच्छेद 356 (बी) थे! भस्तगत पार 
हकता है। वह इसों झगुच्छेद के प्रस्तगत राज्यपात का प्रवत्त बाय सौपता है। यह 
ऐगा करते ग़य फछ ऐसी शरे भी वगा सकता है जिन्हे यह उचित समझे। 
पदाहरणुतया, जब 3956 मे तिश्योकर काचीन में राष्ट्रपति दासन लागू किया गया 
तो उत्त रामय राष्ट्रपति गे राज्यपारा को ध्पने कार्य सोपत हुए यह शत तगाई थी कि 
पट परागशंदाता (एडवाईजर) के वहने के प्गुगार बाय करेगा । इसी भकार से गाव 
953 मे जय पैंप्सू मे राष्ट्रपति शासन तागू किया गया तब भी राष्ट्रपति ने राज्यपात 
को झपने कार्य शोपते हुए महा था वि बह परामहदाता की राराह से कोर्य करेगा ।४ 
यहां पर यह सर्पा करना शावश्यवा है कि पृष्ठ राज्या मे जय राष्ट्र्थात श्लासत सागू 
निया गया तय बहा पर परामशंदाता नियुक्त सहों विय गये थे । उदाहरशातया 
पश्चिमी बगारा के राज्यपात धयत ने भपगे परामशंदांता स्वय गियुक्त क्ये थे भौर 
उसी सोप सत्रा मे ग्रडी भायोचना हुई थी। गेकिन शुद्द मल्थाशय के राज्यग्रत्यो 
विद्याचरण शुवरा गे बहा कि राज्यपात वा झपने परामर्शदाता नियुक्त करने या 
हधिकर है १ 


राज्यपाए केन्द्रीय एजेट के रूप में 

टी० टी० ब्ृष्शगधारी ने संविधान रामा गे घोतते हुए वहा था वि शज्यपात 
कैरद्र बता एजेंट नहीं है?” घौर यही विचार भारत के भूतपूर्व मुख्य स्थायाधीश के० सुड्या 
राव का भी है ।/ शैेकिन फिर भी इशं यात हे इन्पार नहों जिया जा शपता जि जय 
मभी भो राज्यपात भगुच्छेद 357 [) (सी) के भ्धीन पाय॑ परता है तब बह वेन्द्रीय 
शखार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। पर्मवीर की घटना के सवेधानिक पहलू 
पर योएते हुए विधि मर्ची पी० गोबिन्दा मेतत से कहा कि “राष्ट्रपति राज, राज्यपात 
का राज्य नहीं होता। पेन्द्रीय गुह मत्थी राज्यपाल के व्यवहार के बारे से सदा 
राष्ट्रपति फो यह सताहू दे राबता है दि उसे वापस बुना शिय्रा जाये। षयोवि 
राष्ट्रपति शासम में बेरद्रीय रारकार प्रबन्ध परती है । ** इसलिये केर्द्रीय सारबार बण 
शय मह पयका दृष्टिकोश है वि राष्ट्रपति शारात में यहे राज्यपाश को एवं तरफ बेटा 
राजतो है भौर परामशंदाताहों को यद कह सकती है जि थे सीषे केल्टीप पदाधिकारियों 
से राम्यन्ध रपें । दूसरे शग्दों मे ेस्द्र राष्ट्रपति दारान वे दिगो में राज्यपाल वो एक 
किएरे भी तगा रावता है सौर वह उरे सारे हाधिकार भी दे सश्ता है। उद्ाहरणतपा, 
जय मैसूर में राष्ट्रपति शासन शागू शिया गया तब धर्मवीर को, भौर जब केरर में 
राष्ट्रपति हारग तागू दिया गया, सब विश्वगाथन को शारात ग्रयन्ध थी नियरानी करने 
के पूरे शिकार दे रखे थे ।१? 
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उसने काट था कि राजनैतिक मशीनरी उस समय दिफल दवा सकती है जब या ते मन्च्रिमंटल 
न बने यावने तो वह इतना अश्रस्धथिर हैं जाये कि सरकार चल ही न सके। साथारणतया, 
डय मन्दिमंटल बहन प्रस्थिर हो जाये तो विधान-सभा को भंग करना उचित प्रक्रिया होगी । यदि 
विधान-सभा के तंग किये जाने के पश्चात भी श्रस्धिरता बसी रहे तो उस समय फेन्द्र के लिये 
एग्ललिप करना श्रनिदाय हो जायेगा । एस सम्वन्ध में सही परम्पराओं का श्रनुसरण किया जाना 
चाहिय । रगतया, परम्परा यह होनी चाहिये कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले 
विधान-मना का अंग किया जाना चाहिय । एक बार विधान-सभा भंग कि< बिना राष्ट्रपति शासन 
लाग नहीं किया जाना चाहिये, पर यह परम्परा हनी चाहिये । 

वह; 453-54 
ए्णन सेस्यर, 'कानस्ट्टियूशनत प्टसर्वरिमेम्ट इन फेरल!, प्रथम संस्करण, 964, पृष्ठ 202. 
एसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है ऊब राज्य सरकार श्रपनी कायकारी श्ञक्ति का प्रयोग 
ध्स दंग से करे जिससे फेन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों का उल्लंसन होता दो। 
प्रमच्देद, 356 

ट्रयति राज्य के प्रशासन को निलन्दित करने से पाले पूरी सादधानी से कार्य करेगा। सबसे 


7९७१ ,7एश ' 
( 


राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में साववान करेगा कि राज्य काप्र शासन संविधान के 
प्रदुसार नहीं। था 






।। यदि झसा करने पर सी बह ध्यान ने दे ला फिर दूसरा कार्य वह यह 
हन्या मे डहां पर चुनाव कराये ताकि जनता उसके बारे में निर्गय कर सके । जब ये दोनों उपाय 
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विफ्ल हो आये तो फिर इस अनुन्देद का प्योग क्या जाना चाहिये । 

'मतविवान सभा डिपेंद्स', बाच्यूसू 9, वृ४्ठ !77 

बही। पृष्ठ 68 

बह, पृष्ठ [76 

'लोक्सभा टिवेट्स', बॉल्यूमू 8, मान 2, 954, पृष्ठ 466 

कलाथ नाथ वएटजू, गृह-मन्त्री, लोकसभा डिबेद्स', बॉल्यूस 2, भाग 2, 953, कॉलम 
892-फ94 

शथ्णन नेश्यर, किामस्टित्यूडानल एपसपैरिमेन्ट इन फेराता, प्रथम सरकरण, 964, 
पृष्ठ 42. 

*राज्यमभा रिनेदस', वॉल्यूम 26, भाग ?, 959, कालम 552 

वही, 557 

पलों, 456560 

बही । 

बही, कॉलम 562 63 

बही, 2563 

वही, ]569 

'लविधान सभा डित्रेद्स', बॉल्यूम 9, पृ४ 76 

"दि दिख्दुरतान थईम्स', दिसम्बर 22, 969, पृष्ठ !4 

4 माच 965 को तब फरनल में चुनाद हुए तब वहा पर किसी भा राजनंतिक दल का विय्वान- 
सभा में बहुमत नहीं था, लेकिन कस्यूनिस्टों का सबसे बड़ा दल था (!33 में से 40) द्वाताकि 
कम्यूनिसट पार्दी का नेता सरकार बनाने के लिये तेयार था लेकिन फिर भी राज्यपाल इस परिणाम 
पर पहुँचा कि वहां पर स्थायों सरकार नहीं वन सकती। उस रिपटि पे आापार पर राष्ट्रपति 
शासन लागू करने की 30 मान 4965 को उद॒घोषणा वर दी गई। इस सस्वन्ध में यह थांद 
रापने योग्य बाते है कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के झ्रपीन परिधान सभ्य की प्रथम बेठक होने 
से पहले हो उसे भग कर ठिया था। इसे केरल उच्च न्यायात्र4 ने बंध धोपित किया था। 
'श कादर भार ", 965, कल 230 

]967 के चुनाव के पश्चात्‌ बहा पर किसी भी राजनेतिक दल का बहुमत नहीं था लेकिन 
कार्मेस पार्दी सबसे बड़ी पार्टी थी (283 में से 88) (दि स्टेट्समेन साथे 2, !967, बृ६ध । ) । 
का्रेस पार्टी के नेता मोहन ताज सग्रडिया तथा स्विद के नेता मदारावल लत्त्मण सिह दोनों 
ने बहुमत का दावा क्या। लेकिन राज्यपाल ने मोहन लॉल सुखाह्षिवा को सरकार बनाने के 
हिऐ आमग्वित किया * ट्खहियां एड़ले तो ऐसा काने के हिफ तेदार हो गये और फिर छा में 
इकार कर गये। उसके पश्चात राज्यपाल से राष्ट्रति शासन लागू करने की सिफारिश की 
हालाकि सबिद का लेता सरकार बनाने के लिये तयार था। मगर राज्यपाल ने अपनी रिर्पाट में 
रह्यति को यद चिएा कि त्थायी सरकार नहा बने सकती और इस रिप्पोद के झाधार पर 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 
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“दि द्रिब्यून', माच 4, 967, पृष्ठ 7 
हालांकि हरियाणा विधान-सभा में राव बीरेन्द्र लिह का बहमत था लेकिन फिर भी राज्यपाल ने 
राष्ट्रपति को जो रिपोद दी थी इसमें कहा था कि “यदि विधान-सभा का सल भी बुलाया जाये 
श्रीर विपक्ष याद सिद्ध भी करदे कि उसका विधानन्सभा में बहुमत हे, फिर भी वनंमान 
परिन्धितियों में यहां की सरकार स्थायी नहीं हा सकती ।!! 
लोकसभा टिदेदसा, चोथी शा खला, वॉल्यूमू 9, नम्बर 6-0, नवम्वर 23, 967, कॉलम 
239-20. | 
ज्ञव माच ]97] में उदीसा में मध्यवर्ती चुनाव द्रए तो बहां पर किसी भी राजनीतिक हल का 
बदुमन नहीं था, हालांकि कांदेस सवस बेटा दल था और हसका नेता टॉ० हर द्वप्ण मेहताव 
सरकार बनाने के लिय उत्लुक था लेकिन द्विर भी राज्यपाल ने राष्ट्रति शासन को समाप्त करने 
की सिफारिश नहीं की। राष्ट्रति शासन जो उस समय चल रहा था, बह 23 माच 97] 
का समापण हो चुका था। इस उदयोपषणा की नंसद के पटल पर भी नहीं रखा गया था । इसकी 
घोपर्गा दोबारा 24 माच 97] को कर दी गई । 
श्रीमती नन्दिनी सतप्थी ने त्यागपत्र दिया तो राज्यपाल न फिर यह रिपीट दी कि स्थायी 

सरकार स्थापित नहीं हा सकती और इसलिये वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर ठिया गया । 
“दि ग्टेट्समनः, जुलाई ।7, 97], पृष्ठ । 

दि हिन्दस्तान टार्टस्म', दिसस्वर 28, 97], पृष्ठ 
दि न्‍्टट्समन', दिसम्बर 9, ]970, पृष्ठ 
प्स दल्िकोस का विस्तृत वर्णन धध्याय दो में किया गया ५ । 
राज्यपाल ने राष्ट्रति को जो रिपोर्द लिखी थी, उसमें कहा था, कि “कांग्रेस बिवायक दल ने 

लच्छमन सिटू मन्व्रिमेश्व का समर्थन किया। यह ब्याख्या बहुत दी श्रस्थिर थी, क्योंकि 
गिल मन्िसंटल में थे विवायक शामिल थे जो राजनतिक सन्ता के भूख थे। उन में राजनतिक 
विचार का एकता नहीं थी 

लोकसभा टिवेदस', चौथी थखला, बॉल्यूमू 20, नम्बर 25-28, अगस्त 968, कॉलम 
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दि हिखुसतान दाईम्स', अस्पूबर 3, 970, पृष्ठ 

इस पर प्रध्याय तीन में पिरुतुत चर्चा की गई है. । 

'गतट आफ इण्टिया एक्सट्रा श्रोरटिनरी', भाग 2, स्ैक्‍्शन उं, शह-मशालय विक्षत्ति नम्थर 
एस० आर० ओ० 73[, (दिनाक मार्च 25, 4956 

वही; भाग ।, सेक्शन ), “मिनिस्ध्री ऑफ स्ट्रेट्स', विदष्ति नम्बर एफ-3 (0)-पी ४/53, 
तिथि माच 4, 2953 

भदे स्टेटसमैंल', झग्रेल 22, 970, घृष्ठ 0. 

'सब्रिधान समा डिपरेट्स', बॉल्यूमू 8, एप 400 

एदू रईम्स भॉँफ इण्टिया', श्रद्तूबर 20, 959, पृष्ठ 7 

बढ्री, अप्रै्न 4, 7969, प्ृष्त 7. 

दि ट्रिब्यून", जुलाई 3, [97] पृष्ठ 4 


सदर्भ प्रग्य-सुच्ी 
3, फराप्राबाए 0 प्ाटटड 


(एएक।शएशारश सै55द्ायाए 72609025 
[.0/ 5न्नणीय ॥6+ 25 
शबर4#727757७५ 70९09785 
१२७]93 590॥9 ॥06%05[2$ 
#ै। [ाता8फ रिट्त0/टाड 
या छललल्‍त/प्ाए 80 तराएए5 


500 (5 

खज्बण, 5 7 | हतव जैलीर8, पडाव , डउचएड७ एाव/प्रावा झस्वेहतय्राडता, 980फ7%74९, 
“&.680, 4965 

दैपफ्ठ, 5 9 , बाते डवार्वब्चा, के. (ए०,), उदरव्रौद्ध 8 उबोचात सोशशाए्टबर), 
छिठाधा89, #])660, ॥965 

मै लपाएचाएट, ( त्‌ , एशाहएाबाजदों टोशश०फ््नाशा का पधवोच, 0060, 
(07, 957 

पा एंधाएस्‍[, 4/॥6 रावत ('शाउडप्र|श एएस्‍ााइाएार तार कैधाए0-, 
056079, !9656. 

फ्ाढा6९, # ५, परम (शाउसाबिए:य 4डशार्थए.. मी सावीव, (४079 , 
७/॥८०|९८, !947 

पछत्नच0, 797, एकाशाशारव/ए 9 ॥९ (0मडाध॥रा०॥ ता वाधंध, 5 उएछी$ , 
(4०009, 554770/0, 96/. 

छ077799॥7 + #॥ २.,, #0म्रावैंःए०ाह ७ वध अऑश्प्रेंश/द50, 3070939, /59, 
]967 

पए०्काफओो, के 2१, 300 (-7900779, 7.7, [80 ), अ़श्लड णी छछारटशफाा?र 
(एह-नाहाएशा। 20/द्वट3 का खाद, सैवता4 सरिता 6 8075, 4968 

एशशपैटा, है७३०%, सश्यशाम्रा।हफ व साधा, -णात्0), 0)]670 200 एाएशाए, 
965, 

दंबरलादाबहश्ताएर, 70790, र/ह३ एशाउसरब् थी उश्माब, 9, 807739%, 
]969. 

छात्ता पी, सका, उटएद्ररट ्र 2/ा4, 4.078009, 572५275, 295] 

पाउउफ्रशपॉ9, जज, फेशाएलबलए मा सिवीौध द्रव रप्वीदातं /05९55, #४9, 
965 

॥677॥7१25, ३) | 8ठ0₹ ॥३.7०८|88 ता उम्दा एमाहापा/0, (0705, 00ए, 
4953 

पखहाए29, 50090॥98, 0! , 7#6 #णीा[९३5 शा 20567, िडधाएजा3[] ऐडस्‍।0, 974 

एव एक, कमीवड, ९) , 776 सर॑कारड ट 200/22270, 4965 
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558, रि.प,, 7टक्वंला। ० ९ सावंत 7९०9779/2८, 3077039, ४०79, 965. 
3 ताला] ९९, 2.8., 72॥7260 किाशादा फ०शाशाड ी मावीधा एशाडांता, 
3४३0॥9], 972. 


$ै5॥], 7६, (., 7#९#/घटा। ावंश ॥॥6 7धवींदा (०75/0/07, 307099, 
8॥97389/8 ५४0899 8॥99५97॥, 963. 

पा, ६7579, (शारदा कीपफलाकराशाएओ ऑशबाव, पीिंरशशाताएा, 
छिटाव9, 3080॥9 0 ]20॥॥08] $67ए70०, 964. 

१989 87, जवतशगा), 72॥05९ उय ॥/०7॥#5 ० 7रडंबंशा रस्म के! 0एंधावा, 
70९॥, ४]:७5, 973. 


जि्व0, रि, 3॥355, #वलांगावर 0765 गंध सर्वीदा 57472, (४॥9०0778, 4965. 


गि३एा०, 70. 0., ॥/7 204)5 45 69'टगा०, 70०0॥0, श८३5, 974. 

7789509, 5७, /६/2 009/शगठा5 ॥ 4॥4ी4, 966, 

२४०0, 7६९, ७., एकवकरीकिशाशांधाफ़ 0शसातलाबटए मा शाब्रव, (थॉटपा9, श070 
97055, 965. 


२४०, 8. 'ब., (शध्रंचड (07577%/#07 47 772 ॥/4/:78, ४०५७४ 70९0, 7.078॥9॥, 
960. 


58॥9॥9॥, +4., 0797 4:0९ 7२९वरशारऊ | 7740, 3077099, 259, 960. 

560, /5५॥0]08, /?0/2 ० 609शाशाता' गंध डरारसाहंगह 24शरश (९272 5/4/९ 
0९(७४०75, 72०#, [२४४६073], ]970. 

50॥, 9. ॥९., (काफऊचा बा? बे णी उारवीध्ा €एशाईह॥7॥97, 3077099, 
()]९0॥0 4.0727787, 960. 

ाप्े:9, ९. २, एकाउएाततांगा ली माध्राव, 7पछंटा0फ़, सिचालााओ 30608 
(070979, !950. 


छा ३०, 3, (६6.), 7॥#९ /#7क्रांाए रण उार्वीधाड (णा४[707907॥, 409, 
967. 


डाली, ज. रि., 4॥6 काबाबा 72/ट254९०४८27, 70९0॥, नि्वाए274 727878509॥, [97], 
ए८:४८5छतावा, रि, 7., वशारलए। 6कशाग्राशा। का उा्रधाँंव, [.00)00॥, 8॥00 & 
(॥४79, 967. 


लाल, (५७5०व, स्‍द्वार 7076 7 करवा, 4968, 
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